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 के  लिए  पेनल

 1253.  कपड़ा  मिलों  को  सरकारी  Tak  over  of  Textile  Mills

 नियंत्रण  में  लेना

 1254.  आगरा  में  चमड़ा  उद्योगों  का  Closure  of  Leather  Industries  in

 Agra बन्द  होना

 1255,  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  Central  Government  Employees  _li-

 जीवन  व्यतीत  करने  वाले  ving  below  Poverty  Line

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी

 1256.  Per  Capita  Income  of  Hill  Districts.  54
 उत्तर  प्रदेश  में  पैंतीस  जिलों

 of
 की  प्रति  व्यक्ति  ara

 1257.  हरिजनों  के  लिए  भू-अधिग्रहण  Amount  Crash Sanctioned  under

 की  दुत  योजना  के  ग्रन्तगंत  Scheme  for  Land  Acquision  for

 Harijans
 मंजूर  करना

 1258.  अनुसूचित  जाति  तथा  Delay  in  Introduction  of  Scheduled  56
 Castes  and  Scheduled  Tribes

 सुचित  रादेश

 Orders  (Amendment)  Bill.
 बविघेयक  4X

 स्थापन  में  विलम्ब

 1259,  Inclusion  of  Dhobi  Community  in  57 धोबी  समुदाय  को  अनुसूचित

 जातियों  की  सुची  में  alfra  the  List
 of

 Scheduled  Castes

 करना

 1260,  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  ‘Ashram  Schools  Run  by  Private  5758
 Agericy  in  Tripura  under  Cent-

 aa  के  ata  त्रिपुरा  में
 rally  nanenred  ए ponsor¢  cherties

 गैर-सरकारी  एजेंसी  द्वारा

 संचालित  आश्रम  स्कूल

 (viii)



 पता  धन  संख्या

 Subject  Pages

 1261.  त्रिपुरा  में  जनजाति  विकास  Officers  employed  in  Tribal  Develop-  57
 ment  Blocks  in  Tripura

 खण्डों  में  नियुक्त  fant

 1262.  नगरीय  गर्त  रोजगार  Urban  Crash  Employment  Pro-  ञ

 grammes
 काय  क्रम

 Atrocities  on  Harijans  reported  to
 1263  अनुसूचित  जातियों  Commissioner  for  Scheduled

 जातियों  के  कों  Caste  and  Scheduled  Tribes

 सुचित  fea  गये  हरिजनों

 पर  शध्रत्याचार  के  मामले

 Time  Lag  between  Land  Reform  58 1264.  भूमि  सुधार  विधानों  और  उन
 Legislation  and

 पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  के
 President’s

 Assent’

 बीच  का  समान्तर

 1265.  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  Inclusion  of  Kharwar  Community  in

 the  list  af  Schedul:d  Castes में  खराब  जाति  का  शामिल

 किया  जाना

 1266,  पाँचवीं  योजना  की  अवधि  Setting  up  of  New  Tribal  Develop-  59
 ment  Blocks  during  Fifth  Plan

 में  नए  जनजाति  विकास
 Period.

 खंडों  की  स्थापना

 59 1267.  कच्चे  माल  के  मुल्यों  पर  रोक  Freezing.  the.  Prices  of  Raw  Mate-

 लगाना
 rials

 1268.  टेलीफोन  उपकरणों  की  Award  of  27  Crore  Contract
 for  35.000  Lines  of  Telephone

 35,000  लाइनों  के  लिए  Equipment
 27  करोड़  रुपये  का  ठेका

 देना

 1269.  केरल  के  समुद्र  तट  पर  Exploitation  of  Mineral  Sands  at  the
 Sea  Coasts  of  Kerala

 खनिज  बालू  का  पता  लगाना

 Convening  the  Meeting  of  the 1270.  राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  की

 बैठक  बुलाना
 Nationab  Integration  Council

 127)  एकाधिकार  गृहों  को  झा दय  Issue  of  Letters  of  Intent  to  Mono=  61-62

 poly  Houses
 पत्र  जारी  करना

 1272.  दिल्‍ली  में  एकेडिया-झ्रसेम्बली  Meeting  of  One  Asia
 Assembly  in

 को  बैठक
 Delhi.

 (ix)



 श्रुति  प्र०  संख्या  विषय

 U.S  0,  Nos.  Subject  Pages

 Import  of  Technology  for  Fifth  64 1273,  पांचवीं  योजना  के  लिए

 प्रौद्योगिकी  का  शिकायात
 Plan

 1274  राजस्थान  में  टेलीवीजन  Opening  of  T.V.  Centres  in  Raja-  65

 केन्द्रों  का  खोला  जाना  sthan

 Applications  from  Large  Houses  for  65
 1275.  बड़े  उद्योग  गृहों  से  पिछड़े

 Setting  up  Industries  in  Back-
 क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  ward  Areas

 के  लिए  अ्रावेदन  पत्र

 1276  R.  M.S.  Employees  from  Ajmer  66
 जयपुर  सक्रिय  कार्यालय  में

 Division  working  in  Circle
 काम  कर  अजमेर  डिवीजन  Office  Jaipur
 की  रेलवे  मेल  सेवा  के

 कर्मचारी

 1277.  टेलीफोन ों  को  बीच  में  सुनने
 Rules  Governing  Tapping  of  Tele-  67

 phones

 )  सम्बन्धी  नियम

 1218.  Setting  up  of  Atomic  Power  Houses देश  में  परमाणु  बिजली  घरों
 in  the  कै  दि  uu Coun  try

 की  स्थापना  करना

 68 1279.  भारी  पानी  का  आयात  Import  of  Heavy  Water

 t  tor
 1280.  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  Join  .  Sec  Loe? G  Projects  under  Fifth

 Five  Year  Plan
 संयुक्त  क्षेत्र  की  परियोजनाएं

 1282.  भारत  में  बिदेशी  फिल्म  Foreign  Film  Festival  in  India  69

 समारोह

 facilities  in 1283.  केरल  में  दूर  संचार  सुविधाएं  Telecommunication
 Kerala

 1284,  दिल्‍ली  में  न्यायालयों  में  70 Prosecutions  launched  by  Registrar

 चार  पत्रों  के  रजिस्ट्रार  द्वारा
 of  Newspapers  in  Delhi  Courts

 चलाए  गए  मुकदमें

 1285,
 fat  संख्या  को  चढ़ा  Newspapers  and  ,  Periodicals  guilty

 Circulation
 कर  बताने  > a  दोषी

 Exaggerated
 Claims

 पत्र  और  पत्रिकाएं

 (x)



 विषय

 5.  Q.  Nos  Subject  Pages

 Production  in  Hindustan  Cables
 1286.  रूप  नारायशापुर  स्थित

 Ltd.,  Rupnarainpur
 स्तान  केवल  लिमिटेड  में

 उत्पादन

 1287.  हिन्दुस्तान  फिल्मस  Hindustan  Photo  Films  Mfg.  Co.,  72

 कट
 ३  Ltd.,
 +  न्युफक्च रिंग  कम्पनी

 az

 1288.  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  Special  I.A.S.  Examination

 लिए  विशेष  परीक्षा

 1289,  मछलियों  के  परिरक्षण  के  Pilot  irradiation  Plant  for  preserva-  73

 tion  of  Fish मार्गदर्शी  किराये

 संयन्त्र

 1290,  Postal  Research  Organisation डाक  श्रनुसंघान  संगठन

 74 129],  समाचार  पत्रों  को  विज्ञापन  Censure  by.  Press  Council  of  India

 देना  बन्द  करने  पर  भारतीय
 for  withholding  of  Central  and

 State  Governmenis  Advertise-

 ments  to  Newspapers समाचार  पत्र  परिषद्‌  द्वारा

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों

 की  निन्दा  करना

 1292,  इंजीनियरों  ale  तकनीकी  Central  Subsidy  Scheme  for  Training  75.0

 व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  करने  Engineers  and  Technical  persons

 की  केन्द्रीय  राज  सहायता

 योजना

 प्रेस  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  श्र  Agreement  between  P.T.I.  and  Polish  16.0

 पोशीदा  प्रेस  एजन्सी  के  बीच  Press  Agency

 1294,  ya  प्रशासनिक  सुधार  Ministerial  Committee  for  sugges-  76

 ting  Basic  Administrative  Re-
 काने  के  लिये  अनुसचिवीय  forms
 समिति का  गठन

 76--77 1295,  मैसूर  के  पिछड़े  क्षेत्र  के  जिलों  Financial  Aid  for  Development  of

 Districts  in  backward  area  of
 के  विकास  के  लिए  वित्तीय

 Mysore

 सहायता

 (xi)



 अता ०  प्र ०  संख्या  विषय

 U.S.  0,  Nos  Pagés Subject

 77.0 1296  राज्यों  में  सीमेन्ट  कारखानों  Setting  up  of  Cement  Industries

 की  स्थापना

 1298  mara  में  सिगरेट  कारखाने  Setting  up  of  a  Cigarette  Factory  in  4.0

 Assam
 की  स्थापना

 1299  टेलीविजन  भर  रेडियो  सट  Reduction  in  Licence  Free  for  those

 keeping  both  TV  and  Radio
 दोनों  रखने  वालों  के  लिये

 लाइसेंस  फीस  में  कमी

 00  Inclusion  of  Karuneek  Community  78 कुलिक  समुदाय  at  पिछड़े
 in  the  List  of  Backward  Classes

 वर्गों  की  सूची  में  शामिल

 करना

 1301  मंसुर  तथा  राज्यों  के  Central  Investment  in  Industries  in
 Mysore,  and  other  States

 उद्योगों  में  केन्द्रीय  सरकार

 हरा  निदेश

 80 1303  बई  में  टेलीविजन  की  Popularisation  of  T.V.  in  Bombay

 लोकप्रियता

 1304  प्रे सीजन  वायरिंग  दिया
 Issue  of  Letter  of  Intent  to

 Precision Bearing  India  Ltd.
 लिमिटेड  को  aaa  पत्र  जारी

 करना

 1305  त्रिपुरा  के  लिये  जनजाति  Tribal  Development  Corporation  for  81
 Tripura

 विकास  निगम

 1306  चिपरा  में  मध्यम  स्तर  के  Setting  up  of  Medium  Industries  in
 EPRI].

 81-82

 उद्योगों  की  स्थापना  करना
 a2hipula

 1307  अगरतला  में  arel  डायल  Auto-Dial  system  in  Agartala  82

 प्रणाली

 Collapse:  of.  Srinagar  T.  ४.  Tower  82 1308  श्रीनगर  टेलीविजन  '  टावर

 का  गिरना

 Money  and  Material  received  from 1309.  arta  में  ईसाई  घर्म  प्रचारकों

 को  विदेशों से  dar  अन्य
 abroad  by  Christian

 Missiona-
 ries  in  India

 वस्तुए  प्राप्त  होना

 (aii)



 *
 धता ०  To  सख्या  विषय

 VU,  S.  0,  Nog.  Subject  Pages

 1310.  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  Setting  up  of  Small  Scale  Industries  83
 in  the  industrially  baakward

 जिलों  में  लघु  उद्योगों  की  Districts

 स्थापना

 1311,  हिमाचल  प्रदेश  के  हमीरपुर  Request  to  declare  Hamirpur  and
 Una  Distt.  of  Himachal  Pradesh

 और  ऊना  जिलों  को  as  industrially  backward  Dist-
 ricts.

 दृष्टि  से  पिछड़े  जिले

 घोषित  करने  के  लिये  aye

 1312.  पिछड़े  जिलों  को  सहायता  Assistance  to  Backward  Districts

 1:  13.  टेलीफोन  परामर्शदात्री  Constitution  of  Telephone  Advisory  86

 तियों  का  गठन  Committee

 1314,
 आन्ध्र  प्रदेश  की  राजधानी  Shifting  the  Capital  of  Andhra

 का  बदला  जाना
 Pradesh

 1315.  औद्योगिक  विकास  Industrial  Growth

 1316.  औद्योगिक  कारखानों  का  Production  of  Industrial  Units

 उत्पादन

 1317.  सीमेंट  उद्योग  की  अधिष्ठापित  Installed  Capacity  of  Cement  Indu-

 stry
 क्षमता

 1318.  भूतपूर्व  नरेशों  के  महलों  की  Guards  provided  for  Former  Rulers’
 Palaces

 सुरक्षा के  लिए  गाडे  तैनात

 करना

 1319  Report  published  in  the  Time  Maga-
 zine  under  the  heading aida  के  अन्तर्गत
 A  Therapeutic  56580

 पत्रिका  में  प्रकाशित  समाचार

 1320,  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  Demand  made  by  Orissa  Govern-  91

 ment  for  Allotment  of  Funds.  for
 में  तालचेर  तापीय  बिजलीघर

 the  Expansion  of  Talcher  Ther-
 शर  wot  कोलाबा  पन  mal  Station  and  Upper  Kolab

 बिजली  परियोजना  का  Hydel  Project  in  Orissa

 बिस्तार  करने  के  लिए  धन

 के  आबंटन  के  लिए  की  गई

 मांग

 (xii)



 झरता ०
 To  संख्या  विषय

 U,S.Q.  Nos  Subject  Pages

 Indo-Soviet  Joint  Commission 1322.  भारत-रूस  संयुक्त  अयोग

 Further  Age  Concession  to  Sehe-  92 1323.  भारतीय  प्रशासनिक
 duled  Castes  and  Scheduled

 भारतीय  पुलिस  सेवा  भ्र ौर
 Tribes  in  I.  A.S.,  1.  P.S  and

 अन्य  सम्बद्ध  परीक्षाओं  के  Other  Allied  Examinations

 लिए  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  को

 अर्थी  सम्बन्धी  छूट

 Microwave  Connection  between  92
 1324,  भुवनेश्वर  कौर  कटक  के  बीच

 Bhubneswar  and  Cuttack
 सूक्ष्म-तरंग  कनेक्शन

 1325,  उड़ीसा  में  सीमेंट  9293 Cement  Plant  in  Koraput,
 Orissa

 का  संयन्त्र  लगाया  जाना

 1326,  डाक  घर  बचत  बैंक  की  Increase  in  Post  Office  Savings  93
 Bank  Deposits

 राशि  में  वृद्धि

 1327.  योजना  अयोग  में  उच्च  Setting  up  of  a  High-level  Monito-

 ring  and  Evaluation  Organiza- स्तरीय  निरीक्षण  तथा
 tion  in  Planning  Commission

 कन  संगठन  एंड

 इवेल्यूशन )  श्रार्गेनेइजेशन

 की  स्थापना

 1328.  ear  में  ग्राम  हत्या  के  मामले  Suicide  cases  in  the  Country  94

 1329  दिल्‍ली  में  क्रास  बार  टेलीफोन  Cross-bar  95 Telephone  Exchange

 एक्सचेंज  प्रणाली
 System  in  Delhi

 1330.  1972  में  टेली  केन्द्र-केन्द्रों  का  Commissioning  of  Telephone  Ex-

 changes  in  1972
 95

 arg  किया  जाना

 1331,  शभ्रौद्योगिक  विकास  निगम  को  Issue  of  Letters  of  Intent  to  .Indust-  96--97
 rial  Develop दे  क  vp  ment  Corporation

 अ्राद्यय  पत्र  जारी  किया  जाना

 1332.  बिहार  के  पिछड़ेपन  को  दूर
 Removal  of  Backwardness  of  Bihar  97

 State
 करना

 1333.  बिहार  स्वतंत्र ता  सेनानी  Suggestion  made  by  Bihar
 Freedom  Fighters  97

 सहायता  समिति  द्वारा  दिया
 Committee

 Assistance

 प्पा  सुभाव

 (xiv)



 पता  Te  संख्या  विषय

 U.  S.  0  No  Subject  pages

 Proposal  to  Constitute  a  Board  for  98
 1334.  प्राकृतिक  सम्पदा  के  विकास

 16  Development  of  Natural
 के  लिए  बोड़  के  गठन  करने  Vealth

 का  प्रस्ताव

 1335.  1971-72  में  राष्ट्रीय
 Decline  in  Growth  Rate  of  National  98

 Economy  in  1971-72
 व्यवस्था  की  fanra  दर  में

 कमी

 Tec  e 1336.  गुजरात  में  उद्योगों  क्त  issue  of  Licences  for  setting  up  98

 industries  in  Gujarat स्थापना  के  fac  लाइसेंस

 जारी  करना

 1337.  बम्बई  में  टेलीविजन  कार्यक्रम  I  mbay  T.  V.  Programmes  99

 1338.  राय  बरेली  में  स्विमिंग  Switching  Factory  at  Rai  Bareli

 कारखाना

 1339,  T.  V.  Centres  in  Bihar  100 बिहार  में  टेलीविजन  केन्द्र

 Increase  in  the  Number  of  Council  100
 1340.

 मंत्री  परिषद्‌  की  सदस्य  संख्या
 of  Ministers ६  में  वृद्धि

 1341.  बिहार  के  गांवों  में  डाकघर  Rural  Post  Offices  in  Bihar

 1342.  Vacancies  of  U,  D.  Cs.  reported  to  101 केन्द्रीय  कर्मचारी )
 the  Central  (Surplus  Staff)  Cell

 सेल  को  सूचित  किए  गए  उच्च

 श्रेणी  लिपिकों  के  खाली  पद

 1343,  गत  तीन  वर्षों  में  पंजाब  से  Number  of  underground  Pakistani  101
 Nationals  deported  from  Punjab निष्कासित  भूमिगत

 carat  नागरिकों  को  संख्या
 State  during  the  last  three  years

 1344,  Deportation  of  underground  Pakis- केरल  राज्य  भूमिगत  102

 पाकिस्तानी  राष्ट्रिक ों  को  tani  Nationals  from  Kerala  State

 बाहर  निकालना

 1345,  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  खजाने  Payment  of  Pensions  by  Treasuries  102
 in  Delhi/New  Delhi

 से  पेंशन  का  भुगतान

 1346.  भ्रमणी  फिल्मों  के  निर्माण  के  F.  C.  help  in  Good  Film
 Making

 लिए  फिल्म  वित्त  निगम  द्वारा

 सहायता

 (xy)



 पता ०  प्र०  सख्या  विषय

 5,  0.  Nos.  Subject  Pages

 Assi hol  stance  to  Film  entitled  ‘‘Five  103 1347.  पास्ट  फाइनल  मकान
 Past  Five’’

 फिल्म  को  सहायता

 1348.  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  कौर  Follow  up  action  on  the  decisions  of  103

 the  Conference  of  C.B.  I.  and
 निरोधी  अधिकारियों  के

 State  Anti-corruption  Officers
 सम्मेलन  क  निरांयों  पर

 बर्ती  कार्यवाही

 में  Police  Officers  from  Delhi  Inducted  104 1349,  केन्द्रीय
 into  Central  Secretariat

 नियुक्त  किये  दिल्‍ली

 पुलिस  भ्रधघिका  री

 1350.  सरकार  द्वारा  हाथ  में
 लेने  Removal  of  Machinery  from  Mills  104

 से  पहले  मिलों  से  मशीनें  before  take  over  by  Govern-
 ment

 हटाना

 1351.  घर्म नगर  डाक  की  इमारत  Dharmnagar  Post  Office  Building  104

 Visit  of  Secretary  of  N.  Council  105 1352.  पूर्वोतर  परिषद्‌  के  सचिव
 to  Tripura

 द्वारा  त्रिपुरा  का  दौरा

 1353,  भाषायी  seq  सैनिकों  को  Directions  to  State  Governments  for  105

 giving  protection  to  linguistic
 सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिये  minorities

 राज्य  सरकारों  को  निदेश

 1354,  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  देना  Issue  of  Industrial  Licences

 Approval  of कि  aul For  eign  Collaboration  107
 1355.  बिदेशी  सहयोग  सम्बन्धी

 agreements
 समझौतों  को  स्वीकृति  देना

 1356,  सरकार  कौर  उद्योगों  में  Mutual  Trust  between  Government

 परस्पर  विश्वास
 and  Industry

 1357.  मसूर  में  दुमिक्ष  Famine  in  Mysore

 1358.  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  Housing  facilities  for  Postal  and  110

 Telegraph  workers
 के  लिए  श्रीवास

 सुविधाए

 1359,  नौगछिया  टेलीफोन  Telephones  disconnected  at  Nanga-  110

 chhiya  Telephone  exchange,  Bihar बिहार  में  काटे  गए  टेलीफोन

 (xvi)



 शरत ०  To  संख्या  विषय  पृष्ठ

 Subject  Pages Us.  Q.  Nos.

 ~
 1360.  बिहार  में  लघ  उद्योगों  के  Sale  of  Raw  Materials  by  owners  of

 Small  Scale  Industries  in  Bihar
 मालिकों  द्वारा  कच्चे  माल  की

 बिक्री

 Appointment  of  a  States  Reorganisa- 1361.  राज्य  पुनर्गठन  ग्रा योग  नी

 ः क्त
 tion  Commission

 Use  of  Roof  of  XX  A.  1२.  building  112 1362.  आकादावाणी

 की  ga  का  क्रिकेट  मेच  देखने
 in  Calcutt  to  witness  criket
 match

 के  लिए  उपयोग

 1363.  दिल्‍ली  में  धोखेबाज़ों  द्वारा  Cases  of  cheats  posing  aS  employees
 of  Post  Office  in  Delhi अपने  को  डाकघर  के

 चारी  बताकर  धोखाधड़ी  के

 मामले

 1364.  फतहपुरा  दिल्‍ली  स्थित  वायदा  Telephone  disconnected  at  Forward  113

 बाजार  चेम्बर  से  काटे  गये  Trading  Chember  at  Fatehpuri,
 Delhi

 टेलीफोन

 1366  दिल्‍ली  टेलीफोन  सलाहकार  Sanctioning  of  Telephones  by  Delhi

 Telephone  Advisory  Committee समिति  द्वारा  टेलीफोन ों  की

 मंजूरी

 1367,  राजस्थान  में  इंजीनियरों  की  Assistance  to  Engineers  in  Rajasthan

 सहायता

 Inclusion  of  Rajasthani  in  Eighth  115 1368.  संविधान  की  आठवी  ग्रंथसूची

 में  राजस्थानी  को  शामिल
 Schedule  of  Constitution

 करना

 1369,  पश्चिम  बंगाल  के  फिल्म  Crisis  in  ‘West  Bengal  Film  Industry  115

 उद्योग  में  संकट

 1370.  ग्रासिम  में  भाषायी  आन्दोलन  Language  agitation  in  Assam

 Award  of  Tamra  Patras  to  I.  N.  A,  117 1371.  अझाजोाद  हिन्द  फौज  के
 then  and  Ratings  who  partici-

 चोरियों  कौर  उन  नौसैनिकों
 pated  in  Naval  Revolt  of  1946

 1946  के

 नौसैनिक  विद्रोह  में  भाग  लिया

 ताम्र पत्र  देना

 (xvii)



 पता  Yo  संख्या  विषय

 U.  5.  0.  Nos.  Subject  Pages

 Additional  projects  sanctioned  for 1372.  कतिपय  पिछड़े  ग्रोवर  सुखा  ग्रस्त

 क्षेत्रों  के  लिये  मंजूर  की  गई
 certain  backward  and  drought
 affected  areas

 अतिरिक्त  परियोजनाएं

 1373.  दुम्बा  स्थित  विक्रम  साराभाई  Equipment  lying  unused  in  Vikram  117

 Sarabhai  Space  Centre  at  Thuma अन्तरिक्ष  केन्द्र  में  अप्रयुक्त

 पड़े  उपकरण

 People  livining  below  poverty  line  in  117 1374.  मंसुर  में  गरीबी  के  स्तर  से

 भी  नीचे  रहने  वाले  लोग  Mysore

 1375,  बेरोजगार  इंजीनियरिंग  Financial  Assistance  to  Mysore  State  117-  118

 for  providing  self-employment  to
 स्नातकों  के  लिए  रोज

 job-less  Engineering  Graduates
 गार  की  व्यवस्था  करने  हेतु

 मैसूर  राज्य  को  वित्तीय

 सहायता

 1376.  भारत-पोलैंड  करार  Indo  -Polish  Agreement

 1377.  पूर्वोतर  सीमा  क्षेत्र  के  साथ  Media  for  better  contact  with  North-  119

 East  Boarder  Area
 बेहतर  सम्पर्क  हेतु  संचार

 साधन

 1378.  पांचवी  योजना  में  लघु  उद्योगों  Setting  up  of  small  Units  in  Fifth  119
 की  स्थापना  Plan

 1379,  हैदराबाद  में  शिक्षित  Industrial  complex  for  the  benefit  120
 of  educated गार  व्यक्तियों  के  लिए  unemployed  in

 Hyderabad
 लाभों  उद्योग-समूह

 1380.  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रोनिक्स  Development  of  Core  Technology  of
 Silicon  Transistors  and  Diodes हियरिंग  रिसने  इ
 by  Central  Electronics  Enginee-

 पिलानी  ara  सिलिकोन  ring  Research  Institute  Pilani

 ट्रांजिस्टर ों  att  डायोड्ज  की

 लोजिक  विकास

 1381,  प्लास्टिक  उद्योग  में  कच्चे  Shortage  of  Raw  Materials  in  Plastic  121

 माल  की  कमी  Industry

 1382.
 सीमेंट

 के  मूल्य  में  वृद्धि  की  Demand  for  increase  in  Price  of

 ATT  Cement

 (XViil



 पता  To  संख्या  विषय

 U.S.  0.  Nos.  Subject  Pages

 1383.  बंगलौर  के  लिए  टेलीविजन  T.  V.  for  Bangalore  122

 केन्द्र

 1385,  बिहार  तथा  अन्य  राज्यों  के  Draft  Fifth  plan  for  Bihar  and  122

 Other  States
 लिए  पांचवी  योजना  का

 प्रारुप

 Exhibition  of  Feature  122 1386  टेलीविजन  पर  फिल्म  faa  financed  by

 निगम  की  सहायता  a  बनी
 Film  Finance  Corporation  on
 T.  ै

 फिल्में  दिखाना

 1387.  समाचार-पत्रों  को  अखबारी  Distribution  of  Newsprint  Among
 Newspapers

 कागज  का  वितरण

 1388  फिल्म  एण्ड  टी०  वी०  Khosla  Inquiry  Committee  on  Film
 कात *

 Section  of  Fi ई  Im  and  4T.  V.  Insti-  124
 च्यूट  प्राण  इंडिया  के  फिल्म

 tute  of  India
 सेक्शन  सम्बन्धी  खोसला  जांच

 समिति

 1389  भारतीय  संस्थान  Test  of  Samples  by  Indian  Stan-

 dards  Institution
 esse

 नमूनों  का  परीक्षण

 390  कागज  उत्पादन  करने  वाली  Production  in  Paper  Project

 परियोजना

 1391.  आंध्र  प्रदेश  के  विभाजन  की  Demand  for  Bifurcation  of  Andhra  126

 Pradesh
 मांग

 126 1392.  श्री  गंगानगर  में  टेलीविजन  T.  V.  Centre  in  Sriganganagar

 केन्द्र

 1393.  Increase  in  promotion  quota  from aga  श्रेणी  से  तृतीय  श्र  णी
 Class  IV  to  Class  III  Services में  पदोन्नति  के  कोटे  में  वृद्धि

 1394,  अ्रायातित  कागज  का  कोटा  Sale  of  imported  Quota  of  paper  in  128
 black  Market

 चोर-बाजारी  में  बेचा  जाना

 1395,  देश  में  विवाहित  तथा  Married  and  unmarried  adults  in

 the  country
 विहित  व्यस्क

 1396.  अंतरिक्ष  अनुसंधान
 में  विकास  Developments  in  Space  Research  129

 (xix)



 अता "०  To  संख्या  विषय
 पृष्ठ

 U.S.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 1397.  कर्मचारियों  को  हिन्दी  टंकण  Training  in  Hindi  Typing  and  Steno-

 तथा  आशुलिपि  में  दिया  गया  graphy  imparted  to  Employees

 प्रशिक्षण

 1398,  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  उद्योग  Issue  of  Licences  to  Madhya  Predesh  130
 Government  for  setting  up  In- लगाने  के  लिए  लाइसेंस  देना
 dustries

 1399.  दिल्‍ली  कौर  राज्यों  की  Direct  Dialing  System  Between  Delhi  131
 and  State  Capitals घाटियों  के  बीच

 डार्यालिंग  सिस्टमਂ

 1400.  बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  Response  from  131 entrepreneurs  for

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  setting  up  industries  in  backward
 Areas  of  Bihar

 उद्यमियों  की  प्रतिक्रिया

 नियम  377  के  भ्रन्तगंत  मामला  Matter  Under  Rule  377

 केन्द्रीय  रिज  पुलिस  द्वारा  CRP  Firing  on  employees  of  South

 Eastern  Railway दक्षिणा  ga  रेलवें  के

 चोरियों  पर  गोली  चलाना

 भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  Calling  Attention  to  Matter  of

 Urgent  Public  Importance
 विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 देश  के  समस्त  भागों  में  132--40 Crisis  due  to  shortage  of  power

 बिजली  की  कमी  के  कारण  through  out  the  country

 ,  संकट

 Shri  Shashi  Bhushan श्री  दाद  भूषण

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  Shri  Balgovind  verma  34

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  Committee on  Private  Members  Bill  141
 and  Resolutions

 विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति

 तेइसवां  प्र तिवेदन  Twenty  third  Report  141

 ara  मंत्रणा  समिति  Business  Advisory  Committee  142

 चौबीसवां  प्रतिवेदन  Twenty  Fourth  Report  142

 (xx)



 विषय  पृष्ठ

 Subject  Pages

 सराभा  के  कार्य  के  बारे  Re.  Business of  the  House  142

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  Statutory  Resolutio ND है  १  Re.  Proclama-

 tion  in  Relation  to  the  State  of में  जारी  की  गई  उद्घोषणा  Andhra  Pradesh
 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  Shri  K,  C.  Pant

 Shri  8,  Reddy श्री  बी०  एन०  रेड्डी

 श्री  के०  हनुमन्तेया  Shri  Hanumanthaiya

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशीਂ  Shri  Jagannathrao  Joshi

 Shri  B.  S.  Murthy  148 at  बी०  एस०  मुती

 Shri  S.  B.  DAs  es ब  ड श्री  एस०  बी०  गिरि  148--49

 जगन्नाथ  राव  Shri  Jaga  nnath  Ra SERGI,  Se!  0

 Shri  Biren
 Aar  प  दे  तह

 11 1  Rao  152 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  der  sing

 डी०  जी०  एस०  मेल कोटे  Dr.  G.  S,  Melkote  152--53

 Shri  Surendra  Mohanty श्री  सुरेन्द्र  मिलती

 श्री  के०  सूद  नारायणा
 Shri  K.  Suryanarayana  154

 Statement दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  हिंगिर  Re.  Firing  at  Hingir

 स्टेशन  पर  गोली  चलाये  जाने
 Station  of  S.  E  Railway

 के  बारे  में  वक्तव्य

 श्री  मुहम्मद  काफी  कुरेशी
 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  155--  57

 सामान्य  1973-74  General  Budget,  1973-74-Presented

 पुरःस्थापित

 Shri  Yeshwantrao  Chavan  158 श्री  यद्दावन्तराव  चव्हाण

 वित्त  विधेयक  Finance  Bill,  182

 स्थापित

 (xxi)



 लोक-सभा  वाद-विवाद
 अ्रनूदित  संस्करण )

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)
 a ee  ee

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 28  1973/9  1894

 Wednesday,  February  28,  1973/Phalguna  9,  1894  (Saka)

 men  Sere  pees  ee

 लोक  पम  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok-Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 wert  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पांचवें  योजना  के  दौरान  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास

 +

 #121.  श्री  ato  जनार्दन :

 थी  भागीरथ  भंवर  :

 बया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  योजनाओं  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 विकास  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  निया

 गया था  कौर

 यदि  तो  पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  पर  विशेष

 बल  दिया  गया  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  श्रमिक  पंचवर्षीय  योजनाकारों

 में  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों
 के

 विकास  पर  बल  दिया  गया  पिछड़े  क्षेत्रों
 के

 विकसित  के  सम्बन्ध  में

 मुख्य  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  योजना  आयोग  ने  उससे  कहा  है  कि  वे  पिछड़े

 क्षेत्रों  का  निर्धारण  कर  उनके  तेजी  से  विकास  के  लिए  कार्यक्रम  तैयार  कर  उनका  कार्यान्वयन  करें  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  का  तेजी  से  विकास  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विस्तार  किया  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग

 के  विचार  सभा  पटल  पर  पहले  से  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  दृष्टिकोण  पत्र  में  दिये  गये  हैं  ।  आशा  है

 कि  राष्ट्रीय  निम्नतम  MiaaHATA  के  लिए  जो  3300  करोड़  रु०  का  कार्यक्रम  बनाया  गया

 उससे  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करने  में  काफी  ज्यादा  सहायता  मिलेगी  ।



 Oral  Answers  February  28,  1973

 श्री  सी०  जना वे नन  योजना  आयोग  के  दृष्टिकोण  पत्र  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया

 है  कि  पिछड़  क्षत्रों  के  विकास  का  प्रारम्भिक  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  पर  है  ।  केन्द्र  द्वारा

 वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  के  अतिरिक्त  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध  में  राज्य

 सरकारों  को  निदेश  देने  हेतु  ग्रा धार भूत  ढांचा  ate  अन्य  बातें  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 ठोस  प्रस्ताव  है
 ?

 श्री  मोहन  धारिया  केन्द्रीय  सरकार  ने  आधारभूत  ढांचे  तैयार  करने  हेतु  225  जिले  का

 प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  के  रूप  में  चयन  किया  इसके  अतिरिकत  दस  प्रतिशत

 सहायता  देने  के  लिए  कुछ  ate  जिलों  का  औद्योगिक  हट्टी  से  पिछड़े  जिलों  के  रूप  में  चयन  किया

 केन्द्रीय  सरकार  पति  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए  ager  और  wu  दे  रही  है  ।

 इन  क्षेत्रों  में  आधारभूत  ढाचे  तयार  करने  के  लिए  सभी  प्रकार  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही
 है  ।

 श्री  ato  जन्मदिन  केन्द्रीय  सरकार  किस  मानदंड  से  किसी  क्षत्र  को  पिछड़ा  निश्चित

 करती  है  ?  क्या  इन  बातों  पर  faefa  करते  समय  राज्य  के  प्रति  व्यक्ति  राय  पर  भी  विचा

 किया  जायेगा  ?

 इसके  लिए  विभिन्‍न  मानदंड  हैं  ।  प्रति  व्यक्ति  औद्योगिक sit  सोहन  मारिया

 पिछड़ापन  शौरी  तक  संचार  का  सम्बन्ध  संचार  के  मामले  में  पिछड़ापन---इन  सभी

 grey  को  लागू  किया  जाता  है  ।  स्वभाविक  ही  है  कि  प्रति  व्यक्ति  आय  सबसे  भ्र धिक तम

 पुर्णा  मानदंडों  में  से
 एक

 है
 ।

 Shri  Bhagirath  Bhanwar  In  the  reply  to  part  (a)  of  the  question  the  hon.  Minister

 has  stated  that  it  is  the  responsibility  of  the  State  Government  to  develop  backward

 areas  and  a  provision  has  been  made  in  the  Fifth  Year  Plan  for  providing  some  assistance

 May  I  know  whether  it  is  a  fact  that  whatever  the  amount  was  sought  by  the  State  Govern-

 ments  for  the  Fifth  Five  Year  Plan  that  was  given  by  the  Central  Government  and  that

 too  was  not  utilised  properly  and  consequently  the  plan  would  not  progress  as  it  should

 been  Secondly,  may  I  know  the  amount  which  is  to  be  given  State-wise  and  the  amount

 sought  by  the  State  Governments  out  of  the  provision  regarding  assistance  for  the  Fifth

 Five  Year  Plan  which  is  Rs,  3300  crores  as  per  his  statement?

 घो  सोहन  मारिया  राज्यों  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा

 झ्र पना ये  गये  सूत्र  के  स्वीकार  पर  दी  गई  है  ।  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  सहायता  मांग  रहे

 हमारे  लिए  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  उनकी  सभी  मांगे  पूरी  की  जायें  क्योंकि  हमें  भी  कुछ
 निरीक्षित  सिद्धान्तों  के  अनुसर  चलना  पड़ता  है  ।  जिस  3300  करोड़  रुपये  की  राशि  के  बारे  में

 मैंने  उल्लेख  किया  है  वह  श्राघाराभूत  न्युनतम  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  से  सम्बद्ध  है  ate  इसे  निष्पादित

 करना  है  क्योंकि  यह  पाँचवीं  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण  है  सारा  ब्योरा  बाद  में  निष्पादन

 किया  |

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  यह  कहा  गया  है  कि  क्रमिक  पंच  वर्षीय  योजनाओं  पर  बल  दिया

 यह  बल  ऐसा  रहा हो  जिसके  कोई  qa  परिणाम  नहीं  निकले गया  शायद  प्र्  कले  हों  ।  क्या  सरकार  के
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 =

 क्षत्र
 es  =

 ं  का  दर्जा  दे  दिया  गया  है  ?  तीन पास  यह  दनि  वाले  कोई  ates  हैं  कि  कितने  पिछड़े

 पंचवर्षीय  योजनाश्रों  के  आरम्भ  से  लेकर  उनके  पूरी  हो  जाने  के  बीच  प्रति  व्यक्ति  आय  में  कितना

 भ्र स्तर  पाया  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उस  समय  और  इस  समय  की  प्रति  व्यतीत  ara  में  कितना

 भ्रातृ है  ।

 oft  मोहन  मारिया
 :  इस  समय  सभा  को  देने  के  लिए  मेरे  पास  कोई  ates  नहीं  हैं

 परन्तु  मैं  एक  बात  बता  सकता  हूं  कि  प्रयासों  के  कारण  पिछड़े  क्षेत्र  विकसित  हो  रहे  है  ।

 श्री  Sto  एन०  तिवारी  :  पिछड़े  और  विकसित  क्षत्रों  पे  असमानता  बढ़  गई  है  ।

 श्री  भागवत  wt  प्रासाद  :  लगभग  इन  200  जिनको  पिछड़े  क्षेत्र  कहां  गया

 में  क्या  ऐसे  भी  जिले  है  जहां  बच्चा  माल  उपलब्ध  है  ?  क्या  कछ  ऐसे  जिले  हैं  जिनमें  भौद्योगिक

 विकास  के  लिए  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  ऐसे  जिनमें  कच्चा  माल  उपलब्ध  है

 जिनमें  कच्चा  माल  कौर  अन्य  साधन  उपलब्ध  नहीं  के  लिये  सरकार  ने  कया  पद्धति  तैयार  की  है  ।

 श्री  मोहन  मारिया  :  पिछड़े  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  उन  क्षत्रों  में  विद्यमान  प्राकृतिक

 संसाधनों  के  अनुसार  श्रस्ततोगत्दवा  समन्वित  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  पड़ेंगे  ।  हमने

 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  कर  दिया  है  कि  वे  स्थानीय  संसाधनों  शौर  जनशक्ति  का  पता  लगायें

 atc  तेजी  से  विकास  के  लिये  उनका  किस  प्रकार  से  उपयोग  किया  लाये  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Regarding  backward  areas  it  is  said  in  this  Approach

 to  Five-Year  Plan—

 ‘The  first  step  naturally  would  be  to  identify  the  backward  areas  on  which  efforts

 are  to  be  concentrated.’’

 But  the  hen.  Minister  has  just  said  that  the  backward  areas  have  been  identified—may  I

 Know  how  the  hon.  Minister  is  able  to  balance  these  contradictory  statements  ?  May  I

 also  know  whether  the  Maharashtra  Government’s  plan  regarding  the  twin-city  of  Bombay

 will  help  develop  the  backward  areas  ?

 श्री  सोहन  मारिया  :  माननीय  सदस्य  को  मालुम  होगा  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने

 वांचू  समिति  के  प्रतिवेदन  के  आघार  पर  इस  पहलू  की  जांच  करने  के  लिये  दो  समितियां  गठित

 की  थीं  ।  उस  प्रतिवेदन  के  अ्राघार  पर  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्ष  त्रों  का  चयन  दिया  गया  था  ।

 हमने  यहां  जो  कुछ  सुभाव  दिया  है  वह  माननीय  सदस्य  को  पहले  दिये  गये  मेरे  उत्तर  के  बहुत

 कुछ  ग्रनुरूप  है  ।  हमने  सभी  राज्य  सरकारों  से  भ्रनुरोध  किया  है  कि  वे  पिछड़े  क्षत्रों  का  पता

 लगाये  क्योंकि  हम  चाहते  हैं  कि  जिला  योजनायें  बनें  ।  प्राकृतिक  संसाधनों  और  जन-शक्ति  निश्चित

 हो  जाने  के  बाद  हम  समेकित  विकास  के  लिए  योजनायें  बनायेंगे  जिनसे  हमें  इन  क्ष  त्रों  का  विकास

 करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  अतः  इसमें  किसी  भी  प्रकार  की  विषमता  नहीं  है  ।  बम्बई  के  बारे  में

 दूसरे
 प्रदान  से  मैं

 पुर्णतया  सहमत  हं
 कि

 जहां  नगरों  का  भ्रमित  नगरीकरण  पहले  से  कर  दिया  है
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 वहां  नज़र  में  और  अधिक  नगरीकरण  अथवा  भौद्योगिक  गतिविधि  नहीं  होनी  चाहिये  क्योकि  इससे

 कई  समस्याएं  कौर  सामाजिक  तनाव  Far  होते  हैं  ।

 थी  पो०  एस०  सईद  :  लक्षद्वीप  देश  का  एक  पिछड़ा  क्षत्र  यह  बात  हमारे  ध्यान  में

 जाति  है  fe  बात  से  पिछड  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिए  श्राघारभूत  ढांचे  स्थापित  नहीं  किये  गये

 शौर  ae  ayy
 यह  ठीक  है  कि  मंत्री  महोदय  लक्षद्वीप  में  रुचि  लेते  हैं  न  नर  ह्य  जहाज  दिलवाने  में

 सहायक  ए  हैं  ।  पया  पांचवीं  योजना  में  लक्षद्वीप  से  आधारभूत  ढांचे  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में

 विचार  किया  जायेगा  ?

 शी  सोहन  धारियां  :  हाँ  ।

 श्री  हम्द्ररीतत  सिहोरा  :  पिछड़  क्षत्रों  में  प्रमुख  पका  कृषि  है  ।  क्या  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  कि  कृषि  के  अतिरिक्त  उन  क्षेत्रों  में  कौन-कौन  से  अन्य

 सहायक  उद्योग  विकसित  किये  जा  सकते  हैं  ?

 aft  सोहन  मारिया  :  हमने  राज्य  सरकारों  से  विशेष  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  अनुरोध  कया

 है  ।  दिक्षित  बेरोजगारों  के  लिये  योजनाएं  और  कार्यक्रम  बनाते  समय  हम  ऐसे  सर्वेक्षण  करने
 का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  जिनसे  हमें  उन  क्षत्रों  का  पत्ता  लगाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 भी  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  बाँकुरा  ae  पुरुलिया  पश्चिमी  बंगाल  के  दो  सबसे  ofan  पिछड़

 जिले  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  के  इन  पिछड़  क्ष  at  का  विकास  करने  के  लिये  सरवर  बया  ठोस  बदम

 उठाने जा  रही  है  ?

 श्री  मोहन  UTAT  :  जेसा  कि  मैं  अपने  उत्तर  में  बता  चुका  हूं  कि  केन्द्र  य  सरकार  कुछ

 सहायता  दे  सकती  है  परन्तु  कई  योजनाओं  को  प्रारम्भ  करना  राज्य  सरकार  प्रारम्भिक

 उत्तरदायित्व  है  परन्तु  मैं  सभा  को  धाश्व,/सन  दे  सकता  हूं  कि  पिछड़  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  न  केवल  सद्भावना  ही  प्रकट  करेगी  अपितु  ag  विकास  के  लिये  ठोस  सहायता  देने

 को  भो  तैयार  है  ।

 रोजगार  कार्यालयों  में  दें  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  को  योजना

 122.  को  जीत  कुमार  साहा  :  क्या  योजना  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 31  1972  को  केश  भर  में  रोजगार  कार्यालयों  के  रजिस्टरों  में  राज्यवार

 कितने  रोजगार  के  इच्छुक  लोगों  के  नाम  दर्ज  कौर

 इस  ag  रोजगार  देने  के  लिये  बनाई  गई  प्रस्तावित  योजना  की  मोटी  रूपरेखा

 पर
 om

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (eit  मोहन  ध  तथा  सभा  पटल  पर  एक

 विवरण  प्रस्तुत  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या
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 oft  जीत  कुमार  साहा  :  मैंने  रोजगार  चाहने  वाले  बेरोजगारों  की  कुल  सख्या  के  बारे  में

 जानना  चाहा  था  ।  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  रोजगार  चाहने  वाले

 व्यक्तियों  की  1972  की  संख्या  भ्रांति  रूप  से  उपलब्ध  नहों  है  ।  सरकार  की  गलत

 नीतियों  के  कारण  अत्यघिक  बेरोजगारी  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  कि

 जब  तक  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  नहीं  मिल  जाता  तब  तक  उन्हें  बेरोजगारी  भत्ता  दिया

 जाये  ?  यदि  इसका  उत्तर  निषेघात्मक  है  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 थ्री  मोहन  धारिया  :  बेरोजगारी  की  समस्या  निस्सन्देह  गम्भीर  है  ।  परन्तु  सरकार  के  लिये

 यह  सम्भव  नहीं  होगा  कि  वह  दान  के  रूप  में  कुछ  दे  ।  हम  रोजगार  are  रोजगार  जार्ज  वाले

 अवसर  उत्पन्न  करने  के  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  इन्हीं  प्रयासों  से  हम  इस  चुनौती  का  सामना  करेंग े।

 श्री  जीत  कुमार  साहा  :  क्या  मंत्री  महोदय  पश्चिम  बंगाल  के  सम्बन्ध  में  योजनाकारों

 safe  आबंटित  घनसाली  कौर  प्रत्येक  योजना में  रोजगार  दिये  जाने  वाले  व्यक्तियों  का

 ब्यौरा  देंगे  ?

 श्री  मोहन  मारिया  :  इसके  लिए  es  पूर्वे  सूचना  मिलनी  चाहिये  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  से  ऐसा  नहीं  लगता  कि  वहू  सही-सही

 ates  हैं  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जिन  लोगों  को  रोजगार  मिल  जाता  है  वे  भी  बेहतर

 रोजगार  पाने  की  आशा  से  रजिस्टर  से  भ्र पना  नाम  नहीं  कटवाते  ?  क्या  यह  भी  सच  नहीं

 है  कि  कुछ  लोग  केवल  उकताहट  के  कारण  अपने  ars  नविश्त  नहीं  करवाते  हैं  ate  चालू

 रजिस्टरों  में  भ्र पने  नाम  बनाये  रखते  हैं  ?  क्या  मंत्री  महोदय  यह
 बतायेंगे  कि  रजिस्टर  में

 सही-सही  आंकड़े  हैं  ?

 श्री  मोहन  घारिया  :  यह  बहुत  कुछ  सही  है  कि  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  रखे  गए  चालु
 रजिस्टर  बेरोजगारी  की  स्थिति  का  सही  चित्र  प्रस्तुत  नहीं  करते  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जो

 उकता  जाते  हैं  शरीर  झपने  नामों  का  नवीकरण  नहीं  कराते  हैं  ।  इसके  अतिरिकत  कुछ  ऐसे  भी

 लोग  हैं  जो  रोजगार  मिल  जाने  के  बाद  भी  बेहतर  रोजगार  पाने  के  लिये  रजिस्टर  में  aaa  नाम

 लिखा  रहने  देते  ग्र ह  सरकार  कुछ  उपाय  कर  रही  है  ताकि  देश  को  सहो  चित्र  उपलब्ध

 कराया  जा  सके  ?

 श्री  प्रियरंजन  दास  gsi:  अत्यघिक  बेरोजगारी  की  समस्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या

 यह  सच  नहीं  है  कि  योजना  आयोग  ने  एक  ऐसी  योजना  की  स्वीकृति  देह है  जिसके  अनुसार  1

 1973  wt  31  1974  के  बीच  पांच  लाख  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया

 जायेगा  ?

 eft  मोहन  मारिया  :  हां  ।  सरकार  ने  संकल्प  किया  है  कि  विद्यमान  कार्यक्रमों  के

 प्रतिष्ठित  हम  ay  1973-74  के  दौरान  नेहा
 ब  बे

 ala
 दि  द  लि  |  शि  fara ि  बेरोजगारों  को  रोजगार  अथवा

 रोजगार  के  अन्य  अवसर  देंगे  ।
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 Shri  Hukam  Chand  Kachwavi  :  It  has  been  stated  in  the  statement  that  names

 of  65,95,000  persons  are  registered  in  the  Employment  Exchanges  and  five  lakhs  people
 will  be  provided  with  employment  every  year.  The  result  will  be  that  many  more

 persons  will  get  their  names  registered  in  the  Employment  Exchanges  and  the  number

 of  these  provided  with  the  employment  will  be  much  less.  In  view  of  this  I  would  like

 to  know  whether  more  eloberate  schemes  wil]  be  farmulated  ?  Last  year  the  government
 had  announced  that  one  thousand  persons  of  each  district  would  be  provided  with

 employment  but  after  a  lapse  of  two  years  even  100  person  have  not  been  provided  will

 much  employment.  Second  thing  is  that  persons  who  get  themselves  registered  in  the

 employment  exchange  have  to  seven  their  registration  after  two  months  renew,  I  would

 like  to  know  whether  rules  will  be  fromed  to  see  that  the  names  registered  with  emp-

 loyment  exchanges  should  remain  valid  for  one  year  ?

 ait  सोहन  मारिया  :  मैंने  स्पष्ट  रूप  से  बताया  है  कि  वर्तमान  योजनाओं  के  अतिरिक्त  हम

 5  लाख  tafaa  बेरोजगार  व्यर्वितयों  को  रोजगार  देंगे  ।  विंमान  योजनाओं  से  भी  लोगों  को

 रोजगार  मिल  रहा  है  ।  कुछ  दिनों  के  बाद  हम  स्थिति  को  west  तरह  स्पष्ट  कर  सकेंगे  क्योंकि

 योजनाएं  आरम्भ  की  जा  gar  हैं  ।  निःसंदेह  इन  योजनाओं  से  ग्रामीण  ake  नगरीय  दोनों  क्षेत्रों  में

 काफी  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  I  had  asked  about  the  renewal  of  names  after
 2  months  otherwise  They  are  cut  off  (Interruption)

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  :  I  would  like  to  know  whether  the  hon,  Minister
 is  prepared  to  examine  the  nature  of  employment  asked  for  by  the  persons  who  have

 got  themselves  registered  in  the  live  register  of  Employment  Exchange  at  district  level

 and  the  schemes  allocated  under  Five  year  Plan  which  would  provide  employment  at  the

 district  level  ?

 श्री  मोहन  मारिया  :  हम  इस  मामले  पर  विचार  करेंगे  ।

 भी  के०  मानना  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  शिक्षित  विशेषकर  डाक्टर  कौर

 इंजीनियरी  स्नातकों  बढ़  रही  है  ?  इन  तकनीकी  स्नातकों  को  रोजगार  देने  के  लिये  सरकार

 ने  क्या  योजनाएं  बनाई  हैं  ?

 att  मोहन  मारिया  :  यह  समस्त  जानकारी  मेरे  उत्तर  में  दी  गई  ।

 भी  सोरेन  हाजरा  :  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  पुछ  सकता  हूं  कि  देहातों  में  बढ़ती  हुई

 बेरोजगारी  की  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  कया  योजना  बनाई  है  ?

 थो  मोहन  मारिया  :  हमने  कई  योजनाएं  आरम्भ  की  है  जिनमें  ग्रामीण  रोजगार  za
 सीमान्त  किसान  विकास  छोटे  किसान  विकास  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  योजनाएं

 और  शुष्क  क्षेत्र  योजनाएं  सम्मिलित हैं
 ।  यह  आरोप  गलत  है  कि  ca  रोजगार  योजनाएं  लाभप्रद

 सिद्ध  नहीं  हुई  हैं  ।  ये  रोजगार  योजनाएं  बहुत  लाभप्रद  सिद्ध  हुई  हैं  ate  प्रत्येक  राज्य  इन  योजनाकारों

 के  लिये  अतिरिक्त  धनराशि  की  मांग  कर  रहा  हैं ।

 Shri  Ramsingb  Bhai  Verma  May  I  know  whether  Government  would  issue
 instructions  to  the  employment  exchanges  that  preference  should  be  given  to  those  families

 be in  providing  employment  in  which  there  is  no  earning  mem!  wes
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 थी  मोहन  धारिया  :  हां  ।  हम  रोजगार  प्रदान  करने  वाली  सभी  एजेंसियों  a  अ्रनुरीध
 कर  रहे  हैं  कि  ऐसे  परिवारों  को  प्राथमिकता  दी  जाये  जिनमें  कोई  व्यक्ति  कमाने  वाला  नहीं  है  ।

 Wo  रानेन  सेन  :  क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  अनुमान  लगाया

 है  कि  रोजगार  कार्यालयों  के  रजिस्टर  के  अनुसार  बेरोजगार  व्यक्तियों  का  देश  में  कूल  बेरोजगार

 न्बक्तियों  की  तुलना  में  भ्रनुपात  कया  हूँ  ale  शिक्षित  बेरोजगारਂ  पद  की  परिभाषा  बया  है  ?

 भी  मोहन  मारिया  :  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ओर  उसके  अनुसार  यह  बताया  गया
 है  कि  लगभग  10  प्रतिशत  लोगों  ने  अपने  नाम  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  नहीं  कराये  ।  फिर

 भी  हम  इसकी  और  जांच  कर  रहे  हैं  क्योंकि  हम  स्वयं  इससे  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।

 जहां  तक  शब्द  की  परिभाषा  का  सम्बन्ध  जो  व्यक्ति  मैट्रिक  या  सकेन्डरी

 परीक्षा  था  उससे  ऊंची  परीक्षाएं  पास  कर  लेते  उन्हें  शिक्षित  avr  जाता  है  ।

 भी  थी ०  के ०  बास  चौधरी  :  विवरण  के  पृष्ठ  2  पर  यह  कहा  गया  हैं  कि  वर्ष  1971-72

 में  31  करोड़  रुपये  aq  किये  गये  थे  कौर  रोजगार  के  8  करोड़  जन  दिवस  बनाये

 गये  वर्ष  1972-73  के  लिये  48.9  करोड़  रुपये  की  राशि  नियत  की  गई थी  श्र

 जनवरी  1983  तक  रोजगार  के  620  लाख  जन  दिवस  बनाने  के  लिये  केवल  23  करोड़  रुपये

 खच  किये  गये  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हू  कि  जब  चालू  वर्ष  के  बजट  में  भ्रमित

 राशि  नियत  की  गई  है  तब  राज्य  सरकारें  उसको  खच  करने  में  ale  रोजगार  के  अधिक  अवसर

 बनाने  में  असमथ  क्यों  रही  हैं  ?  मैं  यह  भी  पुछना  चाहता  हूं  कि  रया  भारत  सरकार  अथवा  योजना

 भ्रायोग  का  इस  मामले  की  जांच  करने  और  रोजगार  के  अ्रधघिक  से  nfan  अवसर  बनाने  का

 अधिकार  या  शक्ति  है  ?

 श्री  सोहन  मारिया  यह  प्रदान  ग्रामीण  रोजगार  के  लिये  ga  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  है  ।

 जेसा  कि  सभा  को  पता  है  वर्मा  ऋतु  के  बाद  ही  इस  प्रकार  के  कार्यक्रम
 तेज  गति  से  चलते

 प्रस्तुत  भ्रांकड़े  जनवरी  तक  के  ga  पता  चला  है  कि  फरवरी  ak  मान  में  समस्त

 सघन-राशि  इन  कार्यक्रमों  पर  खच  कर  दी  जायेगी  भोर  उसमें  कोई  कमी  नहीं  श्रायेगी  |

 देश  में  क्षेत्रीय  असमानताएं

 पानक 11  नो  रेंगे 123.  *श्री  नवल  क्िश्नोर  फार्मा  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृ

 क्षेत्रीय  प्रसमानताओओं  के  बारे  में  योजना  आयोग  विशेषकर  राजस्थान  के  संदर्भ

 नबीनतम  मूल्यांकन  क्या  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  ये  असमानताएं  बढ़ी  हैं  ;  पौर

 cfs  तो  वर्ष  1965  को  श्राघार  मानकर  विंमान  मूल्यों  के  संदर्भ  में  राज्यवार

 प्रति  व्यक्ति  राय  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मोहन  :  से  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  प्रस्तुत है
 |  |  प्र न्या लय  में  रखा  गया  !  देखिये  संख्या
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 ||  नवल  किशोर  फार्मा  जेसा  कि  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  से  पता  चलता

 राजस्थान  राज्य  पिछड़  गया  है  ।  बया  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है

 कि  समस्त  राजस्थान  राज्य  जिंदा  ऐतिहासिक  एवं  भौगोलिक  कारणों  से  राजा लों  का  शासन

 रहा  पिछड़ापन  है  कौर  यदि  तो  उत्लिखित  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 स्थान  राज्य  के  विकास  के  लिये  सरकार  अथवा  योजना  orale  का  बया  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 थ्री  मोहन  धमारिया  :  हम  समस्य  पिछे  राज्यों  कौर  क्षेत्रों
 की  ओर  ध्यान  दे  रहे  हैं  झर

 जैसाकि  मैंने  पहले  बताया  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  सूत्र  के  आघार  पर  हम  सब  प्रकार  की

 केन्द्रीय  सहायता  उनको  दे  रहे  हैं  ।  हमने  उन  ग्रामीण  मिलों  का  पता  लगाया  हैं  जो  औद्योगिक

 दृष्टि  में  पिछड़े  हुए  है  ।  सीमान्त  किसान  विकास  एजेंसी  शरीर  छोटे  किसान  विकास  एजेंसी  जैसे

 ब्रा मीरा  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  गये  हैं  ।  विशेष  रूप  से  राजस्थान  के  लिये  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम

 ore  शुष्क  खेती  कार्यक्रम  भी  प्रारम्भ  किये  गये  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  श्राइन  दे  सकत  हूं

 fe  राजस्थान  के  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सब  सम्भव  उपाय

 किये  जायेंगे  ।

 श्री  नया  किशोर  सरकार  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  बनने  के  पी  grew

 fea  गये  कार्यक्रम  बा  कोई  रूमाल  पश्चिम  न  निकलने  के  aq  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से

 सकता हूं  कि  बया  छिड़े  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  श्र  उनका  विकास  करने  के  बारे  में  सरकार  क्षे

 दुश् टि कोश
 में  कोई  परिचालन  बनने  का  विचार  है  कौर  यदि  तो  उसका  स्वरूप  व्या  है  ?

 थी  मोहन  मारिया  :  प्रस्तावित  परिवर्तन  का  स्वरूप  यह  है  कि  हमने  राष्ट्र  की  न्यूनतम
 भावश्यक्ताओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  ३३००  करोड़  रुपये  धन  की  राशि  निर्धारित  की

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  भूमिहीन  लोगों  को  स्थान

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  तथा  इसी  प्रकार  की  सभी  बातों  को  ध्यान  में  wer  जाता  है  और

 यह  राशि  उन्हीं  क्षेत्रों  पर  खर्च  की  जायेगी  जहां  विकास  नहीं  gar  है  शरीर  ge  fara  है  कि

 राजस्थान  सहित  सभी  पिछड़े  क्षेत्रों  को  इस  योजना  से  पर्याप्त  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  नकल  किशोर  फार्मा  पिछड़े  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  बारे  में  क्या  स्थिति

 श्री  मोहन  मारिया  :  हमने  सभी  भ  इयों  से  प्रतिरोध  क्या  है  कि  मैं  ऐसे  क्षेत्रों  और

 नव  az  rea)  तथा  wey  वित  Fr  पता  लगायें  कौर  हम  पांचवी  पछवर्ष॑य  योजना  में  इन  सबका

 उपयोग  करेंग  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Rajasthan  is  a  teribly  backward  area  but  most  of  the
 assistance  is  given  to  these  states  which  are  being  developed  under  the  aegis  of  Develop-
 ment  council,  Rajasthan  is  given  insufficient  amount  and  whatever  is  given,  is  not
 utilised  properly.  My |

 know  whether  a  Committee  has  been  sent  to  look  into  this
 Matier  or  not?  In  case  the  Committe  has  gone  into  it,  i  would  like  to  know  the
 contents  of  the  report  thereof  ?

 श्री  मोहन  मारिया  :  मैं  पुनः  बता  देना  चाहता  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  सूत्र  के
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 प्रनुसार  पिछड़े  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  कौर  इन  राज्यों  में  मध्य

 उत्तर  उड़ीसा  तथा  seq  पिछड़े  क्षेत्रों  को  भी  देश  के  अन्य

 सित  क्षेत्रों  की  तुलना  में  केन्द्रीय  सहायता  अधिक  मिल  रही

 योजनाओं  को  फ़ियास्वित  करने  के  लिये  हमने  राज्य  सरकारों  से  भ्रनुरोध  कियां  है  कि  बे

 अपने  योजना  तन्त्र  को  सुदृढ़  बनाये  शौर  योजना  तन्त्र  को  es  बनने  के  लिये  भी  हमने  उनके  व्यय

 के  दो  तिहाई  भाग  जितनी  केन्द्रीय  सहायता  देते  इसके  अतिरिक्त  हमने  राज्य  सरकारों  से

 age  किया  है  कि  वे  जिला  योजनाएं  आरम्भ  करें  जिससे  क्षेत्रों  का  ठीक  ढंग  से  पता  लगाना

 भौर  उनको  उचित  सहायता  देना  सम्भव  हो  सके  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  had  asked  whether  a  Committee  has  been  appointed
 or  not  to  go  into  the  question  of  proper  utilisation  of  the  amount  given  by  the  centre

 ‘

 थ्री  सोहन  मारिया  :  हां  ।

 aft  रास  सहाय  पंडे  :  उन्होंने  पिछड़े  क्षत्रों  को  सहायता  देने  के  लिये  योजना  TART

 द्वारा  बन  ये  गये  सूत्र  का  उल्लेख  किया  है  ।  राजस्थान  के  साथ  बहुत  सहानुभूति  है  ।  मध्य

 प्रदेश  में  हर  तीसरा  व्यक्ति  पिछड़ा  gor  हैं  क्योंकि  वह  आदिवासी  है  ।  उनको  सहायता  देने  के

 लिये  सरकार  क्या  प्राथमिकता  दे  रही  है  ?  मध्य  प्रदेश  का  समस्त  राज्य  कौर  विशेषकर  बस्तर

 तथा  न्य  जहां  पर  पसीना  भी  मुश्किल  पिछड़े  हए  हैं  ।  क्या  ऐसे  क्षेत्रों  के  लिये

 मिलता  निर्घारित  की  जायेगी  जो  बहुत  ज्यादा  पिछड़े  हुए  हैं  ?

 श्री  सोहन  मारिया  :  बहुत  ज्यादा  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  J  would  like  to  know  that  if  Planning  Commission

 has  not  carried  out  assessment  of  regional  disparities  then  who  will  carry  this  job  ?  May
 I  know  whether  this  work  will  be  left  to  the  states  or  a  separate  Commission  will  be

 appointed  for  this  purpose  ?  Is  it  not  the  function  of  the  planning  Commission  to  make

 assessment  of  regional  disparities  and  issue  clear  cut  directives  to  the  state  Goverements  ?

 योजना  मंत्री  डी०  पो०  UT)  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  किसी  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन

 quar  उन्नतिशील  होने  का  पता  लगाने  के  लिये  कुछ  सिद्धान्त  बनाये  गये  Fi  उनमें  से  एक

 सिद्धांत  प्रति  ब्यक्ति  शनाप  का  है  ale  ये  सर्वेक्षण  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  किये  जाते  हैं  ।

 इसलिये  जो  उत्तर  दिया  गया  है  बह  ठीक  है  क्योंकि  योजना  आयोग  स्वयं  किस  क्षत्र  विशेष  के

 पिछड़ेपन  का  पता  लगाने  से  सम्बन्धित  समस्या  का  अ्रध्ययन  नहीं  करता  है  ।  हम  aa  तक

 केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  के  विश्लेषण  पर  निभा  करते  रहे  हैं  ।

 Shri  L.  Barupal:  There  are  many  villages  in  Rajasthan  where  drinking  water
 is  not  available;  the  water  is  saltish,  There  are  many  villages  where  there  is  no  well,
 They  have  not  been  able  to  get  drinking  water  even  after  25  years  of  independence
 what  to  say  of  electricity.  I  would  like  to  know  whether  Govesnment  is  contemplating
 to  provide  them  with  drinking  water  through  pipelines  ?

 The  main  question  relates  to  regional  disparities.  How  the Mr.  Speaker

 question  of  drinking  water  crept  into  it  ?
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 Shri  Nathuram  Ahirwar  The  Minister  has  stated hon,  that  the  State
 Governments  would  themselves  declare  their  backward  areas.  It  is  not  cliear  from
 the  history  of  Jast  twenty  five  years  that  the  money  given  by  the  centre  to  remove
 backwardness  is  spent  on  other  areas  by  the  state  Governments  in  view  of  poliwood
 considerations  and  the  beckward  areas  are  still  beckward  ?  Will  the  Central  Government
 formulate  a  scheme  according  to  which  they  should  allocate  the  assistance  for  the  speci-
 fic  areas  which  are  declared  as  such  so  that  State  Governments  do  not  ignore  them  ?

 श्री  सोहम  मारिया  :  हम  सभी  पिछड़े  क्षेत्रों  को  सहायता  देना  चाहते  राष्ट्रीय  न्यूनतम

 श्रावइयकता  कार्यक्रम  सम्बन्धी  योजना  इस  लिये  बनाई  गई  है  कि  वे  विशेष  रूप  से  ग्रामों  और  ev  at

 का  पता  लगायें  और  धन  राशि  उन्हीं  योजनाओं  के  लिये  खां  हो  भर  उस  स्थिति  में  राज्य

 कारों  के  पास  कोई  विकल्प  नहीं  रह  जायेगा  |

 Shri  Ramautar  Shstri :  Bihar  is  also  very  backward  State.  would  fike  to

 know  whether  Chief  Minister  of  Bihar  has  farwarded  a  scheme  to  remove  the  backwardness

 of  the  State  if  so,  whether  Government  have  examined  the  scheme  and  if  so,  its

 reaction  thereto  ?

 श्री  सोहम  मारिया  :  हाल  ही  में  मैं  बिहार  था  कौर  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  कहा  था  कि

 वे  केन्द्रीय  सरकार  को  योजनाएं  भेजेंगे  ।  परन्तु  उन्होंने  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  बिहार  के

 पिछड़ेपन  को  देखते  हुए  केन्द्र  से  अधिक  से  अधिक  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  हमने  उनको

 श्रीनिवासन  दिया  था  कि  वे  विशेष  रूप  से  पिछड़े  क्षत्रों  के  लिये  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  बनायें  भ्र

 हम  उनके  बारे  में  सहानुभूतिपूर्ण  वृष्टि कोर  अपनायेंगे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चौथी  योजना  के  परिव्यय  को  बढ़ाना

 +

 +124,  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :

 थ्री  राज़दार  प्रसाद  fag  :

 sy  i
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  BAT

 करर  1११ « .

 क्या  वर्तमान  अवस्था  में  केन्द्र  द्वारा  चौथी  योजना  के  परिव्यय  (1973-74)  को

 बढ़ाने  की  सम्भावना  नहीं

 क्या  चौथी  योजना  के  दौरान  प्राप्त  किए  जाने  वाले  लक्ष्य  ara  से  बहुत  कम  रहे

 शरीर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  हां  ।

 मध्यावधि  मूल्यांकन  में  ऐसी  सम्भावना  दिखाई  रई  थी  ।

 इसके  कारण  मध्यावधि  मूल्यांकन  में  दिखाये  गय ेहैं
 जिस  पर  सदन  में  5  ak

 6  1972  को  विचार  किया  गया  ।
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 का

 श्री  गिरिधर  गोमांगों  :  क्या  सरकार  चौथी  योजना  की  अवधि  के  दौरान  राज्यों  के  लिये  सहायता

 के  रूप  में  निर्धारित  3500  करोड़  रुपये  की  राशि  में  से  बची  800  करोड़  रुपये  की  राशि  अगले

 हज  राज्यों  की  योजनाओं  के  लिये  देने  का  विचार  कर  रही है  ?  यदि  तो  उड़ीसा  राज्य  को

 कुल  कितनी  राशि  की  सहायता  दी  गई  थी  कौर  उड़ीसा  को  पर्याप्त  सहायता  न  दी  गई  तो

 उसकी  परियोजनाओं  पर  बुरा  असर  पड़ेगा  ?

 श्री  सोहन  मारिया  :  इस  प्रश्न  के  लिये  मुझे  पुर्व  सुचना  चाहिये  ।

 थ्री  गिरिघर  गोलों  :  क्या  ऐसा  इस  कारण  gare  कि  चोथी  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  करते

 समय  हमें  विदेशी  सहायता  देने  का  जो  बचन  दिया  गया  था  वह  बाद  में  नहीं  दी  गई  है  ।  नदी

 तो  इसके  फलस्वरूप  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  प्रगति  पर  क्या  कोई  कुप्रभाव  पड़ा  है  ?

 श्री  मोहन  मारिया  :  जेसा  कि  हमने  मध्यावधि  मुल्यांकन  के  समय  स्पष्ट  किया  था  निर्धारित

 वित्तीय  परिव्ययों  को  तो  पुरा  किया  जायेगा  परन्तु  चौथी  योजना  के  भौतिक  लक्ष्यों  की  पूर्ति  में

 10  प्रतिशत  की  कमी  रहेगी  ।

 Shri  Ramshekhar  Prasad  Singh:  I  want  to  know  the  cut  executed  in  Fourth

 Five  Year  Plan  covernig  Bihar  and  also  the  items  affected
 by

 this  cut,

 श्री  मोहन  मारिया  :  यह  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न  से  नहीं  निकलता  है  ।  केन्द्रीय
 सहायता  में

 से

 कोई  कटौती  नहीं  की  गई  थी

 at  भागवत  भा  श्राजाद  :  भाग  तथा  में  स्वीकार  किया  गया  हे  कि  लक्ष्यों  में
 कमी  आई  है  ।  यदि  हमने  अपने  वित्तीय  लक्ष्य  भी  पुरे  कर  लिये  जिसका  अथ  है  कि  प्रशासन  ने

 सारे  घन  को  खर्चे  कर  देने  का  बड़ा  ध्यान  रखा  तो  भी  सरकार  का  विचार  किस  प्रकार

 वास्तविक  उत्पादन  का  मुल्यांकन  करने  का  है  ?  हम  देखते  है  कि  कई  जगह  लक्ष्यों  की  पूरी  नहीं

 हुई  तथा  कहीं  पर  हो  गई  हैं  ।  श्राप  उनका  मुल्यांकन  रक  करेंगे  |  क्या  वास्तविक  सर्वेक्षण  करने

 तथा  लक्ष्यों  की  सही  स्थिति  का  पता  लगाने  के  लिए  arg  कोई  व्यवस्था  बनायेंगे  ?

 थी  मोहन  मारिया  :  हमने  सभा  में  कई  बार  यह  स्वीकार  किया  है  कि  हमारे  पास  कभी  तक  सही
 जानकारी  देने  वाली  व्यवस्था  नहीं  है  ।  योजना  आयोग  राज्य  सरकारों  से  alas  कर  रहा  है

 कि  वे  राज्य  स्तर  पर  सही  जानकारी  देने  वाली  प्रणाली  स्थापित  कौर  जब  तक  सर्दी

 जानकारी  प्राप्त  कराने  वाली  व्यवस्था  नहीं  बनी  है  तब  तक  हम  माननीय  Tes  को  ase  at

 कर  सकते हैं  ।

 भी  पोल  मोदी
 :

 मंत्री  महोदय  ने  कुछ  आंकड़े  पेश  किये  उन्होंने  कहा  है  चौथी
 योजना  के  व्यय  सम्बन्धी  लक्ष्य  पूरे  हो  जायेंगे  ।  परन्तु  उन्होंने  यह  भी  कहा  हैं  कि  योजना  के
 भौतिक  लक्ष्यों  की  पूति  में  10.  प्रतिशत  की  कमी  रहेगी  ag  देखते  हुए  कि  चौथी  योजना  की
 अवधि  के  दौरान  20  से  25  प्रतिशत  तक  की  मुद्रा  स्थिति  हुई  है  तो  वह  यह  कैसे  कह  सकते  हैं  कि
 लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  केवल  10  प्रतिशत  की  ही  कमी  ars  है  ?

 SH
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 णा

 श्री  सोहन  मारिया  :  गतवर्ष  के  दौरान  मध्यावधि  मुल्यांकन  किया  गया  था  कौर  हमने

 कहा  था  कि  वर्ब  1970-71  के  मुल्यों  के  अ्राधार  पर  प्राक्कलन  तैयार  किये  गये  हैं  ।  यद्यपि  ag  के

 दौरान  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  तो  भी  भौतिक  लक्ष्य  वैसे  ही  रहे  हैं  ।

 Inclusion  of  Kota  under  Air  Mail  Service

 *125,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  Kota  is  proposed  to  be  covered  by  Air  Mail  Service  during  the  current

 Five  Year  Plan;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  of  the  proposal

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Com  muniscta ova  tions  (Shir  Jagannath  Pahadia)  द

 (a)  At  present  there  is  no  air  service  to  Kota,  As  uch,  proposal  is  not  feasible.

 (b)  Does  not  arise,

 Sbri  Onkar  Lal  Berwa  :  Kotah  is  150  miles  away  from  Jaipur  and  a  letter  takes

 three  days  to  reach  there,  may  I  know  whether  Kotah  does  not  come  und  the  criteria

 fixed  by  you  and  if  50,  what  are  those  criteria?

 Shri  Jagannath  Pahadia  Air  Mail  Service  in  not  meant  of  Kotah  and  I  have

 submitted  that  the  criterion  are  fixed  by  the  I.  A.  C  ators

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  Why  do  not  you  fix  the  number  of letters  for  starting

 Air  Mail  Service.  ‘What  is  the  minimum  number  of  letters  required  ten  thousand-—Fifty

 thousand  one  lakh  for  starting  this  Service.

 Mr.  Speaker  :  Mr.  Berwa,  please  sit  down.  Air  mail  can  go  only  if  the

 aircraft  goes.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Let  him  force  them.  Why  don’t  you  force  them  ?

 पांचवें  योजना  के  दोरान  विदेशी  जानक रो  का  प्रख्यात

 127.  डा०  पूरी  प्रसाद  शर्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विदेशी  जानकारी  का  आयात

 करने  के  लिये  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  किये

 (a)  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  कि  जो

 जानकारी  देश  में  ही  उपलब्ध  हो  उसका  arara  न  किया  जाये  तथा  एक  बार  आयात  की  गई

 जानकारी  को  भी  बार-बार  अ्रायोात  न  किया  जाये

 "42
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 क्या  गत  तीस  वर्षों  में  एक  प्रकार  की  जानकारी  के  बार-बार  रायात  किये  जाने

 के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  यदि  तो  ऐसी  पुनरावृत्ति  कितनी  बार  और

 किसी  उद्योग  के  बारे  में  किसी  विशिष्ट  जानकारी  का  एक  बार  ware  कर  लिये

 जाने  के  पश्चात्‌  उसके  लिये  देश  में  प्रतिभा  का  उद्भव  तथा  विकास  न  किए  जाने  के  क्या

 कालरा हैं  ?

 विकास  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  प्रयास  कुमार  से

 एक  विचारा  संलग्न  है  |

 घिरा

 urate  ने  १९६४  में  विदेशी  सहयोग  के  लिए  कुछ  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  निधारित  किए  थे

 जो  देदी  टेक्नोलोजी  के  बिकास  और  श्रर्थव्यदस्था  की  सकनोंी गी  सम्बन्धी  बढ़ती  हुई  श्रामण्य  फतवों

 को  ध्यान
 में

 रखते  हुए  उन  संशोधनों  के  जो  झोंक  जायें, लयू होते ल  गू  होते  रहेंगे ।  इन

 ata  सिद्ध  मतों  में  देश  में  ही  उपलब्ध  टेक्नोलोजी  का  रायात  न  करने  की  विशेष  कूप  से

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  टैक्नोलोजी  का  बार-बार  आयात  न  करना  पड़े  इसके  लिए  मर्दानी  सिद्धांतों

 में  यह  भी  अपेक्षित  है  कि  विदेशी  सहयोग  के  सभी  कारों  bef  एक  उप
 ला  खण्ड  शामिल  रखा

 जाना  सभी  सम्बन्धित  पार्टियों  द्वारा  वापस  में  सहमत  शर्तों  भारतीय  सहयोग

 कर्त्ता  द्वारा  दूसरी  भारतीय  पार्टियों  की  जानकारी  का  हस्तांतरण  करने  की  अनुमति  होगी  ।  यद्यपि

 विगत  तीन  वर्षों  में  टैक्नोलोजी  का  बार-बार  श्रायात  करने  के  बारे  में  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं

 fear  गया  है  लेकिन  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  एक  से  अधिक  भारतीय  पार्टी  को

 एक  ही  प्रकार  के  उत्पाद  के  लिए  टैक्नोलोजी  का  श्रीकांत  करने  की भ्रनुमति  दी  गई  है  ।  इस

 प्रकार  के  आयात  की  श्रावत्यकता  इस  कारण  पैदा  होती  है  कि  कम  परिभाषा  में  मिलने  वाले  कुछ
 उत्पादों  के  निर्माण  के  लिए  बहुत  सी  पार्षदों  को  लाइसेंस  देना  पड़ता  है  ate  उनमें  से  किसी  के

 भी  पास  ऐसी  जनकारी  नहीं  होती  है  जिसमें  सभी  पार्टियां  हिस्सा  बांट  सकती  हों  ।  जहां  wet  मी

 ऐसे  ate  सहयोगों  की  आवश्यकता  होती  सरकार  इस  बात  का  सुनिश्चय  करती है
 प्रस्तावित  शर्तें  देश  के  लिए  लाभप्रद  हैं  और  जहां  कहीं  सम्भव  हो  समन्वित  रूप  से  बातचीत  की

 जाती  है  शरीर  टेक्नोलोजी  में  हिस्सा  बांट  कर  लिया  जाता  है  ।

 पहले  arara  की  गई  प्रौद्योगिकी  का  दुबारा  आयात  करने  की  agai  के  प्रदान  पर  इस
 प्रकार  की  टैक्नोलोजी  को  अपनाने  में  लगने  वाले  समय  जिसमें  इसे  aeq  रस्मो  को  हस्तान्तरित
 किया  जा  सके  के  सन्दर्भ  में  तथा  निर्घारित  अवधि  में  विशिष्ट  प्रकार  की  टेक्नोलॉजी  की  श्रावध्यकता
 के  संदभ  में  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  सभी  सहयोग  करारों  में  इस  भ्राद्यय  की  एक  शर्त  लगा  दी

 जती  है  कि  aaa  की  अवधि  के  भीतर  भारतीय  कम्पनी  को  टैक्नोलोजी  अपना  लेनी  होगी
 तथा  अपनी  स्वयं  की  विनियमन  और  विकास  सुविधायें  स्थापित  करनी  होंगी  ।  करारों  की  अवधि

 बढ़ाने  की  अनुमति  बहुत  आवश्यक  मामलों  को  छोड़कर  अन्य  मामलों  में  नहीं  दी  जाती  है  ।

 पांचवीं  योजना  के  दृष्टिकोण  पथ  टु  दि  फिफ्थ  में  हमारे  विकास  प्रयत्नों
 तथा  आत्म-निभाता  की  दिशा  में  घरेलू  टैक्नोलोजी  की

 महत्वपूर्ण  भूमिका  पर  बल  दिया  गया  gi
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 डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  aurora  पर  रखे  गये  विचारा  में  कहा  गया  है  कि  को

 इस  बात  की  जानकारी  है  कि  एक  से  अधिक  पार्टियों  को  एक  ही  प्रकार  के  उत्पाद  के  लिये

 टैक्नोलोजी  का  आयात  करने  की  अनुमति  गई  है  ।”  यह  बात  निजी  उद्यमियों  के  बारे  में  तो

 समभ  में  पाती  परन्तु  क्या  सरकार  श्रपनी  सूची  जानकारी  के  श्राघार  पर  यह  स्पष्ट  करेगी  कि

 सरकारी  उपक्रमों  के  द्वारा  भी  बार-बार  उसी  प्रकार  की  टेक्नोलोजी  का  आयात  किये  जाने  का

 क्या  भौचित्य है  ?

 arent  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  :  यदि

 विश्लेषण  करके  देखा  जाये  तो  उसी  प्रकार  की  टेक्नोलोजी  नहीं  मिलेगी  क्विक  अच्छी  अथवा

 अन्य  प्रकार  की  स्थिति  में  भी  उपयुक्त  सिद्ध  होने  वाली  टेवनोलोजी  का  आयात  किया  गया

 विशेषरूप  से  सावंजनिक  क्षेत्र  में  हम  यह  ध्यान  रखते  है  कि  टेक्नोलोजी  का  दुबारा  क्यात  न  हा  ।

 ह्०  हरि  प्रसाद  क्या  सरकार  पांचवीं  योजना  के  दौरान  होने  वाले  टेक्नोलोजी  के

 आयात  के  fat  किये  जाने  वाले  निवेश  का  कम  से  कम  कोई  प्रदाता  दे  सकती  तथा  गत

 चारों  योजनाओं  की  तुलना
 में  यह  प्रवृत्ति  कुछ  बढ़ी  है  अथवा  घटी  है  ।

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  इतना  शीघ्रता  यह  अनुमान  लगाना  संभव  न  होगा  कि  हम  पांचवीं

 योजना  के  दौरान  किस-किस  चीज़  का  आयात  करेंगे  ।  योजना  के  बारे  में  अन्तिम रूप  से  तैयार

 करने  तथा  अपनी  आवश्यकतायें  की  तुलना  में  उपलब्ध  भारतीय  प्रौद्योगिकी  का  अनुमान  लगाने  के

 बाद  ही  हम  यह  श्रीमान  लगा  सकते  हैं  कि  हम  कितने  मुल्य  की  प्रौद्योगिकी  का  orate  करेंगे  ।

 इतना  शीघ्र  तो  ऐसा  कोई  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  |

 डा०  हरि  प्रसाद  मैं  तो  गत  चार  योजनाश्रों  का  तुलनात्मक  प्रावधान  चाहता  था  |

 कम  से  कम  वे  अ्रांकहटे  तो  सरकार  के  पास हैं  ।  नया  इन  आंकड़ों  से  विधि  अथवा  गिरावट  का  पता

 लगता है  ?

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  :  मैं  इसके  लिये  पब  सूचना  चाहूंगा  ।  स्वाभाविक  ही  है  कि  आयात  की

 लागत  हर  योजना  के  बाद  बढ़ती  ही  गई  होगी  क्योंकि  निवेश  भी  निरन्तर  बढ़ता  ही  गया  है

 परन्तु  मेरे  पास  इस  समय  ग्राहक  नहीं है
 |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इस  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  देश  में

 ही  उपलब्ध  टेक्नोलोजी  का  आयात  न  करने  की  विशेष  रूप  से  व्यवस्था  की  गई  है  [2  मैं  जानना

 चाहूंगा  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कुछ  मामलों  में  इन  मार्गदर्शी  निर्देशों  का  पालन  नहीं

 किया  जा  रहा  sate  संयंत्र  के  लिये  प्रौद्योगिकी  का  रायात  करने  के  सम्बन्ध  में

 जापान  से  हाल  में  किये  गये  सहयोग  करारों  के  सम्बन्ध  में  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  देश  में

 स्वयं  मंत्रालय  के  पास  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  दै  ate  इसी  सीमा  तक  इन  मागं दर्शी

 निदेशों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ?

 विवरण  में  art  बताया  गया  है  कि  सभी  सहयोग  करारों  में  इस  आशय  की  ad
 £  य

 लगादी  जाती  हैं  कि  समझौते  की  wae  के  भीतर  भारतीय  क  न  यो  को  टेक्नोलोजी  अपना  लेनी
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 होगी  ।  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  इसका  यह  अथ  ए  कि  ऐसे  कि  सी  सहयोग  करार  को  agata  नहीं

 दी  जाती  है  जिसमें  तकनीकी  काय  करने  वाले  सहयोगी  को  जो  za  की  जाव  में  लगे  हों

 अपनी  समूची  प्रौद्योगिकी  अथवा  उसके  एक  हुंह  का  आयात  न  करना  पड़ता  हो

 शी  ato  सुब्रह्मण्यम  :  पहले  प्रशन  के  सत्ता  टोयो  के  साथ  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना  के

 बारे  मामला  अभी  विचाराधीन  है  तथा  उस  पर  बात-चीत  वल  रही  है  परन्तु  जो  कुछ  भी  देश

 में  उपलब्ध  निश्चय  ही  हम  उसका  आयात  नहीं  करेंगे  ।  इस  समय  मैं  यह  कहने  की  स्थिति

 में  नहीं  हूं  कि  टोयो  करार  में  क्या-क्या  व्यवस्थाएं  वैसे  निश्चय  ही  यह  बात  जरूर  ध्यान  में

 रखी  जायेगी  ।

 श्री  इज़्ज़त  गुप्त  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  ऐसे  ast  करारों  को  भी  प्रयुक्ति  नहीं

 दी  जा  रही  है  जिसके  अधीन  विदेशी  सहयोगी  को  टन-की-जाब  के  सम्बन्ध  में  अपनी  प्रौद्योगिकी  की

 जानकारी  देना  आवश्यक  नहीं  होता  |

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  :  हमारी  नीति  जाब  देने  की  नहीं  है  ताकि  भारतीय

 वैज्ञानिकों  तथा  प्रौद्योगिकियों  का  बाद  में  भी  किसी  परियोजना  के  निर्माण  के  लिये

 सहयोग  मिलता  रहे  तथा  देश  में  विशेषज्ञता  उपलब्ध  नीति  रहे  ।  ट्रे-की  जाब  से  ay  रहने  की

 ही  हमारी  नीति है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  छ  :  क्या  नीति  यह  कि  ऐसे  सहयोग  करार  न  किये  जायें  जिनसे  तकनी की

 जानकारी  का  ग्रा दान  प्रदान  न  होता  हो  ?

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  :  जी  हां  ।  यह  बात  ठीक  है  ।

 पाँचवीं  योजना  के  पन्त  तक  बेरोजगारी  की  स्थिति  के  अत्यधिक

 को  झांका

 #  1209.  श्री  सो०  के०  चम्द्रप्पन  :  कटा  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  पांचवीं  योजना  अवधि  के  wea  तक  बेरोजगारी  की  स्थिति  कौर  श्रमिक  बिगड़

 जायेगी  ;  यदि  इस  योजनाबद्घ  में  भ्राधथिक  विकास  दर  केवल  5.5  प्रतिशत  रही  ;

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  पहलू  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  है  ।

 विवरण

 पिछला  श्रकुभव  ag  बताता  है  कि  विकास  दर  का  रोजगार  की  वृद्धि  से  सीघा  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है  ।  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण
 में  परिकल्पना  की  गई  है  कि  वित्तीय  at
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 भौतिक  संसाधनों  समेत  चिधभिनतलत  घटकों  को  ध्यान  में  रखते  हाए  विकास  की  दर  5.5  प्रतिशत  रहेगी  ।
 सरकार  परी  eve  सजग  है  कि  बेरोजगारी  sorry  तेजी  से  विकास  तथा  रोजगर  में  अवसर
 काफी  मात्रा  में  बढाने  के  लिए  तैयार  किये  गये  कारनामों  जोड़ी  पानी  योजना  के  अभिन्न  रंग

 दारा  समाधान  किया  जाय  ।  चोथी  योजना  कवची  के  दौरान  भी  रोजगार  के  लिए  wae  विशेष

 कार्य
 मों

 का  सूत्रपात  किया  गया  है  ।  इस  समय  पाँचवीं  योजना  के  प्रारूप  का  जो  ब्यौरा  तैयार
 किया  जा  रहा  है  उसमें  इस  साबन्ष्घ  में  न्लिष  ध्यान  fear  जा  रहा  है  कि  इससे  पांचवीं  योजना

 के  पन्त  तक  शहरी  कौर  ग्रामीगा  दोनों  क्षेत्रों  में  शिक्षित  ott  भ्रष्  faa  बेरोज्गारी  की  समस्या

 पर  महत्वपूर्ण  प्रभाव  पड़  सके  ।

 शी  सी०  के०  sizer:  farm  े  संती  एट्रोटग  ने  बताया  है  पिछले  caw  के

 श्रीयाल  सिवाय  तर  का  प्ौत्शरार  भी  नि  से  ers  whore  ores  नीं  है  frag  दृष़्टि  tm  पत्र  में

 रोजगार  ती  लालन  थे  जनरल  ती  aor  के  तवा  में  wan  एन  न्या  है  ।  वस्तुस्थिति

 यह  है
 कि  1051  फें  ADonrye  व्य कित गों  नटी  सखा  35  ere  थी  जो  1971  में  बढ़कर  लगभग

 x ~ 3  करोड़  हो  गर्ग  ।  गिणि  मेरਂ  प्रहन  बहत  सीसा-घी  ar  तथापि  उसको  टाला  गया  है  ।  मैंने

 पूछा  था  कि  यदि  पांचवी  maar  अवधि  में  आर्थिक  विकास  की  दर  केवल  5.5  प्रतिशत  रही  तो

 क्या  पांचवी  ग्रोजना के  ग्रस्त  में  ब्लेरोजगारी  की  स्थिति  ate  भी  खराब  रहेगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 मंत्री  महोदय  इसका  स्पष्ट  उत्तर  दें  ।

 योजना  मंत्री  ही०  पो०  :  उन्होंने  यह  सच  ही  कहा  है  कि  गत  योजनाओं  से

 प्राप्त  प्रभुत्व  से  ज्ञात  होता है  कि  विचार  दर  का  रोजगार  अवसरों  के  बिस्तार  के  साथ  कोई

 सीधा  सम्बन्ध  नहीं
 *  ।  विकास  दर  निस्संदेह  महत्वपूर्ण  है  freq  सब  कुछ  ast  नहीं  है  ।  हमने

 प्रदान  के  उत्तर  में  यही  बात  बताने  वा  प्रयत्न  किया  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  जन  संख्या  की  वृद्धि

 तथा  बेरोजगारी  की  दर  में  वृद्धि  के  बारे  में  दृष्टिकोण  पत्र  में  योजना  आयोग  की  चिंता  का

 उल्लेख  किया  है  ।  सम्पूर्ण  देश  के  माथ  हमें  भी  इस  बारे  में  उतनी  ही  चिन्ता  है  हमने

 बेरोजगारी  में  वृद्धि  की  दर  पर  भारी  चिता  व्यक्त  की  है  ate  इसीलिये  हमने  मोटे  तौर  पर  उपाय

 सुधारा  है  क्योंकि  दृष्टिकोण  पत्र  में  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  उपायों  की  रूपरेखा  ही

 दे  सकते  हैं  ।

 श्री  सी०  के०  चल दप् पन  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  स्पष्टीकरण  दिये  जाने  के  बाद  भी  मुझे  खेद

 के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उन्होंने  बड़ी  चतुराई  से  उत्तर  टाल  दिया  है  जत  सरकार  का  यह

 कहना है  रोजगार  दिलाने  के  लिये  उनके  पास  बहुत  सी  योजना  जैसे  कि  पाँचवां  योजना

 अवधि  में  5  लाख  दिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  दिलाने  की  योजना  किन्तु  वास्तविकता  कुछ

 at  है  ।  पांचवी  योजना  wafer  में  प्रतिवर्ष  8  लाख  स्नातक  बनेंगे  ।  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  यदि  उसके  प्रयत्न  सफल  भी  हुए  तो  क्या  पांचवी  योजना  के  भ्रांत  में  बेरोजगारी  की  समस्या

 az  जटिल  होगी  अथवा  स्थिति  में  सुघार  |

 यਂ  जनक
 प  उतर भी  डो०  पो०  घर  :  यदि  मेर  नष्ट  नहों  था  तो  qa  खेद  बेरोजगारी
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 की  समस्या  को  पांचवी  योजना  कै  yea  तक  पर्याप्त  नियंत्रण  में  लाना  पड़ेगी  ।  उसे  उस  सीमा  तक

 लाया  जाएगा  जिस  पर  काबू  किया  जा  सके  ।

 श्री  के०  नारायण  राव  :  कपा  बेरोजगारी  में  वृद्धि  की  दर  का  स्नातकों  भोर  शिक्षितों  की

 साया  में  वृद्धि  की  दर  से  कोई  सम्बन्ध  है  ?

 मध्या  महोदय  :  यह  बात  उन्होंने  पूर्वे  उत्तर  में  बता  दी  है  ।

 भी  बसंत  साह  इस  तथ्य  को  घ्यान  में  रखते  हुये  कि  बड़ी  संख्या  में  व्यक्तियों  को  उत्पादक

 रोजगार  देने  से  देवा  का  विकास  होगा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  व्यक्तियों

 को  गौर  अधिक  भिन्न  उत्पादक  रोजगार  देने  के  बारे  में  क्या  योजना  है  ?

 भो  ढो०  पो०  धर  :  पांचवी  योजना  में  बनाई  गई  बड़ी  योजना  की  कार्यान्वित  के  परिणाम

 स्वरूप  उत्पन्न  होने  वाले  सामान्य  रोजगारों  के  अतिरिक्त  विशेषकर  ग्रामीण  क्षत्रों  के  लिये  विशेष

 रोजगार  कार्यक्रम  भी  बनाए  गए  इन  विशेष  कार्यक्रमों  को  सावघानी  कौर  तेजी  से  आरम्भ

 किया  जाएगा  तथा  उनका  निष्पादन  कार्यकुशलता  से  किया  जाएगा  |

 भी  वसंत  साठे
 :

 में  उत्पादक  रोजगार  की  चर्चा  कर  रहा  था  |

 भी  डी०  पी०  धर  :  रोजगार  से  मेरा  तात्पर्य  उत्पादक  रोजगार  से  ही  है  ।

 भी  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  मंत्री  महोदय  इस  बात  से  सहमत  हैं  waar  नहीं  कि  गत  १०

 में  गेर-सरकारी  क्षत्रों  में  थोड़ी  बहुत  प्रगति  हुई  है  किन्तु  उसमें  नौकरियों  की  संख्या  में  कोई

 बृद्धि  नहीं  हुई  है  वरन  उसमें  कमी  हुई  क्या  उन्होंने  बचाने  के  उपायों  को  सरकार  की

 agate  से  अपनाया  है  ?

 aft
 डी०  पी०

 भर
 :  यह  मेरा  दुर्भाग्य  है  कि  न  चाहते  हुये  भी  ge  आपके  वक्तव्य से  भी

 सहमत  होना  पड़  रहा है  (ware)

 भी  ज्योतिरेकं  ag  :
 मंत्री  महोदय  ने  गलत  were  दिया  है  ।  मैं  gael  बात  को  पुष्टि  में

 दस्तावेज  प्रस्तुत  करूंगा  |

 सरोवर  :  उन्होंने  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बहु  :  उन्होंने  सभा  को  मजाक  समय  रखा  है  ।

 झटका  महोदय  वह  जो  हराया  भ्र पतना  रहे  हैं  उसमें  श्रमिकों  अत्यन्त  सावधान  रहना

 चाहिये  |

 श्री  एस०  एम०  बनों  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  भूतपूर्व  योजना  मंत्री
 श्री

 सुब्रह्माण्यम  ने  सभा  में  यह  वचन  दिया  था  कि  agar  प्राप्त  सभी  इंजीनियरों  को  दो  वर्षो  के  इन्दर

 रोजगार  दे  दिया  जाए  Tl  इस  ब
 थ्

 रे  में  मैं
 कुछ

 गलत
 हो

 सकता
 हूं

 ।  मैं
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि
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 ne  एए

 क्या  उस  वायदे  को  अब  भी  स्वीकार  किया  जाता  है  और  यदि  तो  कभी  तक  कितने  इंजीनियर
 बेरोजगार  हैं  तथा  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  कितने  इंजीनियरों  को  रोजगार  दिया  जाएगा  ?

 wit  थी ०  पी०  घर  :  मुझे  भूतपूर्व  मंत्री  महोदय के
 वक्तव्य  का  पता  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य

 को  बताना  चाहता  हूँ  कि  दूसरा  ae  ait  समाप्त  नहीं  eur  है  ।

 went  महोदय  :  इन्होने  कहा  है  कि  श्रागामी  दो  वर्षों  के  इन्दर  श्राप  सदा  यह  कह  सकते

 है  कि  भ्रागामी  दो  वर्षों  के  अन्दर  |

 श्री  पोल  मोदी
 :

 मंत्री  महोदय  की  चतुराई  की  तुलना  करना  कठिन  मैं  एक  fate
 प्रशन  करना  चाहता  हूं  तथा  भ्रपेक्षा  करता हूं

 कि  उनका  उत्तर  तीन  शब्दों  में  दिया  जाए  ।  मैं

 शी  चन्द्रप्पन  के  मूल  प्रश्न  को  दोहरा  रहा  हूं  ।  चौथी  योजना  के  ara  में  बेरोजगार  व्य  घण  यों  की

 संख्या  3  करोड़  होगी  ।  पांचवी  योजना  के  पन्त  में  क्या  बेरोजगारों  की  संख्या  3  करोड़  से  भ्रमित

 होगी  अथवा  कम  होगी  ?

 श्री  डो०  पी०  जैसी  कि  माननीय  सदस्य  ने  तीन  दाब्दों  में  उत्तर  दिये  जाने  की  शर्त

 लगाई  मेरा  उत्तर  है  कि  मुझे  पूर्व  सुचना  चाहिये  ।

 Shri  P.Maurya  :  Mr.  speaker,  sir,  the  problem  of  unemployment  is  a  serious  one
 and  it  concerns  the  law  Minister  and  the  House  as  well.  May  I  know  from  the  hon.
 Minister  through  you  that  the  number  of  engineers  who  are  unemployed  by  now  and  _  the
 number  of  unemployed  engineer  likely  to  be  added  after  one  year  ?  As  has  been  stated
 by  him  on  the  floor  of  the  House  thas  yet  another  plan  has  to  pass.  I  would  like  to
 have  the  details  regarding  the  number  of  engineers  to  be  given  emplopment  in  view  of  the
 Statement  in  regard  to  providing  jobs  to  five  lakhs  unemployed.

 भ... |  मोहन  मारिया  :  1971  में  बेरोजगार  इंजीनियरों  की  संख्या  18050  थी  कौर  1972

 में  18,  सच  है  कि  इसमें  लगभग  800  की  वृद्धि  हुई  है  किन्तु  सदन  को  यह  जानकर

 प्रसन्नता  होगी  कि  इस  संख्या  में  लगभग  10,000  इंजीनियरों  की  कौर  वृद्धि  होनी  थी
 किन्तु

 उन्हें  बर्ष  में  आरम्भ  हो  रही  विभिन्‍न  योजनाकारों  के  अन्तर्गत  रोजगार  प्रदान  कर  दिया  गया  है  ।

 जैसा  कि  श्री  सुब्रह्मण्यम  ने  श्राइवासन  दिया  था  चौथी  योजना  के  पन्त  तक  हमारे  लिये  यह  सम्भव

 होगा  कि  इंजीनियरों  और  उच्च  योग्यता  प्राप्त  तकनीकियों  को  रोजगार  दिया  जा  सके  अथवा

 उन्हें  स्व नियोजन  दिया  जा  सके  |

 wear  महोदय  :  मैं  सदस्यों  को  सूचना  देना  चाहता  हूं  कि  4.30  म०  प०  पर  सभा  राधे

 लिये ws  द बर  ही  Fa  Dawa  हाय
 wet  के  लिये  स्थगित  होगी  तथा  बजट  के  UY  ०  नदी  4O  31  :  समवेत  होगी  ।
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 प्रगामी  at  वों  में  gen  तरंग  केन्द्रों  को  स्थापना

 126.  थ्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आगामी  दो  वर्षों  में  कितने  सूक्ष्म  तरंग  केन्द्र  स्थापित  करने  की

 योजना  है  ;

 सूक्ष्म  तरंग  केन्द्रों  की  स्थापना  में  आयातित  कलपुर्जों  की  प्रतिशतता  कितनी  दोगी  ;

 सनौर

 इनके  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  ad  होने  का  अनुमान  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  आगामी  दो  वर्षों  में  लगभग  40  स्टेशनों

 को  माइक्रोवेव  ट्रांसमिशन  प्रणाली  से  जोड़ने  की  योजना  है  ।

 सीधे  आयात  किये  गये  उपस्कर  का  मूल्य  परियोजनाओं  (sister)  की  कुल  लागत

 का  18  प्रतिश्त

 सीधे  आयात  षुले  जाने  वाले  उपस्कर  प्राप्त  करने  के  लिए  लगभग  9.0  करोड़

 रुपये  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  लगेगी  ।

 Request  by  state  for  revision  of  formula  of  Central  Assistance  to  State

 *128  Shri  Dhan  Shah
 Pradhan

 :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  some  State  Governments  have  urged  upon  the  Central  Government
 to  revise  their  formula  for  giving  assistance;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  the  States  and  the  Central  Government  reaction  to  their
 suggestion?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)  sir.

 (b)  The  Governments  of  Haryana,  Orissa,  Rajasthan,  T:  mil  Nadu  and  West  Bengal,
 while  commenting  on  the  Approach  to  Fifth  Five  Year  Plan,  have  suggested  modification
 of  the  present  formuta  of  allocation  of  Central  assistance  among  States.  As  the  Central
 assistance  in  the  Fourth  Planhas  already  been  fully  allocated  among  States,  no  Change
 in  the  existing  criteria  is  contemplated  for  the  Fourth  Five  Year  Plan.  However,  in
 relation  to  the  Fifth  Five  Year  Plan,  a  view  is  yet  to  be  taken  on  the  principles  which
 should  govern  allocation  of  Central  assistance  among  States,

 सिद्व  को  उत्कृष्ट  फिल्मों  का  टेलीविजन  पर  दर्शाया  जाना

 *130,  st  gto  एस०  लक्ष्मणन  :  कया
 सुचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
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 भारतीय  राष्ट्रीय  फिल्म  अभिलेखागार  में  इस  समय  भारत  के  पुराने  प्रसिद्ध  फिल्म

 निर्माताश्नों  की  जो  अच्छी  फिल्म  कृतियां  उपलब्ध  हैं  उन्हें  भीर  साथ  ही  विश्व  को  अन्य  उपलब्ध

 उत्कृष्ट  फिल्मों  को  टेलीविजन  पर  दिखाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  रोक

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  कराई  पे  तथा

 भारत  कै  कुछ  पुराने  प्रसिद्ध  फिल्म  निर्माताओं  की  अच्छी  फ़िल्म  कृतियां  निर्माताओं

 या  उनके  उत्तराधिकारियों  से  अघिकार  प्रात  करने  के  उपरान्त  टेलीविजन  पर  दिखाई  गई  हैं  ।

 free  की  फिल्मों  के  सम्बन्ध  में  भी  उनको  टेलीविजन  पर  दिखाने  से  पूर्व  उनके  निर्मा

 ताओं  या  उनके  उत्तराधिकारियों  से  टेलीविजन  पर  व्यापारिक  प्रदर्शन  के  अधिकार  प्राप्त

 करने  होते  राष्ट्रीय  फिल्म  संग्रहालय  में  जो  उत्कृष्ट  फिल्में  उनके  व्यापारिक  प्रदर्शन  के

 उसको  अधिकार  नहीं  हैं  ।  वह  ध्वनि  प्रति  को  ओर  प्रतियां  बनाने  के  लिए  निर्माताओं

 कारियों  दारा  भ्रंचिकृत  किए  जाने  पर  ही  उपलब्ध  करता  है  ।

 सरकारी  खच  पर  राष्ट्र  संघ  महासभा  के  झधिवेदान  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  पत्रकार

 *131.  कुमारी  कसला  कुमारी  :  कया  सूचना  शौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 गे  कि

 सरकारी  ae  पर  कितने  भारतीय  पत्रकारों  ने  राष्ट्र  संघ  महासभा  के  गत  अधिवेदन

 में  भाग  लिया  और  उनके  नाम  क्या  ;  कौर

 पत्रकारों  के  चुनाव  के  आघार  क्या  थे  ।

 सुचना  ste  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  श्राई०  के०  गुजराल  )  :  किसी

 पत्रकार  ने  राष्ट्र  संघ  महासभा  के  गत  अधिवेशन  में  सरकारी  खर्च  पर  उस  रूप में  भाग  नहीं  लिया  ।

 1972  में  हुए  राष्ट्र  संघ  महासभा  के  ofuaaa  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय

 मण्डल  में  विधान  सभा  के  एक  सदस्य  शामिल  थे  जो  एक  समाचार  पत्र  के  सम्पादक  भी  हैं  ।

 sweat  नहीं  उठता  |

 कर्जा  नियोजन  के  fac  एक  संस्थान  को  कौर  एक  राष्ट्रीय  पोषण  आयोग  को  स्थापना

 7132.  श्री  पुरषोत्तम  काकोडकर

 थी  पी०  गंगादेवी  !

 क्या  विज्ञान  धौर  प्रोद्योगिकी  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  विज्ञान  भर  प्रौद्योगिकी  समिति  के  विभिन्‍न  दलों  द्वारा  तैयार  क्ष  त्रीय

 योजनाश्रों  में  ऊर्जा  नियोजन  के  लिए  एक  संस्थान  तथा  एक  राष्ट्रीय  पोषण  आयोग  की  स्थापना

 करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ;
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 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  भोर

 क्या  विभिन्‍न  दल  क्षत्रीय  योजनाएं  बनाने  में  व्यस्त  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शीर  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  ato  सुब्रह्मण्यम )
 :

 at  ऊर्जा  नियोजन  के  लिए  एक  संस्थान  की  स्थापना  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।  अभी  तक

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  नहीं  दिया  गया  है  ।

 विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  द्वारा  स्थापित  ै  ya)

 ने  एक  राष्ट्रीय  पोषण  आयोग  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  दिया  है  ।  समिति  को  प्रस्ताव

 पर  a  विचार  करना  है  |

 जी  at

 प्रौद्योगिकी  के  लिए  होती  बनाने  में  भारतीय  विज्ञान  कांग्रस  का  माग

 *  133,  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्या  विज्ञान  धौर  प्रोद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  के  अधिवेशन  के  प्रंघ्यक्ष  ने  यह  बताया  है  कि

 प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  नीति  बनाने  में  कांग्रेस  को  भी  भागीदार  बनाया  जाये  ;  ak

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  के  क्या  विचार  हैं  ?

 श्रौद्योगिको  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  सी ०  सुब्रह्मण्यम  ):  झोर

 जी  नहीं  ।  परन्तु  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  संस्था  की  विज्ञान  और  पथिक  विकास

 के  तत्वंधान  में  दिनांक  4  1973  को  भारतीय  विज्ञान  कांग्रस  के

 ग्रघिवेदान  के  दौरान  जो  कि  3  से  9  1973  तक  चण्डीगढ़  में  हुआ  था  ।

 और  प्रौद्योगिकी  पर  एक  विचार-वामदेव  किया  गया  लेकिन  भारत  सरकार  को

 भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  संस्था  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ब्यौरेवार  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 मैसुर  में  उद्योगों  में  विस्तार  के  लिए  दी  गई  अनुमति  का  वापस  लिया  जाना

 #134,  sit  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  मैसूर  राज्य  में  उद्योग  में  विस्तार  के  लिए  दिये  गये

 लाइसेन्स  वापस  ले  लिये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या
 कारण

 हैं  ;
 और

 उनकी  संख्या  कितनी  है  और  ऐसे  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  बिस्तार  सम्बन्धी

 लाइसेंसों  को  वापस  ले  लिया  गया
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 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  भर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  :  ज

 at  1972  में  केवल  एक  लाइसेन्स  जो  मैसूर  इण्डस्ट्रियल  एण्ड  टेस्टिंग  लेबोरेटरी  लि०  बंगलौर

 को  1962  में  उनके  बंगलौर  स्थित  माल्टा  का  रस  निकालने  वालो में  पर्याप्त  विस्तार  करने  के  लिये

 दिया  गया  का  निर्धारित  समय  में  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  प्रभावी  कार्रवाई  न  कर  सकने  के

 कारण  प्रति  संकरण  कर  लिया  गया है  |

 छोटे  ate  मध्यम  बजे  के  समाचार-पत्रों  के  लिए  समाचार-पत्र  बित  निगम

 *135.  थी  बहादुर  fee

 थी  कमल  मिश्र  सुकर
 :

 क्या  सूचना  भर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  देश  में  छोटे  भोर  माध्यम  दर्जे  के  समाचार-पत्रों  को  सहायता  देने  के  लिए

 सरकार  का  विचार  एक  स्वायत्तशासी  समाचार-पत्र  वित  निगम  स्थापित  करने  का  है  ;  भोर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य-मंत्री  झाई०  के ०  :  तथा

 हां  ।  संसद  के  इस  अधिवेशन  में  एक  विधेयक  लाया  जायेगा  |

 स्वतंत्रता  सेनानियों  के  wear  सम्बन्धी  सदस्यों  के  हल  के  लिये  जोडों  की  स्थापना

 के  थारे  में  राज्यों  को  निदेदा

 "136,  थ्री  एम०  एम०  जोजफ :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  सदस्यों  को  हल  करने

 के  लिये  बोर्डों  की  स्थापना  के  बारे  में  सभी  राज्यों  को  निदेश  जारी  किये  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य-मुख्य  बातें  कया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति

 हुई  दै
 ?

 गृह  मंत्री  (sit  उमाशंकर  :  भोर  सरकार  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  के

 लिये  कल्याण  बोर्डों  की  स्थापना  के  बारे  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  कोई  निदेदा  जारी

 नहीं  किये  हैं  ।  किन्तु  राज्यों/संघ  राज्य  क्ष  त्र  प्रयासों  को  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंच न  के  लिए

 उनके  प्रर्थना-पत्र  के  बारे  में  सहायता  करने  के  लिये  एक  समिति  गठित  करने  का  सुभाव  दिया

 था  ।  अनेक  राज्यों/संघ  राज्य  क्ष  श्र  प्रधानों  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  सह्दावता  करने  के  लिये

 ऐसी  समितियां हवा पित  की

 मैसूर  में  टेलीफोन  सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराये  लाने  वाले  गांव

 *137.  भी  wo  argo  कृष्णन  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मैसूर
 राज्य  में  ऐसे  गांवों  की  संख्या  कितनी  है  जहाँ  वर्ष  1972-73  में  टेलीफोन  सुविधाएं  उपलब्ध  की

 गई  हैं
 ?
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 संचार  मंत्री  हेमबतीनन्वन  चालू  बजट  वर्ष  में  कभी  तक  82  गांवों में

 टेलीफोन  सुविधा  दी  जा  चुकी  ser  है  कि  इनके  भ्र ति रिक्त  31  1973  तक  राज्य  के  27

 ate  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधा  दे  दी  जाएगी  |

 लाइसेंस  के  लिए  तमिलनाडु  से  आवेदन-पत्र

 «138.  को एम  ०  किनारा  सुन्दरम  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1971  और  1972  में  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  नये  उद्योगों  के  लिए  लाइसेंस  लेने

 हेतु  कितने  भ्रावेदन-पत्र  प्रेषित  किए  हैं  ate  1971  कौर  1972  में  कितने  लाइसेंस  दिये  गये  ;  site

 1  1972  को  कितने  qlazq-q7  अनिर्णीत  पड़े  थे  ?

 झौचोगिक  विकास  तथा  विज्ञान  धौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी ०  ।  कौर

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  लिये  श्रावेदन  पत्र  पार्टियों  से  सीधे  प्राप्त  किए

 जाते  हैं  ।  किन्तु  उनकी  प्रतियां  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  उनकी  सम्मति

 और  सिफारिशों  के  लिये  भेज  दी  जाती  हैं  ।  जहां  तक  तमिलनाडु  राज्य  का  सम्बन्ध  वर्ष  १९७१

 प्रौढ़  1972  में  लाइसेंस  के  लिये  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  कां  विवरण  निम्न  प्रकार  है

 1971  1972

 182 प्राप्त  हुए  कुल  आवेदन-पत्रों  की  संख्या  208

 उपयु क्त  (1)  में  दिए  गए  आवेदन-पत्रों

 में  से  नये  उपक्रमों  के  लिये  प्राप्त

 दिनों  की  सख्या  85  75

 जारी
 किए  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  की

 सख्या  52  35

 1-12-1972  को  भ्रनि्णीत  पड़े  आवेदनों  की  संख्या  250  है  ।

 fz-freta  सरकारी  लिमिटेड  कम्पनियों  में  मजूरी  बिल  ate  उत्पादन  शुल्कों  का  अनुपात

 *139.  श्री  समर  मुखर्जी  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  मध्यम  श्रेणी  की  और  बड़ी  श्रेणी  की  गर-वित्तीय  सरकारी  लिमिटेड

 कम्पनियों  में  मज़ूरी  बिल  कौर  उत्पादन  शुल्कों  का  अनुपात  क्या  है  ;
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 (@)  क्या  सरकार  ने  ae  AIA  में  कोई  अध्ययन  किया  है  ;  भर

 (a)  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सो०  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सरकार  ने  बड़ी  GIT  मध्यम  श्रेंणी  की  गेर  वित्तीय  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  वेतन  बिल

 तथा  उत्पादन  शुल्क  में  अनुपात  निकालने  का  प्रयास  नहीं  किया  किसी  प्राधिकरण  ने  भी

 पात  wet  निकाला  है  प्रकार  की  तुलना  से  संगत  कोई  तिथि  भी  नहीं  रखी  गई  ।

 वार्षिक  सर्वेक्षण  1968  के  अनुसार  उस  ag  (1968)  बड़ी  भ्र  मध्यम  श्रेणी

 के  औद्योगिक  उपक्रमों  द्वारो  कुल  1222  करोड़  रुपये  मजदूरी  ake  वेतन  का  भुगतान  किया  गया

 था  ।  इस  अनुमान  में  वे  सभी  उपक्रम  शामिल  हैं  जिनमें  विद्युत  शक्ति  का  प्रयोग  करने  वाले  ऐसे

 उपक्रम  जिलों  कम  से  कम  50  ब्यक्ति  काम  करते  हैं  तथा  विद्युत  का  प्रयोग  न  करने  वाले  ऐसे

 उपक्रम  शामिल  हूँ  जिनमें  कम  से  कम  100  व्यक्ति  नियुक्त  अतएव  इन  आंकड़ों  में  पब्लिक

 लिमिटेड  कम्पनियों  के  अतिरिक्त  निजी  लिमिटेड  कम्पनियों  और  साझेदारी  वालों  के  मजदूरी  alk

 aaa  के  भुगतान  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 aq  1968-69  के  दौरान  कुल  1295  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  उत्पादन  शुद्ध  इकट्ठा  हुआ  था  ।

 इन  आंकड़ों  में  भी  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  से  भिन्न  कम्पनियों/भौद्योगिक  उपक्रमों  द्वारा  दिया

 गया  उत्पादन  शुल्क  भी  उसी  प्रकार  सम्मिलित  है  ।

 रिवेंज  बैंक  श्राफ  इण्डिया  भीं  जो  नमूने  को  कुछ  कम्पनियों  के  तुलना  पत्रों  और  लाभ-हानि

 के  हिसाब  के  आघार  पर  सरकारी  और  निजी  दोनों  ही  लिमिटेड  कम्पनियों  के  कार्यकरण  का

 arafaa  अध्ययन  तयार  करता  मजदूरी  बिल  :  उत्पादन  शुल्क  का  अनुपात  लगाने  का  प्रयत्न

 agt  करता  है  किन्तु  अरन्य  at  सम्बन्धी  पूंजीगत  उत्पादन  बिक्री-लाभ

 wy,  विशुद्ध  मूल्य-साम  मजदूरी-लाभ  अनुपात  तथा  ऐसे  ही  अनुपात  दिया  करता  >
 द  ।

 रेडियों  पर  वाणिज्यिक  विज्ञापन  प्रसारित  करने  से  झाय

 #140.  भी  भोला  मांकी  :'  बया  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 fa:

 रेडियो पर  वाणिज्यिक  विज्ञापन  प्रसारित  करने  से  कुल  कितनी  वार्षिक  राय

 होती  है

 बया  ऐसे  वि  अ  यने  rr  जबकि
 सतवन  क  श्री  टला  भज  al  al निज  एए  sft

 रम्भ  किया  जायेगा  ;  कौर

 यदि  तो  टेलीविजन  पर  वाणिज्यिक  विज्ञापन  प्रसारित  करने  से  कितनी

 ara  होगी  ?
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 सुचना  प्रसारण  seas  में  राज्य-मंत्री  argo  के०  :  वाणिज्यिक

 सेवा  शुरू  होने  के  बाद  जो  कुल  ara  आय  वह  इस  प्रकार  है

 1967-68  19,07,222  रुपए

 1968  69  82,22,548  रुपए

 1969-70  2,29,96,932  रुपए

 1970-71  2,95,99,054  रुपए

 1971-72  4,22,65,033  पए

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 लादी  भवनों  द्वारा  बेचे  जाने  वाले  कुछ  उत्पादकों  पर  र्दि ए ण्णा ली  प्रशासन  हारा  कर

 का  लगाया  जाना

 1201.  श्री  बेकारिया  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  ग्रस्त गत  खादी  भवनों  द्वारा  बेचे  जाने  वाले

 खादी  के  रजाई  के  खबरों  तथा  सूती  गलीचों  पर  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  gra  में  बिक्री

 कर  लगा  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  Far  कालरा  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (eit  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान्‌  |

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 पुलिस
 विभाग  का  विस्तार  करने  कौर  उसे  सुधारने  के  लिए  wan  को  वित्तीय  सहायता

 1202,  श्री  रोबिन  कसौटी  :  व्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क़सम  सरकार  ने  केन्द्र  से  कहा  है  कि  राज्य  पुलिस  विभाग  का  विस्तार  करने

 भौर  उसे  सुधारने  पर  होते  बाली  व्यय  की  gha  हेतु  अ्रधिक  वित्तीय  सहायता  दी  जाये
 ;

 कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 qe  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  कौर
 भारत  सरकार  ने

 राज्यों  में  अपने  पुलिस  बलों  में  सुघार  करने  ध्रौर  उनका  प्राधुनिकीकरण  करने  के  लिए  योजनाएं

 तथा  सुभाव  माँगे  पुलिस  बलों  के  are fral ary  की  योजना  के  भारत  सरकार

 राज्यों  को  ऋण  तथा  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दे  गत  3  वषों

 भारत  सरकार  ने  असम  सरकार  को  89  लाख  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  दी  है  ।  इसके

 25



 Written  Answers  February  28,  1973

 राज्य  सरकार  ने  केन्द्र
 से  एक  बटालियन  बनाने  हेतु  समस्त  व्यय  की  पूर्ति  करने  के  लिये  ade

 fray है  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकी  ।

 ओवर  सचिवों  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  भ्र धि कारियों  को  तालिका

 1203,  थी  deere  चोरो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा र  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  में  प्रवर  सचिवों  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्त  समझे

 गये  अधिकारियों  की  तालिका  4  1972  को  जारी  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  तालिका  वरिष्ठता  के  आधार  पर  बनाई  गई  थी  भोर  तालिका  में

 जिन  व्यक्तियों  के  नाम  थे  व्या  वे  प्राधिकारी  उन  सभी  अधिकारियों  से  वरिष्ठ  हैं  जिनके  नाम

 तालिका  में  नहीं  हैं  ;

 कुछ  कनिष्ठ  भ्र धि कारियों  को  aaa  वरिष्ठ  अधिकारियों  से  पहले  पदोन्नति

 मिल  गई  थी  जिससे  वित्तीय  तौर  पर  उनको  लाभ  gat  ;  भोर

 क्या  तालिका  में  शामिल  कुछ  अधिकरियों  की  oft  पदोन्नत  नहीं  गया  है

 जबकि  कुछ  ऐसे  अधिकारी  जिनके  नाम  तालिका  में  नहीं  प्रभी  भी  भवर  सचिव  के  रूप  में  कार्य

 कर  रहे  हैं  भ्र ौर  थि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 qe  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्ज़ा  :  जी

 श्र  मान  ।

 जी  श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।

 मंत्रालयों  को  प्राधिकार  है  कि  वे  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा के  प्रेम  ह  में  पदोन्नति के

 लिए  पात्र  अघिकारियों  में  आकरिंमक  तथा  अल्पावधिक  रिक्तियों  में  यदि  सिलेक्ट  सूची  के

 अधिकारी  उपलब्ध  न  हों  या  किसी  कारणों  से  ऐसी  रिक्तियों  के  लिए  नियुक्त  न  किए  जा

 नियुक्ति  कर  सकते  चाहे  ऐसे  भ्रमणकारी  सिलेक्ट  सूची  में  न  भी  थे  अल्पावधि
 क

 ऐसे  मंत्रालयों  में  नहीं  की  जाती  जहां  कि  सिलेक्ट  सूची  भ्रमणकारी  उपलब्ध  हों  ।

 सिलेक्शन  ae.  को
 संयुक्त  सचिवों  के  रूप  में  पदोन्नत

 करने के  लिए  पेनल

 1204.  श्री  के०  सूर्य नारा यर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  सामान्य  निदेशों  के  अनुसार  प्रत्येक  वर्ष  पदोन्नति

 के  लिये  जारी  करने  की  श्रादइयकता  है  ;

 सिलेक्शन  ग्रेड  अघिकारियों  की  निदेशकों/संयुक्त  सचिवों  के  उच्च  प्रेडों  पर  पदोन्नति

 के  लिये  प्रतिवर्ष  नियमित  रूप  से  पैनल  अथवा  उपयुक्तता  सुची  जारी  नहीं  की  जाती
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 यदि  उपयुक्त  भाग  कौर  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  केन्द्रीय

 सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  के  मामलों  में  सामान्य  निदेशों  का  पालन  न  करने  के  क्या  कारण

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  को  निदेशकों  और  उच्च  पदों  पर  पदोन्नत

 करने  के  लिए  प्रतिशत  पदोन्नति  जारी  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  बारे  में  क्या

 चमक  कार्यवाही  करने का  प्रस्ताव  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कातिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से

 निदेशक  तथा  संयुक्त  सचिव  के  पदों  को  किसी  भी  सेवा  के  सदस्यों  के  लिए  प्रसारित  val  किया

 जाता  ।  विभिन्‍न  सेवा  के  afaarfcat  की  उपयुक्तता  सुची  तैयार  की  जाती  है  शरीर  व्यवसाय  की

 आवश्यकताओं  तथा  निर्घारित  विचार  क्षेत्र
 के

 अधिकारियों  की  योग्य ताशों  तथा  श्रनुमव  के  अनुसार

 ही  उनकी  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जाता  है  ।  चूकि  ये  पद  किसी  सेवा  के  संवर्ग  में

 सीघी  पदोन्नति  के  अ्रन्तर्गत  नहीं  जाते  अतः  इनके  सम्बन्ध  में  प्रतिवर्ष  बनाने  का  कोई

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सिलेक्शन  as  में  पदोन्नति  के  लिए  तालिका

 1205.  श्री  के०  सत्यनारायण  :  क्या  प्रधान  मंत्री  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सिलेक्शन

 दर्ज  में  पदोन्नति  के  लिए  सिलेक्ट  सूची  की  gard  के  बारे  में  31  1972  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  8045  के  उत्तर  के  रतिबन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सिलेक्शन  ds  में  पदोन्नति  के  लिए  जो  तालिका

 1972  के  wea  में  जारी  की  जानी  चाहिए  उसे  जारी  कर  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  कारण  क्या  हैं  ate  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  म्रनुचित  विलम्ब  न  हो  ake  तालिका  के  जारी  न

 होने  से  जिन  अधिकारियों  की  पदोन्नति  में  विलम्ब  हुआ  है  उनको  ऊंचे  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए

 हानि  न  उठानी  पड़े  क्योंकि  ऐसे  ग्र  डॉ  में  पदोन्नति  के  लिए  पात्रता  अवधि  निर्धारित  होती

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 नहीं  श्री  मान
 ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  सिलेक्शन  ts  के  अधिकारियों  की  सिलेक्ट  सुची  को
 भ्रान्ति  रूप  देना  सम्भव  नहीं  हो  सका  क्योंकि  जांच  समिति  के  प्रत्येक  सदस्य

 द्वारा  बहुत  सी  गोपनीय  रिपोर्टों  का  पृथक-पृथक  रूप  से  मूल्यांकन  किया  जाना  था  ।  सदस्यों  से
 अपना  मूल्यांकन

 कायें  तुरन्त  पूरा  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  कौर  मारे  191  3
 के  माह

 में
 इस

 सूची  के  तैयार  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।
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 दिल्‍ली  में  दिल्‍ली  टेलीफोन  डिस्ट्रिकट  तथा  डाक  व  तार  महानिदेशालय

 में  8  वर्ष  से  कार्य  कर  रहे  अधिकारी

 1206.  श्री  के०  सूर्य नारायण :  क्या  संचार  मंत्री  तार  तथा  टेलीफोन  विभाग  के

 डिविजनल  इंजीनियर  के  एक  ही  स्थान  पर  ठहरने  की  अवधि  के  बारे  में  22  1972  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  1208  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  आठ  ag  या  इससे  अधिक  अवधि  टेलीफोन  डिस्ट्रिकट  तथा  डाक

 ब  तार  महानिदेशालय  में  उनके  ठहरने  से  ठहरे  असिस्टेन्ट  डिवीजनल  तथा

 डायरेक्टर  जैसे  पद  के  afanttcat  को  wea  स्थानों  हर  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  इस  बीच  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 प्रत्येक  श्रे णी
 के  कितने-कितने  अधिकारियों  के  स्थानान्तरित  होने  की

 कौर

 सात  वर्ष  से  एक  ही  स्थान  पर  ठहरे  हुए  अघिकारियों  के  स्थानान्तरण  के  भ्र गले

 sae  कब  जारी  किये  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्री  हेम बती नन्दन  :  कुछ  अधिकारियों  के  स्थानांतरण  के

 रादेश  1972  में  जारी  किए  जा  चुके  हैं  ।  बकाया  अधिकारियों  के  स्थानांतरण  के  भ्रादेद

 माचं/मई  1973  में  जारी  किए  जाएंगे  ।

 जो  अधिकारी  दिल्‍ली  में  1-12-72  को  8  ak  पूरे  कर
 चुके  हैं  तौर  उनका

 रोशनदान  स्थानांतरण  किया  जाना  उनकी  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 तार

 डिवीजनल  इन्ही  नियर  7

 RA IF सहायक  इंजीनियर

 इनके  स्थानान्तरण  के  बारे  में  भी  इसी  प्रकार  1973,  arg  1974  शौर

 1974  में  विचार  किया  जाएगा  |

 एक  से  अधिक  टेलीफोन  उपकरण  के  लिए  डाक  व  तार  भ्र घि कारियों  को  हकदार

 1207,  श्री  सके  सूर्य नारायण
 :  कया  संचार  मंत्री  एक  से  अधिक  टेलीफोन  उपकरण  के

 लिए  डाक  व  तार  अधिकारियों  को  हकदार  के  सम्बन्ध  में  13  1972  के  भ्र तारांकित

 wet  संख्या  4619  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  व  तार  के  महानिदेशक  ने  दिल्‍ली  टेलीफोन  डिस्ट्रिकट  के  अफीम  feat
 के

 सम्बन्ध  में  इन  सुविचारों  के  दुऋपयोग  अथवा  हकदार  से  afew  को  सम्भाव  अथवा  सेवा  की

 श्रावइ्यकता  में  परिवर्तन  के  बारे  में  कभी  कोई  जांच  की  है  :
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 यदि  तो  इस  प्रकार  की  जांच  करने  में  क्या  कठिनाइयां  wk

 इस  प्रकार  की  जांच  के  आदेश  कब  दिये  जायेंगे  क्या  इसके  परिणाम  सभा  पटल

 पर  रखे  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्री  हमबतौनन्दन  :  जी  नहीं  ।

 जांच  करने  के  लिए  आदेश  दे  दिए  गए  हैं  ।

 समय  at  पर  ऐसा  किया  जाएगा  |

 राज्यों  में  राज  भवनों  के  व्यय  में  कटौती

 1208.  श्री  रणबहादुर  fag  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  में  राज  भवनों  पर  होने  वाले  cue ४  हिंग  ह  ॥
 में  कटौती

 करने
 का  इस

 बीच  अन्तिम  रूप  टे  निकाय  ले  लिया  atk

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  शर  इस  पर  राज्य  सरकारों  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  :  कौर  राजभवनों  में

 aa  के  प्रतिमान  का  अध्ययन  करने  ate  उचित  स्तर  बनाये  रखने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  att  साथ  साथ  उन  खर्चो  में  जो  नितान्त  आवश्यक  नहीं  है  कटौती  करने  तथा  इस

 प्रतिमान  में  सुधार  करने  हेतु  सुभाव  देने  के  लिए  अधिकारियों  की  एक  समिति  का  गठन  किया

 गया  है  ।  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 ध्रान्ध्र  प्रदेश  के  विभाजन  के  लिए  जनमत  प्राप्त  करना

 1209.  sf  एम०  एस०  दिव स्वामी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आन्ध्र  प्रदेश  के  विभाजन  के  लिए  जनमत  प्राप्त  करने  का  कोई

 निराले  किया  भर

 यदि  ही  तो  इस  बारे  में  तथ्य  बया  हैं भ्र ौर  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही

 की

 ह  मंत्र लय
 में  राज्यमंत्री  (sit  कृष्ण  चन्द्र  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 wert  नहीं  उठता  ।

 टेलीविजन  लाइसेंस  फीस  को
 घटाना

 1210.  sit  बो०  क्क्  दास  चौधरी  :  नया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एक  टेलीविजन  सैट  के
 लिए  लाइसेंस  फीस  (30  को  कम  करने

 के  प्रदान  पर  विचार  किया  कौर
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 eee

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  gat  ?

 संघार  मंत्री
 हेमवती  नन्दन  :  जी  नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 पर्वतीय  क्षेत्रों  के  लिए  रियायती  डाक-मार

 1211.  श्री  एम०  एस०  संजीवी राव  :  क्या  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  पति  क्षेत्रों
 के  लिए  रियायती  डाक-भार  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 संचार  मंत्री  हेम बती नन्दन  :  जी  नहीं  ॥
 Vol

 प्रदर  ही  नहीं  उठता  |

 केरल  में  केन्द्रीय  उत्पादन  केन  में  उत्पादन

 1212.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एक्टिंग  तथा  पुजा  के  केन्द्रीय  सरकार  के  उत्पादन  केन्द्रों  में  गत  वर्ष  को

 तुलना  में  चालू  ag  में  उत्पादन  बहुत  कम  हुआ  भौर

 यदि  तो  कितना  ste  इसके  कारण  क्या  हैं  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  भोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रो  (sit  :  जी

 arg  वर्ष  1972-73  की  अवघि  में एत्तिगंल भर और  मुत्रछुपुड़ा  केन्द्रों  में  उत्पादन
 में

 गिरावट

 भाई है  ।

 जबकि  वर्ष  1971-72 में  दो  केन्द्रों  में  लगभग  4.30  लाख  रुपये  के  मूल्य  का

 उत्पादन  हुआ  1972-73  1972  से  1972)  के  नौ  महीनों  में  उत्प।दन  में

 लगभग  1.83  लाख  रुपये  की  कमी  हुई है  ।  उत्पादन  में  कमी  होने  का  मुख्य  कारण  स्टेनलेस

 स्टील  तथा  टीन  की  जसे  दुर्लभ  कच्चे  माल  का  उपलब्ध  न  होना  है  ।  फिर  कच्चे

 माल  की  कमी  तथा  सीमित  विदेशी  मुद्रा  की  सीमा  में  ही  धनिक  उत्पादन  करने  के  लिये  सरकार

 द्वारा  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ।

 केरल  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उत्पादन  को  कच्चे  माल  का  आवंटन

 1213,  शी  व्यालार  रवि  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उत्पादन  केन्द्रों  ने  कच्चे  माल  के  लिए
 23  लाख
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 रुपये  की  मांग  की  थी  जबकि  1972  के  wa  तक  उनको  केवल  8.85  लाख  ९पये  ही

 दिए  गए  wiz

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  इन  उत्पादन  केन्द्रों  के

 उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  है  पौर  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिक  मंत्री  सी०  :

 और  1972-73  के  बजट  प्रनुमानों  में  उत्पादन  केन्द्रों  के  निदेशक  ने  खर्चोंਂ  के  मद  में

 13.79  लाख  रुपये  की  राशि  की  मांਂ  की  थी  जिसमें  ककवा  साल  खरीदने  के  लिए  7.53  लाख

 रुपये  की  राशि  सम्मिलित  है  ।  1972-73  के  बजट  अनुमानों  में  सभी  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थानों  के

 लिए  आवंटित  38  लाख  रुपयों  में  से  उक्त  मद  के  म्रन्तर्गंत  केरल  के  चार  उत्पादन  केन्द्रों  के  लिए

 8.85  लाख  रुपये  का  arden  किया  at  सका  ।

 2.  1972-73  के  संबोधित  waar  में  उत्पादन  केन्द्रों  में
 ने  खर्चोਂ  के

 मद  में  21.58  लाख  रुपये  का  आवंटन  किए  जाने  की  मांग  की  थी  ।

 उक्त  मद  में  सभी  wy  उद्योग  सेवा  संस्थानों  के  लिए  किए  गए  38  लाख  रुपये  के  आवंटन

 को  1972-73  के  संबोधित  aqua  में  बढ़ाकर  43  लाख  रुपये  कर  fear  गया  ।  इस  प्रकार

 उत्पादन  केन्द्रों  के  लिए  किए  गए  8.85  लाख  रुपये  के  आवंटन  के  2  लाख  रुपये  के  अतिरिक्त

 आवंटन  द्वारा
 उनके  1972-74  के  कुल  बजट  प्रावंटन  को  10.85  लाख  रुपये  कर  दिया  गया  ॥

 3.  दो  उत्पादन  केन्द्रों  पर  कच्चे  माल  विशेषतया  स्टेनलेस  स्टील  को  चहरों  ate  टीन  की

 प्लेटों  की  कमी  का  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  किन्तु  दो  अन्य  उत्पादन  केन्द्रों
 के

 उत्पादन  में
 वृद्धि

 हुई  कमीं  वाले  तथा  नियन्त्रित  कच्चे  माल  की  संभरण  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  कच्ची

 me  सीमित  विदेशी  मुद्रा  को  ध्यान  में  रखकर  बराबर  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 Pakistani  Nationas  gone  underground  in  Bihar  State

 1214.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  Pakistani  nationals  in  Bihar  of  the  31st  March,  1972  who  were
 apprehended  as  well  as  of  those  deported.  out  of  309  Pakistani  nationals  who  had
 gone  underground  in  the  State:  and

 b)  the  district-wise  break-up  of  those  underground  Pakistani  nationals?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin):  (a)  and

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  house.

 Deportation  of  underground  Pakistani  Nationals  from  Assam  State

 1215,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 State:

 ८
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 (a)  the  number  of  Pakistani  nationals  in  Assam  on  the  3151.  March,  1972,  who
 were  apprehended  as  well  as  of  those  deported  out  of  the  260  pakistani  nationals  who
 had  gone  underground  in  the  State;  and

 (७)  the  district-wise  break-up  of  those  underground  nationals  and  the  action
 taken  by  the  Government  to  deport  them?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin):  (a)  and

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  in  the  Table  of  the  House.

 सेवा  निवृत्ति  arg  को  58  से  घटाकर  55  वर्ष  करने  के  बारे  में  राज्यों  को

 योजना  AAT  का  सुभाव

 1216.  श्री  चिध्वताथ  झुनझुनवाला  :  क्या  योजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  राज्य  सरकार  की  सेवाओं  में

 सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवानिवृत्ति  आयु  को  58  से  घटाकर  SSag  कर  दिया  जाये  ;  रोक

 यदि  तो  योजना  आयोग  ने  किस  राडार  पर  उक्त  निर्णय  किया  है  तथा  क्या

 किसी  राज्य  के  लिए  area  के  उक्त  निराले  का  पालन  करना  सम्भव  gar  है  ?

 योजना
 मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  मोहन  :  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 Removal  of  Unemployment  during  1973-74

 1217.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 the  estimated  amount  to  be  spent  during  1973-74  for  removing  unemployment?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  Information

 regarding  this  will  be  available  after  the  presentation  of  the  Central  Budget  for  1973-74.

 Foreign  Exchange  for  Fifth  Plan

 1218  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:

 Shri  Bhagirath  Bhanwar:

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  foreign  exchange  required  forthe  implementation  of  Fifth

 Plan;  and

 (b)  The  manner  in  which  the  required  foreign  exchange  would  be  obtained  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):  (a)  It  is

 possible  to  indicate  the  total  foreign  exchange  requirement  of  the  Fifth  Plan  projects
 and  programmes  till  the  current  exercises  for  working  out  their  details  have  been

 completed,

 (b)  The  required  foreign  exchange  would  be  obtained  through  export  of  goods,
 services  and  a  limited  amount  of  net  foreign  aid,
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 संचार  मन्त्रालय  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों

 द्वारा  मरे  गये  पद

 1219.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 बया  गत  वर्ष  भर्ती  के  दौरान  अनुसूचित  तथा  अनुचित  जनजाति  के  लोगों  के  लिए

 कितने  पद  आरक्षित  रखे  कितने  पद  भरे  गये  तथा  कितने  अभ्यर्थियों  को

 साक्षात्कार  के  लिए  बुलाया  गया  कौर

 क्या  उक्त  पदों  के  लिए  श्रभ्यधथियों  को  स्वीकार  करने  से  og  स्तर  में  रियायत

 सम्बन्धी  नियमों  का  पालन  किया  गया  तथा  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती नन्दन  तथा  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 है  जिमे  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 ऊर्जा  प्रायोजना  के  लिए  संस्थान  को  स्थापना

 1220,  श्री  एम०  Uaqo  संनोवीराव  क्या  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ag  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 व्या  सरकार  के  विचाराधीन  ऊर्जा  आयोजना  संस्थान  के  लिए  संस्थान  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  इस  संस्थान  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या  है  ;  और

 उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  अंतिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  fast  ate  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  (sit  सी  ०  से

 ऐसे  संस्थान  की  स्थापना  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।  कभी  तक  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  नहीं  दिये

 गए  हैं  ।

 काल्सोनेटिड  पेट्रोलियम  कोक  को  सांग

 1221.  श्री  त्रिदिव  चौधरी :  व्या  श्रीद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे कि

 इस  समय  काह्सीनेटिड  पेट्रोलियम  कोक  की  मांग  कितनी  है  और  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  अवधि  में  इसकी  कितनी  मांग  होगी  ake  देश  में  गैर  सरकारी  तथाਂ  सरकारी

 भ्र ौर दोनों  क्षेत्रों  में  इस  समय  निस्तारण  की  कितनी  क्षमता  है  ;

 देश  में  मांग  की  तुलना  में  अवरोधित  (xt jdaifaat  कोक॑  के  उत्पादन  तथा  सप्लाई  के

 बारे  में  इस  समय  क्या  feafa  है  ?

 औद्योगिक
 विकास  तथा  विज्ञानं  atk  प्रौद्योगिकी  मंत्रों  (eit  सी०  :
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 1972-73  1973-74  और  पांचवीं  योजनावधि  के  oa  तक  कंहिसनेटेड  ,  पेट्रोलियम  कोक  की

 भ्र नुमा नित  मांग  निम्न  प्रकार  है

 1972-73  1,20,000  मि०  eq

 1973-74  150,000  fro  ea

 1978  3,12,000  सि०  टन

 देश  में  गैर-सरकारी  और  सरकारी  क्षेत्र  में  पेट्रोलियम  कोक  के  निस्तारण

 की  वर्तमान  क्षमता  निम्न  प्रकार  है

 सरकारी  क्षेत्र  (1  45,000  fro  टन

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  (1  65,000  मि०  टन

 उपयु  वत  दो  स्कूलों  के  अलावा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  एक  दूसरे  एकक  को  जिसे  प्रतिवर्ष

 12,000  मि०  टन  की  क्षमता  में  कच्चे  एन्थूमाइट  कोयले  के  निस्तारण  के  लिए  स्थापित  किया

 गया  wears  पा घार  पर  कच्चे  पेट्रोलियम  कोक  का  निस्तारण
 करने  की  अनुमति  दी  गई

 यह
 पेट्रोलियम  कोक  के  निस्तारण  के  लिए  संयंत्र  की  क्षमता  का  उपयोग  करने  हेतु  किया

 गया है  जब  तक  कि  कच्चा  एन्थरासाइट  कोयला  देश  में  नहीं  पहुंचता  है  ।

 देश  में  कच्चे  पेट्रोलियम  कोक  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है

 बेरोनी  रिफाइनरी  से  90  से  100  हजार  मि०  टन  तक

 गोहाटी  से  40  से  45  हजार  मि०  टन  तक

 डिगबोई  से  6,000  मि०  टन

 बध  नए  re  A नग  ED

 136  से  151  हजार  मि०  टन

 इस  समय  कच्चे  पेट्रोलियम  कोक  के  उत्पादन  में  जेसा  कि  ऊपर  बताया  गया

 कारी क्षेत्र  के  संयंत्रों  की  सम्पुरां  गर-सरकारी  क्षत्र  के  संयंत्रों  की  लगभग  50

 प्रतिशत  आवश्यकता  ale  कैल्शियम  कार्बाइड  थौर  अन्य  उत्पादों  का  निर्माण  करने  के  लिए  कच्चे
 कोक  की  सम्पूर्ण  आवश्यकता  पूरी  की  जाती  है  ।

 आसान  को  हष्टि  से  पिछड़ा  हया  राज्य  घोषित  करने  के  लिए  अनुरोध

 1222.  श्री  रोबिन  ककोटी
 :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (77)  क्या  साम  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया है  कि  आसाम  को

 गीत  ehe  से  पिछड़ा  हुआ  राज्य  घोषित  किया  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 a

 ध्रौरोशिक  निकाय  वा  चितवन  गौर  पिसौनी  मंत्रो  प्री  ato  सम्रदाण्यफ  :  (*)  तथा

 sora  को  सौगौोजिक  afr  से  पिछड़े  टा  राज्य  के  रूप  पे  विल्ल  सान  गया  है

 ौर  उसे  परिवहन  राजसहायता  paar  का  हकदार  बना  दिया  रया  है  ।  इसके  सात  जिले

 यती  वित  योजना  ग्रोवर  छः  जिने  10%,  कैदी  राजसहायता  योजना  का  लाभ  उठाने  के

 हकदार  हैं  ।

 प्रायास  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  स्थापना  करना

 1223,  थी  रोबिन  कचोटो  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गत  तीन  वर्षों  में  आसाम  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  जिला-वार  कितने  उद्योगों  की  स्थापना  की

 है

 station  विकास  तथा  विज्ञान  धौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  श्री  सी  ०  सुब्रहमण्यम  विगत्‌  तीन

 वर्षो  में  जिलेवार  वास्तव  में  स्थापित  किए  गए  श्रौद्योगिक  एककों  के  नामों  के  बारे  में  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  उद्योग  तथा  अघिनियम  के  प्रस्तर गत  पिछड़े  जिलों  के  लिये

 निम्न  प्रकार  लाइसेंस  मंजूर  किये  गये  हैं

 SA,

 उद्योग  का  नाम वर्ष  पिछड़ों  जिला

 1970  मिलकर  की  पहाड़ियां  alae

 कागज 1971  गोलपाड़ा

 है  गोलपारा  ग्रथवा  कछार  वनस्पति

 ”  कामरूप  अथवा  नौगाम  वनस्पति

 a  कामरूप  मिलानो  आदि

 1972  गोलपाड़ा  गेहूं  से  बनी  वस्तुएं

 ” 9.0  9?

 का  रक्षक ना ।  ८.  न

 क्लोरीन  इरादी

 1.0  कछार  चीनी

 ?  4  गेहूं  से  बनी  वस्तुएं
 ————

 तकनीकी  विकास  के
 लय

 में  मध्यम  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  उद्योग  पंजीयित

 हैं

 जिला  गोलपाड़ा  चमकीली  छड़े  तथा

 वौफ्टिग्स  ।

 जिला  कामरूप  पशु  तथा  पशु  ग्रामीण  ।
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 31  दिसम्बर  1971  को  लघु  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  संख्या  में  एकक
 पंजीकृत  किये

 गये  थे

 जिला

 पंजी धि ते
 एककों  की  संख्या

 कछार  112

 गोलपाड़ा  245

 कामरूप  610

 नौगाँम  ९
 iavaw

 fafez  की  पहाड़ियां  17

 उत्तरी  कछार  की  पहाड़ियां
 का

 उपलब्ध  नहीं

 तमिलनाडु  मंत्रिमण्डल  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप

 1224.  श्री  भान  सिह  मौरा
 :

 Slo  शंकर  दयाल  फार्मा  :

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 >»
 क्या  सरकार  को  संसद  सदस्य  श्री  कल्याण सुन्दरम  की  कौर  a  कोई  शासन  प्राप्त

 gare  जिसमें  उन्होंने  तमिलनाडु  की  द्रमुक  सरकार  के  विरुद्ध  कुछ  कौर  आरोप  लगाये

 हैं  ;  श्योर

 et  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  तथा

 7  1972  को  उनके  हारा  राष्ट्रपति  को  दिए  गए  जिस  पर  |तमिलनाडु  के

 मुख्य  मंत्री  के  ब्रिटिश  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिए  गए  के  भ्र ति रिक्त  संसद  श्री  एम०

 किनारा  सुन्दरम  के  प्रधान  मंत्री  को  एक  ara  टिप्पणी  भेजी  है  जिसमें  कुछ  मुख्य  मंत्री  ग्र

 तमिलनाडु  के  कुछ  अन्य  मंत्रियों  के  विरुद्ध  कुछ  अतिरिक्त  तथ्य  तथा  कुछ  और  आरोप  समाविष्ट  हैं

 भर  उसके  साथ  मुख्य  मंत्री  की  टिप्पणियों  का  प्रत्युत्तर  भी  भेजा  गया  इन्हें  तमिलनाडु  के

 मुख्य  मंत्री  कीं  उनके  विचारों  के  लिए  भेज  दिया  गया  है  ।

 दिली  टेलीवीजन  कार्यक्रमों  में  ace  असेम्बली  श्राफ  यूथ  से  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  को  बार-बार  अवसर  देना

 1225,  श्री  eto  के०  चन्द्रभान :  कया  सुचना  प्रसारण  मन्त्री  यंह  बताने  की  कपा

 करेंगे  किक

 क्या  सितार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  दिल्‍ली  में  टेलीविजन

 पर  aes  एसेम्बली  आफ  यूथ  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  उनके
 युवकों  सम्बन्धी

 कार्यक्रम
 में  भाग

 लेने  के  निरन्तर  अवसर  दिये  जातें  हैं  ;
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 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  aes  असेम्बली  साफ  यूथ  एक  ऐसा  संगठन  है  जिसे

 सी०  भाई  ए०  से  घन  प्राप्त  होता है  ;  शौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  सनौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  घर्म दीर  fag):  ses  भ्रसेम्बली  श्राफ

 यूथ  से  सम्बन्धित  लोगों  को  दिल्‍ली  टेलीविजन  केन्द्र  द्वारा  इस  प्रकार  की  कोई  सुविधा  नहीं

 दी  गई  ।

 वर्ल्ड  असेम्बली  आफ  यूथ  ब्रिज  ऐसे  संगठनों  में  से  एक  है  जिनके  नाम  भ्रमरी का

 के  समाचार-पत्रों  में  1967  में  एशिया  फाउन्डेशन  की  माफंत  सी  जाईए  से  अप्रत्यक्ष  रूप  से

 प्राप्तकर्ताश्रों  के  रूप  में  दिए  गए  थे  ।

 भारत  में  एशिया  फाउन्डेशन  का  कार्यालय  सरकारी  आदेशों  से  1968  में  बन्द  कर

 fear  गया  था  |

 तमिलनाडु  राज्य  सरकार  के  मंत्रियों  के  विरुद्ध  आरोपों
 को  जाँच  कराने  के  यारे  में

 तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  का  वक्तव्य

 1226.  थी  एम०  कता मुतु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  बार-बार  दिए  गए

 इस  श्राद्ध  के  वक्तव्यों  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  केन्द्र  को  उनके  और  उनकी  सरकार के  सदस्यों

 के  विरुद्ध  जांच  करने  अथवा  उनके  विरुद्ध  लगाये  गये  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  की  जांच  करने  का

 कोई  अघिकार  नहीं  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 श्री मान्‌  ।

 यह  विचार  किया  जाता  है  कि  राज्य  सरकार  के  मंत्रियों  के  विरुद्ध  तथा  कथित

 कदाचार  या  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  जांच  आयोग  अ्रधिनियम  19542  के

 अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किसी  जांच  आयोग  की
 नियुक्ति

 के  बारे  में  कोई  कानूनी  अथवा

 संवैधानिक  भ्रांति  नदीं  है  ।

 नई  बिल्ली  में  एकेशिया  सम्मेलन  को  बैठक

 1227,  थी  वीरेन्द्र  fag  राव

 थ्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :

 क्या  सूचना  धौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1973  के  प्रथम  सप्ताह  में  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  एकेशिया  सम्मेलन  की

 बैठक  में  भाग  लेने  वाले  भारतीयों  के  नाम  क्या  हैं  ;  ak
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 gq a.  थि इस  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  अन्य  प्रतिनिधियों  के  नाम  या

 सुचना  ध्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  Tq-HFAT  (att  धर्मवीर  त्था  अपेक्षित

 जानकारी  जेसा  कि  एक  एशिया  असेम्बली  के  सूचना  निदेशक  से  प्राप्त  हुई  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई  है  ।  प्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4203/73]

 केरल  में  उपमंडल  अधिकारी  द्वारा  कथित  जाली  जाति-प्रभारी  पत्र

 प्रस्तुत  किया  जाना

 1228.  श्री  ए०  ५ के ०  गोपालन  :  क्या  संसार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  केरल  सकील  में  एक  उपमण्डल  sfaare

 द्वारा  जाली  जाति  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  के  ade  में  उसके  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 ने  जांच की  थी  ;

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  सरकार  के  समक्ष  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया है  ;  भ्र ौर

 उसके  क्या  निष्कर्ष  हैं  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती नन्दन  :  जी  हां  ।

 और  ato  ato  argo  ने  प्रारम्भिक  तफ्तोश  करने  के  बाद  इस  मामले  को

 नियमित  जांच  के  लिए  रजिस्टर  नहीं  किया  बल्कि  ag  चाहा  कि  मामले  पर  विभागीय  स्तर  पर

 कार्रवाई  की  जाए  ।  विभागीय  जांच  कार्य  चल  रह  है  ।

 केरल  के  अखबारी  कागज  के  प्रशिक्षणार्थियों  को  हिन्दुसतान

 कागज  निगम  में  नौकरियों

 1229,  श्री  Yo  के०  गोपालन :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  के  अखबारी  कागज  के  उन  प्रशिक्षणार्थियों  को

 नौकरियाँ  देने  हेतु  हिन्दुस्तान  कागज  निगम  को  निदेश  देने  का  है  जिन्होंने  उक्त  प्रदेश  के  कागज

 संस्थान  से  कागज  प्रौद्योगिकी  परीक्षा  पास  की  है  ;

 यदि  तो  कब  ;  कौर

 यदि  नहीं  ;  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रछोग्धि  मन्नी  सी ०  हुइ  १)  (7)

 से  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  अभी  केरल  gaffes  प्रायोजना  की

 स्थापना  कर  रहा  है  ।  प्रायोजना  में  विभिन्‍न  पदों  के  लिये  भर्ती  प्रायोजना  की  प्रावश्यकताझों  और
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 योग्य  व्यक्तियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  केरल  न्यूणप्रिन्ट  के

 प्रदिक्षणाधियों  के  बारे  में  भी  भलीभांति  स्थान  दिया  जायेगा  ।

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिकी  विकास  निगम  लिमिटेड  में  इंजीनियरिंग

 स्नातकों  की  भर्ती

 1230.  श्री  रोबिन  सेन  :  नया  झ्ीद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  ने  कुछ  समय  पूर्व  अनुसूचित  जाति

 तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  कनिष्ठ  डिजाइन  इंजीनियरों  के

 लिए  पदों  का  विज्ञापन  दिया  था  तथा  इन  पदों  के  लिए  पात्रता  हेतु  दो  ay  का  अनुभव  रखा

 गया है  ।

 क्या  निगम  ने  इससे  ga  रोजगार  कार्यालय  बनी  वाये
 रिक्त  स्थान  घीसू  सम्बन्धी

 प्रीमियम  की  भ्रवहेलना  करके  ay  1971  में  aa  aia  से  अधिक  श्रनुभबद्दीन  इंजीनियरिंग

 स्नातकों  में  भरती  किया  था  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  |

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  may  (sry हद  हनन  to  gsgrean):

 जी  afl  दो  वह  का  aqua  केवल  वासंती  योग्यता  के  स्प  में  मांगा  गया  था  न  की  आवश्यक

 योग्यता  के  रूप  में  ।

 (a)  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 हड़तालों  तथा  तालाबन्दी  के  बारे  में  परिश्रम  बंगाल  वित  अध्यादेश

 1231,  थी  एम०  ato  कृष्ण प्पा :

 थी  मोहम्मद  इस्माइल  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  श्रम  मंत्री  ने  हड़तालों  तथा  ताला बन्दियों  पर  रोक

 लगाने  हेतु  श्रष्यादेश  ज।री  करने  के  लिए  Beda  सरकार  से  सलाह  मांगी  है  ;

 यदि  तो  उक्त  कायें  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  क्या  व्याख्या  की

 भ्र

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  औद्योगिक  विवाद

 बंगाल  1573  संविधान  के  अनुच्छेद  213  (1)  के  अधीन  इसकी
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 उद्घोषणा  के
 लिए  राष्ट्रपति के  अनुदेशों  के  लिए  प्राप्त  हुआ  अध्यादेश  द्वारा  प्राप्त  होने  बाल

 उद्देश्यों  के  सारांश  का  एक  विवरण  समान हूं  ।

 भ्र ध्या देश के  प्रारुप  की  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  cura  में  परीक्षा  वी  जा

 रही है  ।

 झध्यादेदा  द्वारा  प्राप्त  होने  वाले  उद  इयों  के  aria  का  विवरण

 परिश्रमी  बंगाल  में  व्याप्त  स्थिति  को  देखते  हुए  औद्योगिक  विवाद  1947  में

 इस  अध्यादेश  दरा  कुछ  नई  धारायें  जोड़ना  आवश्यक  सभा  गया  ।  अन्य  बातों  के  साथ  साथ

 अध्यादेश  का  प्रयोजन  एक  श्रमिक  को  दिल्ली  संच  की  भोर  से  प्रतिनिधित्व  करने  की  व्यवस्था

 करना  यदि  शिलपी  संघ  निर्दिष्ट  क्षेत्र  में  उन  शिल्पियों  की  एक  प्रतिनिधि  संस्था  है  वहू

 औद्योगिक  विवाद  afafaar  के  अधीन  औद्योगिक  विवाद
 में

 एक  औद्योगिक  संस्थान  में  श्रमिकों

 का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  एक  सदस्य  है  ।  औद्योगिक  विवाद  अ्रघिनियम  की  ध.रा  2  को

 ध्रमान्य  तथा  निष्क्रिय  घोषित  करने  के  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  नीरू  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  यह  व्यवस्था  करना  आवश्यक  cl  गया  इसमें  न्यायाधिकरण  तथा  श्रमिक  न्यायालयों  के

 लिए  एक  मुख्य  प्रेजाइडिंग  आफीसर  को  नियुक्ति  करने  की  व्यवस्था  है  जिसकी  शक्तियां  भारतीय

 संविधान  के  अनुच्छेद  227  के  ala  उच्च  न्यायालय  की  शक्तियों  के  समान  हैं  ।  इसमें

 करण  तथा  श्रमिक  न्यायालयों  के  प्रबन्ध  तथा  निरीक्षण  को  व्यवस्था  इस  दृष्टि  से  सुनिश्चित  करना

 है  कि  ये  न्यायाधिकरण  तथा  न्यायालय  दक्षता  से  कार्य  करे  कौर  बम्बई  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध

 नियम  के  समान  विवाद  के  समाधान  में  बिलम्ब  को  कम  करें  ।  यह  केनसिलिएदशुन  आफिसर  को

 गवाह  जांच  के  wate  श्रौर/अथवा  उसके  समक्ष  विचार  के  मामले  के  सम्बन्ध  में  रिका

 और  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  के  आगे  अघिकार  देता  है  ।  इस  पथ्य  को  ध्यान  म  रखते  हुए  कि

 औद्योगिक  विवाद  afafaaa  की  धारा  10(3)  में  हड़ताल  तथा  तालाबन्दी  को  रोकने  के  वर्तमान

 उपबन्ध  अपर्याप्त  हैं  ate  देश  के  पिछड़ेपन  को  देखते  हुए  लोगों  की  गरीबी  को  द्र  करने  के  लिए

 औद्योगिक  विकास  को  तेज  करने  की  आवश्यकता  है  ताकि  तुच्छ  mart  gear  साधारण  मामलों

 पर  हड़ताल  करने  के  कारण  उत्पादन  की  कमी  न  हो  इसलिए  राज्य  सरकार  ने  ऐसी  हड़तालों  पर

 प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  शक्ति  asa  करना  आवश्यक  समझा  ।

 भ्रध्यदेश  में  प्रबन्ध  कमेंट्री  समेत  औद्योगिक  श्रमिकों  के  बिना  मध्यस्थता  के
 भ्रनुमोदन

 के

 छटनी  करने  में  प्रतिबन्ध  लगाने  की  art  व्यवस्था  है  ।

 राजधानी  में  अनेक  भारत  संगठनों  का  अस्तित्व  में  घाना

 1232,  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  भारत  के  साथ  विदेशों  की  मित्रता  ey

 करने  के  लिए  राजधानी  में  अनेक  संगठन  बन  गये  हैं  ;
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 नयनन

 क्या  बहुत  से  मामलों  में  कुछ  देश  विभिन्‍न  प्रकार  के  बहाने  बनाकर  भारतीय  गुप्त

 चर  विभाग  सम्बन्धी  अपने  विशेषज्ञों  को  यहां  बुलाते  हैं  और  बाद  में  इन  यात्रियों  को  अपने  देश  के

 प्रति  aga  प्रशंसक  बनने  के  बजाए  मेजबान  देश  के  हित  में  बोलने  के  लिए  तैयार  किया  जाता  है  ;

 और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  wee  एच०  :  से  सरकार  को  मालूम

 है  कि  राजधानी  में  भारत  श्र  विदेशों  के  बीच  मित्रता  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  संगठन  कार्य  कर  रहे

 सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  ऐसे  संगठनों  के  सदस्यों  को  सम्बन्धित  विदेशी  राज्यों  में

 अतिथि  के  रूप  में  आमंत्रित  किया  जाता  है  ।  विदेशी  राज्यों  में  जाने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों  के

 रक्षा  के  सम्बन्ध  में  कोई  सामान्य  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  होगा  |  सभी  नागरिकों  को  संगठन

 बनाने  का  भ्र घि कार है
 ।  भारत  तथा  विदेशों  के  बीच  केवल  मंत्री  सम्मानपूर्ण  सम्बन्धों  को

 बढ़ान  के  लिए  की  गई  गतिविधियों  के  लिए  कोई  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  है  ।

 राज्यों  में  बेरोजगारी  में  aly

 1233.  श्री  एम०  कालीमुतु  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंग  कि

 गत  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  में  बेरोजगारी  म  कितनी-कितनी
 वृद्धि  हुई  है

 ?

 क्या  ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  गर्त  कार्यक्रम  जैसी  विशेष  योजनाओं  में  गत  दो  वर्षों

 में  कोई  प्रगति  हुई  है  ;  ate

 यदि  तो  प्रगति  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  )  से  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4304/73]

 निर्धारित  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  भारत  में  रह  रहे  विदेशी

 1234,  श्री  afr  भूषण

 थी  ईश्वर  चौधरी

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 निर्घारित  अवधि  से  अ्रधिक  समय  तक  भारत  में  रहने
 के

 कारण
 गत  महीनों में विदेशी  राष्ट्रिक  गिरफ्तार  किए  गए  हैं

 क्या  ऐसे  विदेशी  राष्ट्रिकों  की  बहुत  अधिक  सख्या  है  जिनकी  भारत  में  रहने  की
 प्रविधि  समाप्त  हो  चुकी  है  ;  भौर

 न
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 यदि  तो  उन  ही  संख्या  कितनी  है  फिर  ऐसे  मामलों  में  सरकार  का  विचार  क्या

 कार्यवाही  करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (st  एफ०  एच०  :
 से  सूचना  एकत्रित

 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 हड़तालों  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  श्रध्यादेदा  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  श्रमिक

 संघों  की  हस्तक्षेप  करने  की  माँग

 1235,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 थी  श्रिदिब  चौधरी  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 व्या  सभी  केन्द्रीय  श्रमिक  संघ  संगठनों  में  जिन  में  yo  भाई  टी०  यू०  सी०  और

 igo  एन०  टी०  यू०  सी०  भी  सम्मिलित  हैं  ;  केन्द्रीय  सरकार  से  मांग  की  है  कि  वह  औद्योगिक

 एककों  में  तालाबन्दी  कौर  छटनी  पर  रोक  लगाने  के  बारे  में  प्रभावित  अध्यादेश  को

 जारी  करने  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  रोके  ;  रोक

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 गुह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (tt  एफ०  एच०  :  (a)  RICH  समेत  wae  केन्द्रीय

 श्रमिक  संघ  संगठनों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  उनमे  से  कुछ ने  अध्यादेश  उद्बोधित  करने  के

 y+ ः
 प्रस्ताव  पर  विरोध  प्रकट  किया  है  जबकि  अन्य  ने  quia  दिया  द्  क  राष्ट्रपति  के  निदेश  रोक

 दिये  जायें  ।

 मामला  विचाराधीन है
 ।

 ह  दे  ॥
 श्रधिकाधघिक  रोजगार  देने  हेतु  संसाधनों  का  उपयोग  fut दि  क  भा  ना

 1236,  श्री  एम०  कल् यार सुन्दरम  :  कया  योजना  मंत्री  ag  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  के  मुख्य  al  ने  हाल  है  मे  वहा  हैं  कि  उपलब्ध  सीमित

 संसाधनों  का  उपयोग  रोजगार  का  विस्तार  करने  के  लिए  करना  च।हिए  न  कि  पहले  से  रोजगार

 प्राप्त  व्यक्तियों  को  अतिरिकत  सुविधाए  देने  के  लिए  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  हमें  इस  बात  की  जानकारी  नहीं

 है  कि  कब  भोर  किस  संदर्भ  में  ऐसा  वक्तव्य
 दिया  यया  था  |

 प्रदान  नहीं  उठता  |
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 वैज्ञानिकों  में  बेरोजगारी

 1237,  श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  उप-कुलपति  द्वारा  '  चण्डीगढ़  में

 दिए  गए  इस  आदाय  के  वक्तव्य  की  झर  दिलाया  गया  है  कि  वैज्ञानिकों  मे  बेरोजगारी  बढ़  रही

 हैं  ;  कौर

 या  त्र
 क  of

 AS, Che | ator
 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  व

 योज  यहां  (-  है  | मालय  में  राज्य  मंत्री  (At  मोहन
 :

 नद्दी  ।

 प्रशन  ननदों  उठता  |

 बेरोजगारी  में  वृद्धि  को  रोकना

 1238,  श्री एसपी ०  भट्टाचार्य  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि

 गारी  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  टोस  कदम  उठा  रही  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  सभी  क्षेत्रों  में  रोजगार  अवसर

 बढ़ाने  के  लिए  सरकार  सभी  सम्भव  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  रोजगार  प्रद  alas  विकास  क। ये क्र मों

 के  uk  कि  काफी  मात्रा  में  रोजगार  अवसर  प्राप्त  होने  की  सन् भावना  चौथी  योजना

 म  कई  विशेष  कार्यक्रम  Ye  किए  गए  है--जसे  ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  cate  दिक्षित

 बेकारों  के  लिए  इंजीनियरों  तकनालिजिस्टो  और  aaa  के  लिए  स्कीमें  तथा  समस्त

 राज्यों  और  संघ  दस्त  क्षेत्री  म  रोजगार  सके  i  tala  sara  के  लिए  स्कीम  तथा

 राज्यों  झर  सच  शा  सत  AAT  म  आरम्भ  का  गई  स्कीमों  वे  तक नीश ना  कार  बेमानी

 के  लिए  विशेष  THAT  के  अन्य  HII  सता  मे  रोजगार  अवसर  उत्पन्न  होगे  ।  अधिक  विवरण

 अवसर ਂ  नामक  पुस्तिका  म  उपलब्ध  ।  जिसकी  प्रतियां  मानना  सदस्यों  म  परिस्थिति

 की  जा  चुको  हू  ।  एसे  कथू नेम  करेन  का  ताव  @  lade  अन्तर्गत  19,  3-74  के  दोरान

 लगभग  5  लाख  fata  लोगा  को  ala  रक्त  रज भार  अवसर  प्राप्त  होगे  ।  पांचवीं  योजना  के

 दौरान  विभिन्‍न  कांफ्रेंस  को  ald  Asis  का  Wedd  हू  aul  आशा  की  जाती  हूं  एक  पांचवीं

 योजनावधि  के  दोरान  काफी  मात्रा  म  बेराजगारी  की  समस्या  का  मुकाबला  किया  जा  सकेगा  |

 Schemes  for  Unemployed  Persons  in  Bidar

 1239.  Shri  Ishwar  Chaudhry  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to state
 whether  Government  of  India  have  formulated  any  scheme  for  providing  employment  to
 the  unemployed  in  Bihar;  and  it  so,  main  features  of  the  scheme  and  the  number  of

 persons  likely  to  be  benefited  thereby  ?.

 The  Minister  of  State  ia  the  Ministcy  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  A  statement
 is  laid  on  the  Table  of  the  House,  [Placed  in  Library.  See  No.  L.  T..4305/73;

 43:



 Weitten  Answe  February  28,  1973

 चौथी  योजना  में  दिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार

 1240.  थी  डी०  के ०  पर डा  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चौथी

 योजना  के  दौरान  ae  तक  कितने  दिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  रोजगार  दिये  गये  हैं  |

 योजना  मंत्नालय  में  राज्य  मंत्री  मारिया  योजना  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में

 शुरू  किए  गए  विकास  कार्यक्रमों  के  श्रन्तगंत  शिक्षित  युवकों  के  लिए  काफी  रोजगार  ध्रवसर  उत्पन्न

 हुए
 लेकिन  आंकड़ों  के  प्रभाव  और  विचारों  तथा  परिभाषा  की  समस्या  के  कारण  सही  अनुमान

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  इन  कार्यक्रमों  के  जिनसे  कि  योजनाबद्घ  के  दौरान  काफी  मात्रा  में

 रोजगार  प्रचार  उपलब्ध  होने
 की  सम्भावना  1971-72  तथा  1972-73  में  झारम्म  किए  गए

 निम्नलिखित  fara  कार्यक्रमों  के  जरिए  निम्न  प्रकार  से  रोजगार  अवसर  उपलब्ध  होंगे

 1971-72  में  शिक्षक  बेचारों  की  स्कीमें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  जिनके

 कारण  1971-72  के  दौरान  लगभग  45.000  रोजगार  भ्र वसर  उपलब्ध  हुए  1972-73  में  ये

 कार्यक्रम  जारी  रहेंगे  तथा  1972-73  के  दौरान  इनसे  65,000  अतिरिक्त  रोजगार  अवसर  उत्पन्न

 होने  की  सम्भावना  है  ।

 1972-73  में  राज्यों  गौर  संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  शुरू  किए  गए  विशेष  रोजगार  कार्यक्रमों

 से  आद्या  की  जाती  है  कि  लगभग  3.7  लाख  रोजगार  अवसर  उत्पन्न  इसमें  70,000  दिक्षित

 ब्यक्ति  शामिल हैं  जिनमें  11,000  इजीनियर  होंगे  ।

 वर्तमान  न्यूज  एजेन्सियों  को  स्वामित्व  पद्धति

 1211.  श्री  मोनेस्ट्री  नया  सूचना  wale  प्रसार  मंत्री  21  1972  के

 sen  संख्या  5351  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्तमान  न्यूज  एजेन्सियों  की  स्वामित्व  पद्धति  के  बारे  में  विचार  पूरा  कर

 लिया
 गया

 क्या  समाचारपत्रों  aaa  समाचारपत्रों  की  स्वामित्व  पद्धति  पर  भी

 विचार
 किया  जा  रहा  ग्रोवर

 (7)  यदि
 तो

 उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सूचना  प्रसारण  वस्त्रालय  में  उप मन्त्री  qAAT  :  से  मामले

 के  सभी  vt  पर  ay  1972-73  के  लिए  अखबारी  a  नीति  पर  सर्वोच्च

 न्यायालय  के  हाल  ही  के  ध्यान  में  रखते  हुए  पुनर्विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 अधिक  रोजगारों  के  लिए  प्रावधान

 1242.  प्रभु दास  पटेल

 थ्री  गिरिघर  गो मांगो :

 कया  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा करेंगे  कि

 afafa  की  सिफारिशों के  भ्रनुसरण  में  केन्द्रीय  ने  रोजगार
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 लना

 के  अवसर  पैदा  करने  हेतु  योजनाओं  के  लिए  इस  वर्ष  201  करोड़  रुपये  का  कौर  प्रावधान  करने

 का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  इस  प्रावधान  के  अन्तत  कौन  सी  योजनायें  ark

 क्या  आगामी  योजना  में  रोजगार  सम्बन्धी  नीति  पर  विचार  करते  समय  afafar  के

 अन्तरिम  प्रतिवेदन  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता
 ॥

 जी

 लीबिग  तकनीक  हारा  वयस्कों  से  avast  का  निकाला  जाना

 1243.  श्री  एस०
 ए०  सुख्गनन्तम !  कया  विज्ञान  atte

 प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  org  विज्ञान  लांचिंग  तकनीक  के  प्रयोग  सें  treat  से

 धातुएं  निकालने  का  विचार  कर  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  कौर

 हस  दिदा  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  site  प्रौद्योगिकी  मंत्री  eto  :
 जी  राष्ट्रीय  धातुकर्मी  प्रयोगशाला  एम०  केन्द्रीय

 खनन  अनुसंधान
 केन्द्र  एम०  कार  क्षेत्रीय  wader  प्रयोगशाला  MTZ

 भुवनेश्वर  और  राष्ट्रीय  रासायनिक  प्रयोगशाला  सी०  पूना  में  यह  कार्य  करने  का
 विचार  है  ।

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  परमाणु  खनिज  शाखा  site
 भाभा

 परमाणु  भनुसंघान  kee  मं
 परीक्षण भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जीवाण्विक  निक्षालन  से  धातु  मूल्य  विधेयक रण ा  होता  इस  तकनीक  को
 प्रयोग  में  लाने  के  fete  विभिन्न  अयस्कों  कौर  जिन  पर्यावरणों  में  ये  अयस्क  पाये  जाते  उनके
 ध्रुमिर  पेरामीटर  बदलते  रहते  हैं  ।

 ढेर  कौर  स्व स्थान  निक्षालन  तांबे
 की  प्राप्ति  एवं  मूलभूत  श्रनुसंघान

 प्रश्नोत्तर  के  भाग  में  निर्दिष्ट  प्रयोगशाला ग्र ों  में  करने  कें  लिये  प्रस्तावित  कियां  गया

 फड़



 Written  Answers
 February  28,  1973

 ककल  एएए  लथ

 Unemployment  in  Bihar

 1244,  Shri  M,  S.  Purty  ;  Will  the  Minister  Planning  he  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  collected  statistics  in  regard  to  unemo
 opment  prevailing e amoug  literate  and  educated  persons,  graduates  and  engineers  in  Bihar  bd

 (b  )  ifso,  the  total  amount  of  help  provided  for  them  by  the  Central  Government
 during  the  last  financial  vear,  and

 (c)  whether  the  entire  amount’  thereof  has  since  been  spent  and  if  not  the  reason
 thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :
 (8)  to

 (c)  According  to  the  information  available  from  the  live  registers  of  Employment  Exch-

 anges,  there  were  545,033  job  seekers  in  Bihar  as  on  30  June,  1972  the  details  of  which  are

 indicate  below

 1  Below  Matric  (including  iliterates)  297,404

 2  Matriculates  142,164

 3  Persons  who  passed  Higher  Secondary  (including  Intermediates/Under
 graduates)  51,503

 Graduates  including  (Post-Graduates)  Total:  54,9€2

 (i)  Arts  25,685

 17,845 (ii)  Science

 (iii)  Commerce  2,410

 इस  Engineering  4,085

 Medicine  308

 (vi)  Veterinary  32

 (vii)  Agriculture  560

 (viii)  Law  975

 (ix)  Education  2,964

 (x)  Others Others  98

 ee  ere

 Total  :  46,033

 ae

 Under  the  schemes  for  educated  unemployed,  an  amount  of  Rs.  135.60  lakhs  was

 allocated  by  the  various  Central  Ministries  to  the  State  Government  in  1971-72  but  on

 the  basis  of  the  performance,  only  Rs,  57.98  lakhs  were  actually  released  during  the  year.
 The‘schemes  are  allowed  to  continue  during  this  year.  The  scheme-wise  details  of  the
 funds  allocated  and  released in  1971-72  were  as  follows:

 Rs.  Lakhs
 =

 ५1  No  Scheme  Funds

 Allocated  Actually  released
 a

 1.  Improvement  in  the  Quality  of  Primary
 Edutation  65.01  53,48

 2.  Assistance  to  Small  Entrepreneurs  65.00

 46
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 1
 ना

 0.40  0.40 3.0  Rural  Engineering  Surveys

 4  Agro-Service-Centres  2.45  2,45

 5  Advance  action  on  Investigati  OU  ६1  NROaG an  of  Road

 Works  for  Fifth  Plan  1.65  1.65

 Design  units  for  Rural  Water  Supply  1.09
 a  SE  SE

 Total  :  135,60  57,98

 The  main  reasons  for  the  non-utilization  of  the  funds  sanctioned  for  some  of  the
 schemes  were  the  time  taken  for  preparation  of  guidelines,  formulation  of  programmes
 by  the  Central  Ministries  and  the  State  Government  and  the  time  taken  to  appoint  the
 staff  and  organise  administrative  machinerv.  The  programmes  have  picked  up  momentum
 and  it  is  expected  that  these  schemes  will  be  implemented  during  the  current  year.

 राजस्थान  नहर  के  पश्चिमी  तट  पर  स्थित  तीरध्वाल  गाँव  में  पाकिस्तानी  गोला

 बारूद  कौर  दास्थ्रास्त्रों  का  पकड़ा  जाना

 1245.  थी  जी०  बाई०  कृष्णन  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  नहर  के  पश्चिमी  तट  पर  स्थित  बिकवाली  गांव  में  विमान  भेदी

 लाईट  मशीनगनों  के  कुछ  पुरणों  कौर  अनुषंगी  गोलाबारूद  सहित  बहुत  बड़ी  संख्या
 में

 पाकिस्तानी

 शस्त्रास्त्र  ग्रोवर  गोलाबारूद  सौदा  कर  निकाला  गया

 बरामद  किए  एए  दास्त्रास्त्र  और  गोलाबारूद  किस  प्रकार  के  और

 क्या  यहां  चीन  द्वारा  निर्मित  भी  कुछ  शास्त्र  पाये  गये  हैं  ?

 गह  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  एफ०  एच०  :  जी  at,  श्रीमान  reg  अरब

 तक  विमान  भेदी  तोपों  लाइट  मशीन  गनों  और
 गोलाबारूद

 के  रूप  में  कोई  पुर्जे  नहीं  पहचाने

 गये  हैं  ।

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सामग्री  के  आघार  पर  जब  तक  बरामद  किये  गये  हथिया

 कौर  गोलाबारूद  की  सुची  संलग्न  है  |

 सरमद सि ब  ्  ् दना ये  गये  हथियार  ate  गोलाबारूद

 लिलि यय

 मद  संख्या

 1.  हथियार

 1.  राइफल

 2.  रीवोलवर

 3.  पिस्तोल

 4.  गन  (12
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 11  गोलाबारूद

 1,407 कारतूस

 2.  खोखा  19

 पा  प्रतिष्ठित

 2'  मोर्टार  के  बरल

 2.  हैवी मशीनगन  के  बरल

 3.  लाइट  मशीनगन  के  बरल

 4.  मशीनगन  त्रिपाल

 5.  श्रीपाल के  लेंगे

 6.  मशीनगन  के  ब्रिज  ब्लाक

 alana  के  कैन्डल

 8.  मद् दीन गन  के  मेगजीन

 कारतूस  (250)  के  बेल्ट

 10,
 टिन  बायस

 11.  जीप कें  फ़ेम

 12.  कार  सी ०  एल०  सल

 13,  देदी  बेल

 जी  श्रीमान  ।

 हड

 Trade  between  India  And  Czechoslovakia

 1246.  Shri  Ramavatar  Shastri

 Shri  M.  Sanjeevi  Rao

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  fresh  talks  have  been  held  between  India  and  Czechoslovakia  for
 further  strengthening  the  trade  relations  between  the  two  countries;  and

 if  so,  the  outcome  of  the  talks  ? (b)

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  During  the  discussions  in  January  1973  at  the  time  of  the  visit  of  the  Depu  ty
 Chairman  of  the  Planning  Commirsion  of  Czechoslovakia  to  India,  it  has  been  agreey
 that,  as  part  of  efforts  to  develop  mutually  beneficial  economic  cooperation  between  thd

 two  countries  on  long  term  basis,  the  trade  between  them  could  be  expanded  more  rapidlye
 through  diversification  by  the  significant  increase  in  exports  of  non-traditional  manufac-

 tuted  goods/finished  products  from  India  to  Czechoslovakia  and  increase  of  Indian  imports
 of  Czechoslovak  products,  especially  machines  and  components,  Besides,  the  industrial

 production,  scientific  and  technical  cooperation  between  the  two.  countries  envisaged  at
 the  discussions  could  also  be

 expected
 to  further  increase  the

 trade  between  them.
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 —  a  '

 तोहरे  वेतन  ध्यानयोग  ढारा  श्राकादाबाणों  के  स्टाफ  orrtrrsy का  है  के  वेतनमानों

 के  पुनरीक्षण  पर  विचार

 1247.  थ्रो  लालजी  माई :  कया  सूचना  शरीर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  के  स्टाफ  ग्रेटेस्ट  वर्ग  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  पर

 तीसरे  वेतन  आयोग  द्वारा  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  ale

 यदि  तो  उक्त  कर्मचारियों  को  वेतन  आयोग  की  परिसीमा  से  बाहर  रखे  जाने

 के  नया  कालरा  हैं  ?

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  तथा  वेतन

 भ्रायोग  का  यह  मत  था  कि  स्टाफ  आर्टिस्टों  का  मामला  उनके  ग्रन्थकार  क्षेत्र  से  बाहर  सरकार

 ने  वेतन  आयोग  की  सलाह  पर  विवार  fear  ate  उसको  मानने  का  निर्णय  किया  ।

 पिछड़  राज़्यों  का  विकास

 1248,  श्री  डी०  के०  पिण्ड  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पिछड़े  राज्यों  के  विकास  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की
 है

 और  यदि

 तो  सामान्य  रूप  से  उड़ीसा  के  लिए  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  कौर

 क्या  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  गत  बैठक  के  पश्चात्‌  इस  सम्बन्ध  में  किसी  नये

 सिद्धान्त  पर  विचार  किया  गया  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ar  मोहन  घी  :  पिछड़े  जिनमें  कि

 उड़ीसा  भी  शामिल  के  विकास  के  लिए  aa  तक  किए  गए  विभिन्‍न  प्रयत्नों  के  सम्बन्ध  में  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 पिछड़े  क्षेत्रों  तथा  प्रदेशों  के  विकास  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अपनाई

 जाने  बाली  सामान्य  नीति  का  संकेत  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजन  के  प्रत  दृष्टिकोण  में  दिया  गया  है  ।

 इस  सम्भव  में  की  जाने  वाली  विशेष  क।र्यंवाह्ी  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  राजसहायता  प्राप्त  Ata  के  माध्यम  से  इंजीनियरों  तथा  तकनीकी

 तौर  पर  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  ata

 1249,  श्री  देवीन्द्र  fag  गा रचा :  क्या  श्रौद्यपिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 इन  इंजीनियरों  तथा  तकनीकी  तौर  पर  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  संख्या  कितनी  है

 स्प  onia  अप  सत्
 उनके  मंत्रालय  द्वारा  au  पोज नाथ  बनाई  गई  केन्द्रीय  राज  दवा पता  प्राप्त  योजना  से

 लाभ
 पहुंचा  भौर
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 पररयाननयययरनयर

 क  9)

 कया  कुछ  राज्य  में  शिकायत  कर  रहे  हैं  कि  इस  बारे  में  उनकी  aiafea  राशि

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी ०  :  शिक्षा

 मंत्रालय  द्वारा  चलाई  जा  रही  शिक्षित  योजना  के  भ्रंतगेत  31  जनवरी  1973

 ale  इनकी  संख्या  563  थी  |

 नहीं  ।

 संकट  व  gear  कपड़ा  मिलें

 1250.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :

 थ्रो  प्रभुदास पटेल  :

 कया  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  की  कुल  कपड़ा  मिलों  में  से  1/5  संकट  ग्रस्त  हैं  ae  उन्हें  राष्ट्रीय  कपड़ा

 निगम  अथवा  राज्य  सरकारों  द्वाराਂ  चलाया  जा  रहा

 यदि  तो  संकट-ग्रस्त  मिलों  के  नाम  क्या  हैं  ate  वे  कहां-कहां  स्थित  कौर

 किसी  कपड़ा  सिल  को  संकट-ग्रस्त  मानने  की  कसौटी  क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  site  प्रौद्योगिक  मंत्री  सी  ०  सुब्रह्माण्यम )
 :  भ्र ौर

 सरकार  ने  103  संकट-ग्रस्त  मिलों  का  प्रबन्ध  उद्योग  ate

 1951  तथाਂ  संकट-मस्त  कपड़ा  उपकम  हाथ  में  1972  के

 उपबन्धों  के  प्रधान  अपने  हाथ  में  ले  लिया है  ।  यह  संख्या  देश  की  कुल  कपड़ा  मिलों  के  करीब

 हिस्से  के  बराबर  है  ।  इन  जिलों  के  नाम  ote  स्थापना  स्थल  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-4307/73]

 कपड़ा  उपक्रमों  की  परिभाषा  संकटग्रस्त  कपड़ा  उपक्रम

 हाथ  में  1972  में  की  गई  है

 Financial  Assistance  to  Delhi  Administration  and  Delhi  Municipal  Corporation

 1251.  Shri  B.  S.  Chowhan  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  amount  received  under  each  head  by  the  Centre
 from  the  Union  Territory

 of  Delhi  during  the  year  1971-72  ;  and

 (b)  the  amount  given  to  the  Delhi  Administration  or  the  Delhi  Municipal  Corpora-

 tion  under  the  development  plan  of  Delhi  during  the  1971-72  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)
 4.0

 (a)

 and  (b),  Statements  containing  the  requiste  information  are  at  Annexure  I  to  V.

 in  Ixbrary  See  No.  L.  T.  4308/73].  The  receipts  shown  in  Annexure  are  those
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 of  the  Union  Territory  and  do  not  include  amounts  collected  by  Central  Govt,  Depart-
 ments  like  Central  Excise,  Income  Tax,  Posts  and  Telegraphs  etc.

 विभिन्‍न  क्षत्रों  में  भारत-पंचायत  सहयोग  के  श्रत्ययन  के  लिए  पैनल

 1252.  श्री  बी०  के ०  दास  चौधरी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिनन  क्षत्रों  में  भारत-सोवियत  सहयोग  के  अध्ययन  के  लिए  कोई

 पैल  बनाया  है  :  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  at  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 योजना
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  19  1972  को

 भारतीय  गणराज्य  ate  संयुक्त  समाजवादी  सोवियत  wade  के  मध्य  हुए  समझौते  के  अनुसार

 वैज्ञानिक  और  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  एक  अन्तर-सरकारी  भारत  aifaac  आयोग  की

 स्थापना  की  गई  है  ।

 दोनों  केशों  के  विशेषज्ञों  ने  1972  में  नई  दिल्‍ली  में  और

 1973  में  मास्को  में  विचार-विमर्श  किया  और  भारत  तथा  रूस  के  मध्य  लौह  एवं  अलौह  धातु

 तेल  की  उत्पादन  ate  प्राकृतिक  गैस  ate

 निक  भारत  at  रूस  के  मध्य  उद्योग  संस्थानों  के  उत्पादन  we  विज्ञान  के  क्ष  त्रों
 में  सहयोग

 की  संभावना  पर  प्रस्ताव  तैयार  किए  ।

 भारत-सोवियत  आयोग  की  प्रथम  बैठक  9  फरवरी  से  17  1973  तक  नई  दिल्‍ली

 में  हुई  ate  इसमें  विशेषज्ञों  द्वारा  किए  गए  कार्य  के  परिणामों  को  स्वीकृति  दी  गई  ।  आयोग  ने

 बोकारो  शरीर  सिलाई  के  इस्पात  संयंत्रों  की  क्षमता  को  बढ़ाकर  प्रत्येक  की  क्षमता  40

 लाख  टन  प्रति  वर्ष  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  जहां  तक  सहयोग  के  wey  क्ष  त्रों
 का  सम्बन्ध

 आयोग  ने  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  सम्भाव्यता  रिपोर्टे  मनोनीत  भारतीय  और  सोवियत

 oat  द्वारा  संयत  रूप  से  तैयार  की  जायें  ।

 कपड़ा  सिलों  को  सरकारी  नियंत्रण  में  लेना

 1253,.  श्री  प्रबोध  चन्द  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  नियंत्रण  में  ली  गई  कपड़ा  सिलों  की  संख्या  कया है  ;  गौर

 नियंत्रण  में  लेने  के  पश्चात  उनमें  कितनी  रानी  का  अतिरिक्त  निवेश  किया  गया  है

 श्र  उनके  कार्यकरण  में  क्या  सुघार  दृष्टिगत  हए  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञात  शर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  इस

 ऐसी  103  कपड़ा  मिलें  जिनका  प्रबन्ध  सरकार  ने  उद्योग  तथा

 लेते  ह  arfér
 प्रीमियम  19:1  तथा  संकट  ग्रस्त  कपड़ा  मिल  को  के  हाथ  में  लग  }  Jil  1972  के

 उपबन्धों  के  म्रधीन  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ।.
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 केन्द्रीय  ध  तथा  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  1973  के  तरन्त  तक  इन

 मिलों  को  कुल  1739.95  लाख  रुपये  पेशगी  ऋण  दिया  है  ।  उपलब्ध  मासिक  रिपो  के

 57  उपक्रमों  में  से  47  जिनका  प्रबन्ध  उद्योग  तथा  1951  के

 अधीन  हाथ  में  लिया  गया  लाभ  दिखाना  शुरू  कर  दिया  है  ।  ञ  उपायों  में  से  को

 ait  उत्पादन  शुरू  करना  है  ।  46  उपक्रमों  के  कार्य  परिणाम  जिनका  प्रबन्ध  हाल  ही  में

 सरकार  ने  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिल  (sare  को  हाथ  में  1972  के  उपबन्धों  के

 ama  लिया  झांकना  समय  से  पूर्वे  होगा  |

 झागरा  में  चमड़ा  उद्योगों  का  बन्द  होना

 1254.  श्री  ई०  ato  fay  पाटिल  :  क्या  औद्योगिक  fama  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  आगरा  ate  ग्न्य  संस्थानों  में  चमड़े  की  वस्तुए  बनाने  वाले  अनेक  कारखाने

 भ्रद्धाघित  चमड़ा  न  मिलने  के  कारण  बन्द  हो  गये  हैं  ;  और  यदि  तो  इनकी  संख्या  क्या  है  ;

 ऐसा  चमड़ा  न  मिलने  के  क्या  कारा  हैं  ;  श्र

 स्थिति  में  सुघार  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाने  का

 विचार है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  stating  मंत्री  सो  ०  :  चमड़ा

 एककों  ote  उनके  एशोसियेशनों  से  सेमी  फिनिश्ड  चमड़ा  मिलने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  फिर  भी  इसके  कारण  किसी  एकक  का  बन्द  होना  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं

 राजा  है  ।

 विगत  कुछ  ही  दिनों  पहले  बड़ी  मात्रा  में  चमड़ा  निर्यात  होने  से  देश  के  बाजार  में

 परिष्कृत  तथा  अरे  परिष्कृत  चमड़े  के  संभरण  में  कमी  महसुस  हुई  है  ।

 स्थिति  का  सामना  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 (1)  14  1972  से  फ़िट  चमड़ा  सहित  wd  परिष्कृत  खालें  व  चमड़ी  स्टेट

 ट्रेडिंग  कारपोरेशन  के  द्वारा  निर्यात  की  जाती  हैं  ।

 (2)  सभी  प्रकार  की  कच्ची  खालों  ध्रौर  चिड़ियों  के  निर्यात  पर  20  1973  से

 प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  है  ।

 की  फर  चिड़ियों  को

 (3)  1  1973  से  कोटा  पद्धति  लागु  करके  भ्रांत  परिष्कृत  खालों  और  चमड़ियों  के

 निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाए  जा
 रहे

 oa
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 (4)  चमड़े  के  सम्भरण  की  कमी  तथा  चमड़े  की  मूल्य  वृद्धि  के  विषय  में  पड़े  प्रतिकूल

 प्रभाव  को  निष्प्रभावित  करने  की  दृष्ठि  से  फुटवियर  निर्यातकों  के  सहायता थें  एक

 योजना  विचाराधीन  है  ।

 गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवन  व्यतीत  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकारो  करमचारी

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 1255,  डा०  हरी  प्रसाद  stat

 क्या  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवन  व्यतीत  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों

 की  संख्या  का  ग्रनुमान  लगाया  गया  है  ;

 यदि  तो  उनकी  क्या  है  are  वे  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवन  व्यतीत

 करने  वाले  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  के  कितना  प्रतिशत  हैं  ;  कौर

 उक्त  गुमान  लगाने  के  लिए  किस  जीवन  स्तर  को  श्राघार  बनाया  गया  ?

 योजना  मंत्नालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  से  we  भत्तों

 की  विंमान  दर  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  सबसे  कम  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारी  की  न्यूनतम  मासिक

 aia  निम्न  प्रकार  है

 रुपये

 सून  बतन
 70

 मंहगाई  वेतन  47

 मंहगाई  भत्ता  24

 श्र  NM तरिम  सहायता
 UsSraaye  29

 a  Ses

 योग  170

 Soe कग  कि

 इसके  अतिरिक्त  चतुर्थ  श्र  णी  के  कमंचारियों  जो  कि  सबसे  कम  वेतन  पाते

 लिखित  सीमांत  लाभ  भी  प्राप्त  हैं

 पहनने के  लिए  जूते

 2.  वर्दी

 3.  बच्चों के  लिए  शिक्षा  भत्ता

 4,  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  चिकित्सा  बिलों  की  अदायगी  ।

 5.  जुलाई  भत्ता

 6.  वर्गीकृत  शहरों  में  मकान  किराया  भत्ता  |

 चौथी  पंचवर्षीय  योजनाਂ  ate  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोणਂ  नामक  दस्तावेजों  में

 1960-61  के  मूल्यों  के  आघार  पर  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमाह  20  रुपए  के  निजी  उपभोग  को  उपभोग
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 का  उचित  न्यूनतम  स्तर  माना  गया  है  ।  व्तमांन  मुल्यों  पर  यह  राशि  40  रुपये  की  होगी  ।  जिस

 व्यक्ति  का  उपभोग-स्तर  इससे  कम  होगा  उसे  गरीबी के  स्तर  से  नीचे  सभा  जाएगा  ।  waar

 कमाने  वाले  एक  व्यक्ति  को  3  arfaray  का  परिपालन  करना  होता  मत  एक  परिवार  को

 शरीबी  के  स्तर  से  ऊपर  रखने  के  लिए  परिवार  की  अय  प्रतिमाह  160  रुपये  होनी  चाहिए  ।  फिर

 भी  सबसे  कम  वेतन  पाने  वाले  सरकारी  कर्मचारी  की  आय  इस  स्तर  से  ऊची  है  ।  अतएव  यह

 न्यायोचित  भ्रनुमान  लगाया  जा  कि  एक  सामान्य  परिवार  वाला  कोई  भी  केन्द्रीय

 कारी  कमंचारी  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पैंतीस  जिलों  की  प्रति  व्यक्ति  ata

 1256,  श्री  नरेन्द्र  साहू  बिष्ट  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  चमौली  तथा  पिथौरागढ़  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों

 की  प्रति  व्यक्ति  art  वह  1965-66  में  (1960-61  के  क्रमशा  129  294  रु०  तथा

 126  रु०  थी  कौर  अब  वह  1969-70  में  कम  होकर  85  164  रु०  कौर  197  रुपये

 हो  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इन  जिलों  की  प्रतिव्यक्ति  arr  को  बढ़ाने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  agar  करने  का  विचार  है  ;  भ्र ौर

 यदि  कोई  कार्यवाही  इस  समय  तक  की  गई  तो  उसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  उत्तर  चमौली  तथा

 पिथौरागढ़  की  प्रतिव्यक्ति  प्राय  के  अनुमान  न  तो  योजना  आयोग  द्वारा  dare  किए  गए  हैं

 और  न  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  के  द्वारा  ।  राज्य  सरकार  से  इस  बारे  में  स्थिति  की  जानकारी

 मांगी  जा  रही  है  तथा  यदि  उपलब्ध  हो  गई  तो  इन  जिलों  की  प्रतिव्यक्ति  प्राय  कै  अनुमानों  को

 सभा  पटल  पर  रेख  दिया  जायेगा  ।

 तथा  saa  ही  नहीं  उठता  ।

 हरिजनों  के  लिए  भू-अधिग्रहण  की  ga  योजना  के  श्रन्तगंत  मजूर  करना

 257.  श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ :  कया गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरिजनों  झोर  अन्य  पिछड़े  वर्गों
 के  लिए  भू-अधिग्रहण  सम्बन्धी  योजना  के  लिए  ca

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1972-73  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई

 हैऔर  इसमें  से  राज्यवार  कितनी  राशि  व्यय  हुई  है  ;  भर

 क्या  रिहायशी  भूमि  के  लिए  भी
 कुछ  अतिरिक्त  राशि  मंजूर  की  गई  है  ;  ate  यदि

 तो  कितनी  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (att  नाम  निवास  :  शौर
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  तथा  ser  पिछड़े  =  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  का

 कोई  द्रुत  कार्यक्रम  हाथ  में  नहीं  लिया  गया  है  |

 यह  ara  की  जाती  है  कि  योजना  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  के  अन्तर्गत

 विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  मकान  बनाने  तथा  मकानों  के  लिए  भूमि  खरीदने  के  लिए  1972-73  के

 दौरान  113.05  लाख  रुपयों  की  घन  राशि  व्यय  की  जायगी  ।  राज्यवार  इस  राही  का  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 इसके  अतिरिक्त  देहाती  क्षत्रों  में  yfaata  श्रमिकों  के  लिए  मकान  के  लिए  भूमि  की

 व्यवस्था  करने  की  योजना  के  भ्रन्तगंत  जिनके  ala  अनुसूचित  जाति  तथा  wer  पिछड़े  वर्ग  भी

 लाभान्वित  निर्माण  तथा  arara  मंत्रालय  द्वारा  स्वीकृत  1291  परियोजनाओं  में  5,59,578

 मकानों  के  लिए  भूमि  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कुल  wanted  लागत  1453.50  लाख  रुपये

 से  26-2-1973  को  330.90  लाख  रुपये  दे  दिए  गये  हैं  ।

 हरिजनों  जाति  तथा  अन्य  पिछड़  के  कल्याण  के  लिए  राज्यों  की  योजना

 के  अ्त्तगत  मकान  बनाने/सकानों  की  भूमि  को  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  1972-73

 वर्ष  के  दौरान  किए  गए  व्यय  श्रीमान  का  विवरण

 लख
 ane

 क्रमिक  राज्य  का  नाम  व्यय  भ्रमुमानित  1972-73

 अनुचित  जाति  अन्य  पिछड़े  at
 वध

 असम  3.00  re

 गुजरात  24.57

 0.90 SUSHET

 हिमाचल  प्रदेश  6.86

 — Ce

 जम्मू  व  कश्मीर  1,00

 न्र  4.04  0.57

 मध्य  प्रदेश  2.75

 Her  नष्ट  7.99  1,75
 क  ७  ध  दे

 1.00 SUED

 10  मतर  10.00  5.20

 11  उडीसा  1.00

 12  पाँच  0.16

 13  राजस्थान  1.40

 14  20.66 तमिलनाडु

 15  त्रिपुरा  0.20

 16  प्रदेश  20,00

 eu  es  eo  —e ———  7  काया

 105.53  1.52
 ee  क es  ———  ae

 113.05

 5.0
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 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  ode  विधेयक  के  पुरःस्थापन

 में  विलम्ब

 1258.  श्री  सी०  Go  चन्द्रभान  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बतलाने  की  करेंगे  कि  :

 अनुभूति  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आदेश  विधेयक  संसद  में

 पुरःस्थापित  किये  जाने  में  श्रसाघारणा  विलम्ब  के  क्या  कारा  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  विधेयक  चालू  सत्र  में  पुरःस्थापित  करने  का

 है  ;  भ्र

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  केरल  कुटुम्बी  समाज  तथा  कुटुम्बी  छात्र  संघ  की

 गोर  से  कोई  श्रभ्य।वेदन  प्राप्त  gare  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  मामले  पर

 सावघानी  युवक  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  anal  विवादास्पद  विवाद  हल  किये  जाने

 इस  अवस्था  में  यह  नवदीं  कहा  जा  सकता  कि  इस  विषय  पर  एक  विधेयक  संसद  में  रखे  जाने

 के  लिए  कब  तेयार  होगा  ।

 जी  श्रीमान  ।

 धोबी  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  इ  मिल  करना

 1259.  at  कृष्ण चन्द  हवलदार  :  नया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  aiat  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  afar  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  श्र

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  aso  एच०  :  तथा  ag  समुदाय

 हिमाचल  पश्चिम  उत्तर  दिल्‍ली  और

 मध्य  प्रदेश  के  रायसीना  व  स्कोर  जिलों  तथा  राजस्थान  के  अजमेर  जिले  में  पटले  ही  अनुसूचित

 जाति  के  रूप  में  निर्दिष्ट

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनायें  के  घिन  त्रिपुरा  में  गेर-सरकारी  एजेंसी  द्वारा

 संचालित  श्नान्नम  स्कूल

 1260.  श्री  दशरथ  देव  :  ध्या  गृह  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनायें  तथा  राज्य  क्षेत्र  अधीन  भ्रनुसूचित
 जातियों  तथा  जनज  tfa श्च्क्  योंके  छात्रों  के

 लिये  गेर-सरकारी  एजेन्सी  द्वारा  कितने  अराम  स्कूल  चलाये

 था  रहे  हैं  ;

 36



 लिखित  SAT 1894

 इन  स्कूलों  से  अनूसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  छात्रों  को

 लाभ  होता  है  ;  कौर

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  श्रीराम  को  केन्द्र  द्वारा  कुल  कितनी  राशि

 दी  गई  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  से  राज्य  सरकार  से

 सूचना  एकत्रित  की  जा  नही  है  ule  उपलब्ध  होते  ही  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 त्रिपुरा  जनजाति  विकास  में  खण्डों  में  नियुक्त  अधिकारी

 1261.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कि  Har  करेगे  fe

 त्रिपुरा  में  जनजाति  विकास  खण्डों  में  इस  समय  कुल  कितने  भ्रधघिकारी  नियुक्त  हैं

 तथा  उनके  संवर्गों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 (a)  उनमें  से  कुल  कितने  अधिकारी  हरिपुरा  की  अनुसूचित  जनजातियों  से

 सम्बन्धित हैं  ;  कौर

 त्रिपुरा  स्थित  जनजाति  विकास  खण्डों  में  जनजातियों  के  लिये  भारतीय  कोटे  के

 अन्तर  को  पुरा  करने  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रद्दी  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  से  (7)  राज्य  सरकार  से

 सुचना  मांगी  गई  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  नायगी  |

 नगरीय  द्र्त चके  रोजगार  कार्यक्रम

 1262.  श्रीमती  विभागों  गोस्वामी  :  नया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aar  चौथी  योजना  के  दौरान  नगरीय  ga  रोजगार  कार्यक्रमों  तथा  शिक्षित

 गारों  को  रोजगार  देने  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  ;  और

 31  1972  तक  उसमें  कितनी  राशि  खरच  की  एई  तथा  रोज़गार  के  फ्रीगंज

 अवसरों  का  सुजन  किया  गया  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज  मन्त्री  मोहन  :  तथा  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-4309/73]

 ध्रनुसूचित  जातियों जातियों  के  आयुक्त  को  सूचित  किये  गये

 हरिजनों  भ्रष्टाचार  के  मामले

 1263.  sit  ज्योतिर्मय  बसु  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  गत  तीन  वर्षों  वर्षो-वार  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  कितने-कितने

 मामलों  की  सूचना  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  आयुक्त  को  दी  गई  ;
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 उक्त  अवधि  में  उनके  मन्त्रालय  को  faa  की  गई  हरिजनों  पर  HEAT  की  बड़ी

 घटनाओं  का  स्वरूप  व्या  है  ;  कौर

 उन  सूचनाओं  पर  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  वहू  क्या  है  ?

 ~
 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ  ०  एच ०  (  )  ग्रनुसूचित  जातियों  तथा

 सूचित
 जन  जातियों  के  aga  को  सूचित  किए  गए  ग्र स्पृश्य ता  तथा  हरिजनों  को  तंग  करने  से

 सम्बन्धित  मामलों  का  एक  विवरण  aga  में  है  ।  में  रखा  गया  देखिये  संख्या

 एल  ०  टी  ०-५3  10/73]

 1969,  1970  तथा  1971  वर्षों  से  समबन्धित  सुचना  अनुलग्नक  हैं  में
 दी

 जाती

 में  रखा  गया  ।  देखिये  सीधा  एल०  ठी  ०-4310/73]

 (7)  सरकार  को  प्राप्त  विशिष्ट  आरोप  शिकायतें  उचित  कार्यवाही  के  लिये  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गई  थी  ।  सभी  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  हरिजनों  के  विरुद्ध  किये

 गये  अपराधों  की  शीघ्र  तथा  कारगर  छानवीन  सुनिश्चित  के  निदेश  दिये  गये  ।  इस  बात  पर  बल

 दिया  गया  था  कि  शीघ्र  कार्यवाही  करने  में  किसी  सफलता  को  कत्तव्य  गम्भीर  श्रवहेलना

 सभा  जायगा  |

 भूमि  सुधार  विधानों  alt  उन  पर  राष्ट्रपति  के  बीच  का  समान्तर

 1264.  शी  ए०  Fo  गोपालन  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  att

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  भूमि  सुधार  के  बारे  में  पारित  किये  गए  विधानों  ate

 उन  पर  राष्ट्रपति  द्वारा  दी  गई  झ्र नुम ति  के  बीच  कितना  समान्तर  रहता  हैं  ;  और

 इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एफ०  एच  :  जुलाई  1972,  में  हुए

 _
 3  सय  मन्त्रियों  के

 सम्मेलन  के  परिणामस्वरूप  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  पारित  विधान  के  प्राप्त

 होने  की  तारीखों  और  उनकों  राष्ट्रपति  द्वारा  दी  गई  स्वीकृत  की  तारीखों  का  एक  विवरण

 gaia  है  ।  [a  थाली
 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  Tato

 इस  विषय  में  सम्बन्धित  विधानों  .  पर  सावधानी  gan  विचार  करने  की

 यकता  है  ।

 Inclusion  of  Kharwar  Community  in  the  list  of  Scheduled  castes

 1265,  Shri  Chandrika  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  Kharwar  Community  has  been  included  in  the  list  of  Scheduled
 Castes  in  five  States  viz.,  Bihar,  Bengal,  Orissa,  Madhya  Pradesh,  Rajasthan,  and  also
 included  in  the  list  of  Scheduled  Caste  in  Uttar  Pradesh  ;  and
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 (b)  whether  the  facilities  admissible  to  Scheduled  Castes  are  available  to  th

 people  of  Kharwar  Community  in  all  the  districts  of  Uttar  Pradesh  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  (a)
 The  KHARWAR  community  is  specified  as  a  Scheduled  Caste  for  the  whole  of  Uttar

 Pradesh.  In  Bihar,  Orissa  and  parts  of  West  Bengal,  it  is  specified  as  a  Scheduled  Tribe,
 In  parts  of  Madhya  Pradesh  and  of  Maharashtra  the  KHAIRWAR  community  is  specified
 as  a  Scheduled  Tribe.

 (b)  Yes  Sir.  However,  a  complaint  has  been  received  that  members  of  Kharwar

 Community  in  Ballia  district  of  Uttar  Pradesh  are  experiencing  difficulty  in  obtaining

 Caste  certificates.  It  is  being  looked  into.

 पांचवीं  योजना  की  अवधि  में  नए  जनजाति  विकास  खण्डों  को

 1266.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पाचि वी  योजना  की  अवधि  में  नए  जनजाति  विकास  खण्डों

 की  स्थापना  करने  का  है  ;  ओर

 सरकार  जनजाति  विकास  खण्डों  के  बाहर  जनजाति  के  रहने  के  स्थानों  का  विकास

 करने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  (ait  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान्‌  |

 पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  तथा  मंसूर  में  जनजाति  विकास  खण्ड  नहीं  खोले  गये  हैं

 क्योंकि  जनजाति  विकास  खण्ड  के  लिये  कोई  क्षेत्र  निर्धारित  मानदण्ड  पुरे  नहीं  जनजाति

 क्षेत्रों  क ेआर्थिक  विकास  के  लिये  विशेष  परियोजनाएं  हाथ  में  ली  गई  हैं  ।
 चतुर्थ  योजना  के  दौरान

 परिश्रमी  बंगाल  को  50  लाख  रुपये  को  धन  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  20  लाख  रुपये  की  घन

 राशि  तथा  मैसुर  के  लिये  20  लाख  रुपयों  की  घन  राशि  इस  उद्देश्य  के  लिये  आवंटित  की  गई

 थी  ।  पांचवीं  योजना  में  इन  परियोजनाओं  के  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कच्चे  माल  के
 मुल्यों

 पर  रोक  लगाना

 1267.  श्री  पी०  के०  बेंकटासुबूबया  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 ने  उप | व्या  सरकार  उपभोक्ता  aga  के  प्रयुक्त  होने  वाले  कच्चे  माल  के  मूल्यों  पर  रोक

 लगाने  का  कोई  cz  निकाय  किया  है  जिससे  aTulaaat  को  अपने  घन  की  वास्तविक  वस्तुएं  मिल

 सके  ;  और
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 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 भ्रोदोगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  alo  :  जी

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 टेलीफोन  उपकरणों  को  35,000  लाइनों  के  लिए  2  करोड़  रुपयों  ६: ह ह  ठेका  देना

 1268,  को  बी०  के०  दास  चोरों  :

 थ्री  के ०  बालदन्डायुतम
 :

 बया  संचार  मंत्री  बहु  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 क्यां  सरकार  ने  टेलीफोन  उपकरणों  FY  35,000  लाइनों  की  सप्लाई  के  लिये  27

 करोड़  रुपये  का  ठेका  देने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  किये  गये  निर्णय  की  मोटी  रूपरेखा  कया  है  ?

 मंत्री  थी  हेमवतीनन्दन  :  श्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया हैं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  के  समुद्र  तट  पर  खनिज  बालू  का  पता  लगाना

 1269.  श्री  सी०  जना दं नन  :  बया  परमाणु  उर्फ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  कैरल  फिर  उड़ीसा  के  समुद्र  तट  पर  उपलब्ध  खनिज  बालू  का  पता  लगाने  के

 लिये  कुछ  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ;  ak

 यदि  तो  इस  मामले  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 प्रधान  परमाणु  इलेक्ट्रोनिक्स  सूचना  ake  प्रसारण  मंत्री  तथा

 झुर्री  मंत्री  इन्दिरा  तथा  खनिज़युक्त  रेत  से  खनिज  अलग  करने

 वाले  दो  संयंत्र  केरल  राज्य  के  चवारा  नामक  स्थान  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  इनमें  से  एक  संयंत्र  का

 संचालन  केन्द्रीय  सरकार  के  एक  उपक्रम  इंडिया  रेयर  लिमिटेड  द्वारा  तथा  दूसरे  का  संचालन

 केरल  राज्य  सरकार  के  एक  उपक्रम  केरल  मिनरल्स  एन्ड  मेटल्स  लिमिटेड  द्वारा  किया  जा  रहा  हैं  |

 इन्डियन  wd  ज झझथस  के  संयंत्र  की  क्षमता  बढ़ाने  के  एक  विस्तार  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित

 किया  जा  रहा  है  तथा  केरल  मिनरल्स  एन्ड  मेटल्स  द्वारा  अपने  संयंत्र  का  विस्तार  करने  की  योजना

 को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।
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 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  बैठक  बुलाना

 1270.  श्री  ato  जनार्दन  :  नया  गृहों  मंत्री  15  1972  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 573  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  राष्ट्रीय  एकता  पलीद  की  बैठक  बुलाने

 का  है  ;  कौर

 यदि  तो  बैठे  नक  नन  व्यसन  ठी  जाने  की  सम्भावना  है  ? Ma  तनना  ५  स

 {  न
 रह  मंत्रालय  तथा  serf rr प्यूस ॥  क  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  त्  T  राम  निवास  :  att

 इस  मामले  में  ग्राम  तक  कोई  अन्तिम  निक्षेप  नहीं  लिया  गया  है  ।

 एकाधिकार  गृहों  को  आशय  पत्र  जानो  करना

 1271.  श्री  asta  कुमार  साहा  :  क्या  शभ्रौद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa  :

 उधोग  आरम्भ  करने  के  लिए  एकाधिकार  gel  को  गत  छः  महीनों  के  दौरान  कुल

 कितने  आदाय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  ;  भ्र ौर

 जारी  किए  गए  ग्राह्य  पत्रों  का  sate  और  उनका  मूल्य  कया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिक  मंत्री  ato  :  कौर

 जुलाई-दिसम्बर  1972  की  cafe  में  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  में

 सूचीबद्ध
 किये  गये  20  औद्योगिक  की  कम्पनियों  को  नये  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिये  तीन

 पत्र  जारी  किए  गये  थे  ।  ये  श्राश्यपत्र  कागज  ie  चीनी  मिट्टी  के  बतन  और  श्रोपिलो  स्कीम

 के  लिए  थे  तथा  विवरण  में  उल्लिखित  इनकी  क्षमता  मात्रा  में  निर्धारित  की  गई  थी  न  कि  उत्पादन

 मूल्य के  रूप  में
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 टा

 दिल्‍ली  में  एशिया  श्वसेम्बली  कौ  बैठक

 1272,  श्री  aaa  किशोर  फार्मा  :

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव

 कया  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  हो  में  दिल्‍ली  में  एकेशिया  असेम्बली  की  बैठक  हुई  थी  ;

 यदि  तो  निर्धनता  का  उन्मूलन  तथा  दक्षिणा  पूर्वे  एशियाई  देशों  विशेषकर

 भारत  तेजी  से  बढती  हई  जनसंख्या  पर  रोक  लगाने  के  विशेष  सजदे  में  इस  भ्रसेम्बली  में  किन

 विषयों  पर  विचार-विमर्श  ह्र्भ्रा  था  ;  कौर

 कम  भोजन  प्राप्त  बच्चों  को  आहार  देने  के  लिए  असेम्बली  में  क्या  प्रस्ताव  पारित

 किए गए  हैं  ?

 सूचना  site  सारण  मन्त्रालय  मेंउस-मन्त्री  घमंवीर  :  हो  एक

 एशिया  असेम्बली  5  फरवरी  से  ८  1973  तक  दिल्‍ली  में  हुई  थी  ।

 तथा  असेम्बली  का  आयोजन  भारत  के  कुछ  समाचारपत्रों  समेत  एशिया  के  प्रमुख
 सचाचारपत्रों  के  ढारा  स्थापित  संगठन  प्रेस  फाउण्डेशन  ग्राफ  wha  द्वारा  किया  war  था  ।

 सूचना
 के  अ्रनुसा र

 भ्रसेम्बनी  में  निम्नलिखित  विषयों  पर  विचार-विमश  gar  था  —

 खुले  अधिवेशन  में

 aif  विकास  की
 अल्प

 विकसित  देशों
 में  स्थिरता  की  चुनौती  ।

 भुख  की  चुनौती  |

 भावी  शिक्षा  और  सांस्कृतिक  हलचल  |

 विकास  में  जनसंख्या  एक  तत्व  के  रूप  में  ॥

 अल्प  विकसित  देशों  के  लिए  एक  कल्याणकारी  समाज  का  भावी  ढाँचा  ।

 जन  सके  माध्यमों  के
 प्रबन्धाधिकारी

 ।

 समितियों  में

 विकास  site  स्थिरता  की  चुनौती  |

 एक  कल्याराकारी  समाज  का  भारी  ढांचा  |

 भूख  की  चुनौती ।

 जन  सके  माध्यमों  के  प्रबन्घाधिकारी  |

 शिक्षा  का  भविष्य  |
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 6  सांस्कृतिक  हलचल  |

 7  afer  के  विकास  में  विज्ञान  ।

 8  युवकों  की  श्राद्याएं  |

 9  जनसंख्या  |

 असेम्बली  का  seam  विचारों  ate  दृष्टिकोणों  का  श्रमदान-प्रदान  करना  न  कि  निष्कर्षों

 पर  पहुँचना |

 पांचवो  योजना  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  आयात

 1273.  श्री  नवल  क्िदोर  बया  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  ने  हेतु  देश  की

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  पिछड़ा  झ्

 यदि  तो  क्या  सरकार  पांचवी  पंचवर्षीय  योजनाओं  को  पुरा  करने  के  लिए

 प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  पर  विचार  कर  रही  यदि  तो  इसके  कारण  क्या  कौर

 सरकार  देश  में  प्रौद्योगिकी  वी  श्रावद्यकताओओं  को  कैसे  पुरा  करेंगी  ?

 श्रीद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  से

 भारत  में  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  की  पूर्ती  के  लिए  न  तो  पूर्ण-प्रौद्योगिकी  की

 कमी  है  फिर  न  ही  यह  दावा  किया  जा  सकता  है  कि  इन  लक्ष्यों  की  पूर्ती  के  लिये  आवश्यक  सम्पूर्ण

 प्रौद्योगिकी  देश  के  पास  उपलब्ध  है  ।  प्रौद्योगिकी-रूप  से  संसार  में  कोई  भी  देश  स्वयं-पर्याप्त  नहीं

 एक  विकासशील  देश  के  लिये  तो  यह  ote  भी  कम  चरिताथें  देश  में  दशकों  के

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  भ्रनुसंघान  भारतीय  कृषि  भ्रनुबंधान  भारतीय  चिकित्सा

 भ्रनुसंघान  पर मारा
 अ्रन्तरिक्ष  तथा  इलेक्ट्रोनिक्स  विभागों  के  प्रयोगशालाओं  में  एक

 व्यापक  वैज्ञानिक  arere  का  निर्माण  किया  गया  है  ।  फ़िर  भी  देश  के  अनुसंधान  ate  विकास  की

 अवस्थापना  में  कई  कमियां  हैं  तथा  जब  कभी  राष्ट्रीय  विकास  के  किसी  क्षेत्र  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के

 आयात  का  विकल्प  हमारे  सामने  orate  ;  श्रनुसंघान  ate  विकास  की  पर्याप्त  तथा  कमियां  दोनों

 लक्षित  होती  हैं  ।  प्रौद्योगिकी  में  हमारी  उपलब्धियों  में  यह  एक  सतत  विधि  है  जो  प्रौद्योगिक

 विकास  मंत्रालय  नी  अनुज्ञप्ति  विदेशी  निवेश  मंडल  में  निरन्तर  रहती  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  की  विभिन्‍न  समितियां  तथा  उप  पैनल  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  हमारी

 क्षमताश्रों  तथा  कमियों  के  इस  गहन-पुनर्निधारण  में  संलग्न  हैं  '  इन  विचार-विमर्शों  के  फलस्वरूप  जो

 विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  की  योजना  बनेगी  बह  पूर्णतया  हमारी  निर्भरता  तथा  आत्म-विश्वास  को

 प्रतिबिम्बित  साथ  ही  यह  उन  नीतियों  को  स्पष्ठ  करेगी  जिनसे  नि भेंर ता  के  क्षेत्र  को  स्थिर

 रुपये  शीघ्र  ही  कम  क्रिया जा  सके
 |
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 00

 राजस्थान  में  टेलीविजन  कर्मों  का  सोला  जाना

 1274.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :

 क्या  सूचना  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  को  भ्राकाशवाणी  के  उन  केन्द्रों  की  सूची
 में  सम्मिलित  करने  का

 सरकार  का  विचार  जिसमें  पंचवर्षीय  योजना  में  टेलीवीजन  सुविधा  उपलब्ध  कर  दी  जायेगी  ;

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  हैं  ;  और

 आकाशवाणी  के  जयपुर  केन्द्र  में  टेलीविजन  सुविचारों  की  व्यवस्था  कब  तक  की

 जायेगी  ?

 सूचना  ate  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  धर्मवीर  :  से  पांचवीं

 योजना  में  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 Applications  from  Large  House  for  Setting  up  Industrial  in  Backward  Areas

 1275,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Shri  Hari  Singh :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  be  pleased
 to  state

 (a)  the  total  number  of  applications  sanctioned  for  the  setting  up  industries  in

 backward  areas  during  the  last  three  years  and  how  many  of  them  made  by  big  industrial

 and  houses  ;

 (b)  the  number  of  the  applications  rejected  during  the  period  and  how  many  of
 them  were  made  by  big  industrial  houses  and  other  concerns  separately  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri
 fSubramaniam)  :  (a)  During  the  years  1970,  1971  and  1972  licences/letters  of  iatent  issued
 or  the  location  of  industries  in  the  backward  areas  as  follow

 Total  Share  of  Total Year  Share  of
 number  larger  houses  number  Larger
 of  licences  of  letters  houses.
 issued.  of  intent

 issued,

 1970  59  1  43  eve
 1971  76.0  13  99

 1972  7.0  11  102 iva

 (b)  During  the  years  1970,  1971  and  1972  the  total  number  of  applications  rejec-
 ted  was  526,  755  and  881  respectively.  Separate  statistics  about  rejection  of  applications
 from  the  Large  Industrial  Houses  and  those  relating

 to  backward  areas  are  not  main-

 tained.

 65
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 a  लि
 R.M.S.  Employees  from  Ajmer  Division  working  in  circle  office  Jaipur

 276,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  R.M.S.  employees  e.  g.  sorters  and  compilers  from  Ajmer  Division
 are  working  in  Circle  office,  Jaipur  ;

 (b)  whether  they  are  .entitled  to  out-Station  Allowance  81  the  rate  of  Rs.  25  per
 month  in  accordance  with  the  orders  issued  in  July,  1967;  and  whether  in  all  other
 circles  the  said  allowance  is  being  paid  to  such  employees  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  not  paying  the  allowance  to  the  e  ipl 4111.  oyees  working  in  the
 office  of  P.M.G.  Rajasthan  Circle  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.N.  Bahuguna)  :  (a)  Yes.

 (b)  Yes.  But  they  have  not  been  getting  it.

 No.,  only  in  two  Circles  O.S.A.  is  being  paid.

 (©)  This  allowance  was  initially  sanctioned  for  staff  working  in  the  Offices  of

 Regional  Directors  RMS  which  do  not  exist  now.  A  doubt  dropped  up  whether  such

 staff  in  Circle  Offices  should  also  get  OSA.  Necessary  clarificatory  orders  that  they  are

 also  eligible  to
 O.S.A.  have  been  issued.

 टेलीफोन ों  को  बीच  में  सुनने  सम्बन्धी  नियम

 1277.  st  एस०  एन०  मिश्र  :  नया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  टेलीफोन  प्रयोक्ताश्रों  के  टेलीफोन ों  को  चाहे  जब  बीच  में  सुना

 करती है  ;

 क्या  टेलीफोनों  को  इस  प्रकार  बीच  में  सुनने  के  कोई  नियम  अथवा  माप  दण्ड

 रित  हैं  ;  wiz

 यदि  तो  उक्त  नियमों  तथा  Ad ArTeat if  निदेशों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखी  जाएंगी  ?

 संचार  मन्त्री  (sit  हेमवती नन्दन  1):  जी  नहीं  ।

 जी  ati

 प्रीमियम  और  नियमों  के  सम्बन्धित  प्रावधान  एक  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  यह

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 टेलीफोन  टेप  करने  के  बारे  में  नियम  कौर  माग  निर्देश

 1  भारतीय  तार  1885  की  घारा
 5(2)
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 ‘aS  सार्वजनिक  आपात  स्थिति  op  जाने  पर  या  जनता  azar  fer  केन्द्रीय

 सरकार  या  राज्य  सरकार  या  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  कार्य  के  लिए

 रूप  से  प्रभावित  कोई  ग्र धि कारी  यदि  इस  वान  से  संतुष्ट  दों  कि  भारत  की  प्रभुसत्ता  सनौर  सम्मान

 देश  की  सुरक्षा  के  अन्य  देशों  से  मैत्री पगा  सम्बन्धों  के  लिए  या  लोक  व्यवस्था  कायम

 रखने  के  लिए  या  किसी  श्रपराघ  ara  की  उत्त  जना  को  रोकने  के  लिए  या  किन्ही  दसरे  कारणों

 के  लिए  जिन्हें  लिखित  रूप  में  रिको  फिया  जाए  टेलीफोन  का  टैप  करना  अनिवार्य  था  युक्ती  संगत

 हो  तो  रादेश  जारी  करके  वह  यह  निदेश  कर  सकता  दै  कि  कपी  व्यक्ति  का  या  किसी  व्यक्ति  को  या

 किन्हीं  व्यक्तियों  की  %y  री  का  या  व्यक्तियों  की  श्रेणी  को  भेजाਂ  जाने  वाला  कोई  सचदेवा  संदेशों

 की  कोई  श्रेणी  याਂ  किसी  खास  विषय  से  सम्बन्धित  कोई  संदेश  या  संदेशों  की  कोई  श्रेणी  या  किसी

 तारघर  में  पारेषण  के  लिए  अए  डो  पोषित  की  गई  हो  या  कपी  तारघर  ने  प्राप्त  की

 उसका  पारेषण  न  किया  जाय  या  sas  व्यवधान  पैदा  किया  साथ  या  रोक  लिया  जाय  या  वह

 संदेश  arta  जारी  करने  वाली  सरकार  को  या  उसके  भ्र धिक् रारी  को  जिसका  उल्लेख  आदेश  में  ही

 जाहिर  कर  दिया  जाय  ।

 कि  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकार  के  प्रत्यायित  संबाददाताओं  के  प्रेस  तार-संदेशों

 को  जिन्हें  भारत  में  प्रकाशित  किया  जाना  तब  तक  न  रोका  या  उनमें  व्यवधान  न  डालाਂ

 जाय  जब  तक  की  इस  उपधारा  के  भ्र घिन  उनके  पा रेष शा  का  निषेध  न  कर  दिया  गया  हो  16.0

 | है |  भारत  तार  1951  का  नियम  419

 419.  टेलीफोन  संदेशों  में  व्यवधान  डालना  या  उन्हें  मानीटर  करना

 बात  की  जाँच  के  लिए  कि  इन  नियमों  का  कोई  उल्लंघन  तो  नहीं  हो  रहा  था

 उपस्कर  के  रख-रकाब  के  उद्देश्य  से  तार  अधिकारी  के  लिए  किसी  संदेद/संदेशों  का  जिसका

 जिनका  पारेषण  टेलीफोन  के  जरिए  हो  रहा  हो  ।  मानीटर  करना  या  उसमें  उनमें  व्यवधान  डालना

 कानूनी  तौर  पर  जायज  होगा  1.0

 देश  में  परमाणु  बिजली  घरों  की  स्थापना  करना

 1278.  si  एस०  एन०  fay  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  बिजली  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  देश  में  अधिक  संख्या  में  परमाणु  बिजली

 घरों  की  स्थापना  करने  की  योजना  सरकार  बना  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  कब  ate  उनके  प्रस्तावित  स्थानों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  सूचना  सनौर  प्रसारण  मन्त्री  तथा

 प्रस्ताव  मन्त्री  इन्दिरा  :  aft

 तारापुर  परमाणु  जो  फ्रान्तिकता  प्राप्त  कर  चुका  के  अलावा

 लिखित  चार  अन्य
 परमाणु

 बिजलीघर  निकट  भविष्य  में  स्थापित  करने  की  योजना
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 क्षत्रप  स०  बिजलीघर  स्थान  कब  स्थापित  किया

 जायेगा

 रावतभाटा राजस्थान  परमाणु  निर्माणाधीन  है  |

 बिजलीघर

 कल पत्र कम मद्रास  परमाणु

 बिजलीघर  )

 नरौरा  डिजायन  तेयार  किया नरौरा  परमाणु

 बिजलीघर  जारहा  संयंत्र

 स्थल  पर  दो  ad  में

 अथवा  saa  पहले

 काम  शुरू  कर  दिया

 जायेगा  |

 पांचवां
 परमार  स्थान  के  बारे  में  चार  ag  में  काम  शुरू

 बिजलीघर  कियां  जायेगा  । निंएंय  at  नहीं

 किया  है

 क्षेत्र )

 भारी  पानी  का  आपात

 1279.  श्री  एस०  एन  मि  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अपनी  जरूरतों  के  लिए  अब  भी  भारी  पानी  का  आयात  करने  की  आवश्यकता

 है  ;  भोर

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  आयात  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  मा वध्य कता

 होगी  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  सुचना  श्योर  प्रसारण  मन्त्री  तथा

 ध्रस्तरिक्ष  मन्त्री  इन्दिरा  :  इस  विषय  का  पुनरीक्षण  लगातार  किया  जाता

 है  ।  देश  में  भारी  पानी  संयंत्रों  के  निकट  भविष्य  में  चालू  होने  सम्भावना  नांगल  स्थित

 भारी  पानी  संयन्त्र  में  उत्पादन  की  मात्रा  काफी  सीमा  तक  बिजली  की  कटौती  पर  निरभर  करेगी  |

 ऊपर  भाग  में  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  भारी  पानी  के  आयात

 के  लिए  आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  के  बारे  में  सही  अकड़े  इस  समय  दे  सकना  सम्भव  wa
 है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षोध  योजना  में  संयुक्त  क्षेत्र  परियोजनाएं

 120,  डा०  हु  प्रसाद  फार्मा  :

 थी  धन  शाह  प्रधान

 ्
 बया  भोद्  फि

 रक  |  कास  मन्त्री  कई  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :
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 (%)  वर्ष  1948  ate  1956  ऑद्योगिक  नीति  संकल्पों  =  ग्रन्तगंत  परिकल्पित  संयुक्त

 क्षेत्र  की  तुलना  में  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  परियोजित  संयुक्त  क्षेत्र  में  क्या  यथार्थ  qfz-

 ada  किये  गये  हैं  ;  ate

 श्रौद्योगिक  नीति  संकल्पों  के  भ्रन्त गंत  प्रारम्भ  की  गई  योजनाओं  केविन  इस

 समय  क्रियान्वित  की  जा  रही  अथवा  चालू  संयुक्त  क्षेत्र  परियोजना ग्र ों  का  गठन  सम्बन्धी  ब्योरा

 क्या है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  सी  :  गोर

 संयुक्त  क्षेत्र  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  औद्योगिक  नीति  सकल्प  1956  से  ली  गई  जो

 प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  सामाजिक  न्याय  तथा  श्रात्मनिभंर  होने  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  की

 नीतियों  को  शासित  करेगी  ।  दिनांक  2  1773  के  प्रेस  नोट  की  प्रति  जिसमें  शभ्रौद्योगिक

 नीति  पर  सरकार  के  कुछ  निर्णय  दिये  गये  21  1973  को  लोक-सभा  के  अतारांकित

 प्र इन सं व०  281  के  दिये  गये  उत्तर  में  संलग्नक  के  रूप  में  सभा  पटल  पर  रखी  गयी  थी  ।  प्रस नोट

 के  परा  10
 11  में  संयुक्त  क्षेत्र

 पर  सरकार  के  विचार  दिये  गये  हैं  ।

 भारत  में  विदेशी  फ़िल्म  समा  रोह

 1282.  डा०  पूरी  प्रसाद  क्या  सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 दया  गत  छः  महीनों  में  भारत  में  अनेक  विदेशी  फिल्म  समारोहों  का  आयोजन  किया

 गया  है QR?

 (a)  यदि  gi,  तो  उनकी  बातें  कया  हैं  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  विदेशी  मुद्रा  में  कितना  व्यय  किया  गया  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  धर्मवीर  :  इस  अवधि  के

 दौरान  भारत  में  केवल  रूमानिया  फिल्म  समारोह  3  1973  से  9  1973  तक

 कलकत्ता  तथा  अमृतसर  में  gar  था  |

 यह  समारोह  भारत  रुमानिया  सांस्कृतिक  श्रमदान-प्रदान  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  ga

 था  ।  दिल्‍ली  तथा  उक्त  पांच  wea  केन्द्रों  में  सात  फीचर  फिल्में  तथा  5
 ga  चित्र  दिखाये  गये  Te

 विदेशी  मुद्रा  में  कोई  खां  नहीं  हुआ  ।

 केरल  में  दूर  संचार  सुविधाएं

 1283,  भी  ato  के०  चन्द्रभान  :  कया  सवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  केरल  में  उत्तर  वायेनाद  के  मन नाथो डो  के  टेलीफोन  उपभोवताश्रों

 के  अतिरिक्त  दूरसंचार  सम्बन्धी  सुविचारों  के  बारे  में  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  :

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिये  गये  है  ?
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 arirrr \  +  अ  उच् संचार  मंत्रो  हेमवती नन्दन  बहु  च ्कै  ्  *  SD  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  से

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ है
 ।  तथापि  1972  में  उत्तर  वायेनाद  तालुक  मुस्लिम

 लीग  से  एक  अभ्यावेदन  पाया  था  ।

 मुस्लिम  लीग  कमेटी  के  अभ्यावेदन  में  यह  प्रार्थना  थी  कि  मन्ना धो डी  we  तेल्लीचेरी

 के  बीच  सीधे  टेलीफोन  लिंक  की  व्यवस्था  की  जाये  ताकि  इन  दोनों  स्थानों  के  बीच  की  टेलीफोन

 कालों  के  मिलने  में  होने  वाली  देरी  को  कम  किया  जा  सके  ।  ये  दोनों  स्थान  फिलहाल  कालपेट्ठा

 कालीकट  के  जरिये  जुड़े  हुए  हैं  ।

 मननाधोड़ी  के  छोटे  आ्राटोमेटिक  एक्सचेंज  को  केल्ली  चेरी  से  सीघे  जोड़ना  सम्भव

 नहीं  इस  क्षेत्र
 की  दूर  संचार  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  लाइनों  को  पुनः

 निर्माण  कौर  मल्टी चेनल  उपस्करों  की  स्थापना  के  लिए  योजनाएं  चल  रही  हैं  ।

 दिल्‍ली  के  न्यायालयों  में  समाचार  पत्रों  के  रजिस्ट्रार  द्वारा  चलाए  गए  मुकदमें

 1284,  श्री  gto  एस०  लक्ष्मणन  :  बया  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 प्रेस  तथा  पुस्तक  पंजीकरण  1967  की  घारा  192  के  भ्रन्तर्गत

 चार  पत्रो ंके  रजिस्ट्रार  के  द्वारा  चलाये  गए  102  मुकदमों  में  से  वर्ष  1971-72  में  निबटाये  गये

 63  मामलों  में  जुडिशियल  मिस्र  दिल्लो  के  न्यायालय  ने  कया  दंड  दिये  हैं  ;

 वर्ष  1972-73  में  कितने  और  श्रमिक  मामले  निबटाये  गये  हैं  ;  कौर

 कितने  मामले  विचाराधीन  हैं  ?

 सुचना  we  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मबीर  fag):  46  मामलों  में

 प्रकाशकों  पर  जुर्माना  किया  गया  ।  जुर्माने  की  राशि  10  रुपये  से  लेकर  50  रुपये  तक  थी  !  तीन

 प्रकाशकों  को  केवल  चेतावनी  दी  गई  ।  बाकी  14  मामले  न्यायालय  द्वारा  फाइल  कर  दिए  गए

 क्योंकि  वाँछित  व्यक्तियों  का  पता  नहीं  चला  ।

 23  1973  तक  बीस  मामले  ।

 उन्नीस  ।

 बिक्री  संख्या  को  बढ़ा  चढ़ा  कर  बताने  के  दोषी  समाच।र-पत्र  प्र  पत्रिकाएं

 1285,  शी  दी ०  एस०  लक्ष्मणन  :  क्या  सुचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971  में  छः  परिचालन  दलों  द्वारा  727  समाचार-पत्रों  कौर  पत्रिकाओं  की

 जांच  करने  के  परिणामस्वरूप  कितने  समाच।र-पत्रों  ate  पत्रिकाओं  को  अपनी  बिक्री  सख्या

 को  बढ़ा  चढ़ा  कर  ताने  का  cist पनव है  oe  |  थ  क  कि  धिााका च  का चाचा नापा  mis  sa चचा  गला  नार  sm  नाम  क्या हैं हैं  ;  शौर
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 बिक्री  संख्या  को  बढ़ा  चढ़ा  कर  दावा  करने  के  आधार  पर  अखबारी  कागज  के

 बढ़ा  कर  दिये  गये  कोटे  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  मामले  में  sat  कार्यवाही  की  गई  ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  :  भारत  के  समाचार

 पत्रो ंके  रजिस्ट्रार  द्वारा  1971  में  खपत  संख्या  की  की  गई  जांच
 के

 375

 पत्रों  और  पत्रिकाओं  के  दावे  बढ़े-चढ़े  पाए  गए  ।  इन  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 282  समाचारपत्रों  पत्रिकाओं  के  बारे  में  उनकी  खपत  संख्या  कम  झांकी

 गई  जिनमें  से  17  ने  झांकी  गई  खपत  संख्या  को  स्वेच्छा  से  मान  लिया  ।  शेष  93  मामलों में

 प्रकाशक  बताई  गई  या  कम  खपत  संख्या  की  पुष्टि  में  प्रयाप्त  श्रमण  नहीं  दे  सके  ।  जहां
 पत्रों  की

 खपत  संख्या  बताई  गई  खपत  संख्या  से  कम  पाई  जाती  अखबारी  कागज  के  उत्तरवर्ती  area

 में  संशाधन  कर  दिया  जाता  है  att  पहले  किया  गया  अधिक  यदि  श्रागामी

 की  अखबारी  कागज  की  हकदारी  में  संगीत  कर  दिया  जाता  है  |

 रुप नारायणपुर  स्थित  हिन्दुस्तान  डबल्स  लिमिटेड  में  उत्पादन

 1286.  श्री  do  एस०  लक्ष्मणन  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 रूप नारायणपुर  स्थित  हिन्दुस्तान  केस  लिमिटेड  में  बड़ी  संख्या  में  श्रमिक

 सन्तोष  होने  के  कया  कारण  हैं  ;

 श्रमिक  विवादों  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  ;  और

 उत्पादन  की  वर्तमान  दर  कितनी  है  तथा  अधिष्ठापित  क्षमता  में  इसका  श्रमुपात

 कितना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विज्ञान  we  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  :

 दुर्गापुर  आसन  सोल  क्षेत्र  में  सामान्य  रूप  से  औद्योगिक  अशान्ति  के  परिणामस्वरूप  ही

 हिन्दुस्तान  केस  रूप नारा यश पुर  में  श्रमिक  अशान्ति  है  ।  यद्यपि  श्रमिक  अशान्ति  के

 लिए  कोई  एक  कारण  नहीं  बताया  जा  सकता  तो  भी  कम्पनियों  में  कार्य  कर  रहे  हरनेक  मजदूर

 संघों  का  होना  तथा  इसके  फलस्वरूप  विभिन्‍न  यूनियनों  में  विरोध  होना  एक  सबसे  महत्वपूर्ण

 कारा है  |

 प्रबन्धक  at  मजदूर  संघों  से  सरद व  बातचीत  करने  का  प्रयास  करता  रहा  है  ate

 जहां  कहों  भी  श्रावक  सभा  राज्य  सरकार  से  सहायता  भी  ली  गई  हल  ही  में

 कारखाने  में  तालाबन्दी  हो  गयी  थी ,  अनेक  कार्यवाही  करने  के  पश्चात्  प्रबन्धकों  श्र  श्रमिक  संघों

 के  बीच  संतोषप्रद  व्यवस्था  हो  गई  है  ।  arara  कि  करार  की  शर्तों  से  कारखानों  का  कार्य

 सुचारू  रूप  से  चलता  रहेगा  और  मजदूरों  और  प्रबन्धकों  के  बीच  मजदूर  सम्बन्ध  स्थापित  हो

 जायेंग े।
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 सम्पूर्ण  रूप  से  कारखाने  में  अधिष्ठापित  क्षमता  के  55  प्रतिशत  की  दर  a  उत्पादन

 होने  की  oar है  ।

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 1287.  शी  टी ०  एस०  लक्ष्मणन  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  के  दिन  प्रतिदिन  के  कार्य

 में  किस  प्रकार  के  सुधार  किये  गये  ताकि  उसके  उत्पाद  कम  मात्रा  में  रह  किये  जायें  ;

 इस  समय  इसका  कितने  प्रतिशत  उत्पाद  रह  किया  जाता  है  ;  अरर

 उत्पाद  की  किस्म  में  ate  सुधार  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  sma  कुमार
 '  कौर

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  मैन्युफैक्चरिंग  .  सम्पति  लिमिटेड  में  कुछ  ऐसी  तकनीकी  समस्यायें  पराई

 कि  उनके  उत्पादन  में  रिसेप्शन  किए  किए  गये  ।  इन  तकनीकी  समस्याओ  को  दूर

 करने  हेतु  कम्पनी  ने  अपने  उपकरणों  में  सुघार  किये  तथा  भ्र ति रिक्त  उपकरण  भी  प्राप्त  किये  ।

 इस  प्रकार  कम्पनी  द्वारा  अनक  सुधार  किए  गए  तथा  इन  कदमो  के  उठाये  जाने  से  नीचे  दिये  गये

 उनके  प्रमुख  उत्पादों  में  रिएक्शन  की  दर  पर्याप्त  रूप  से  कम  हुई  ।

 सांग  रि जेक् दान  की  दर

 1971-72  1972  से  जन ०  73

 43.44  31.51 1.  साइन  पोजीटिव

 1.  एक्स रे  फिल्म  63.85  60.25

 3.  फोटोग्राफिक  पेपर  17.01

 (7)  रिएक्शन  के  शेष  कारणों  के  सम्बन्ध  में  जिससे  कि  अधिक  कुटिलता  आये  कौर

 लागत  कम  हो  प्रशा ली बद्ध  अध्ययन  करने  हेतु  कम्पनी  ने  इंडियन  we fering  इंस्टीट्यूट  को

 सांख्यिकीय  किस्म  नियंत्रण  एकक  की  सेवाओं  का  उपयोग  किया  है  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  लिए  विशेष  परीक्षा

 1288.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  य६  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  25  वर्ष  से  35  वर्ष  के  वर्ग  के  लोगों  में  से  नियुक्त  करने  के  उद्देश्य  से

 सरकार  का  विचार  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संवर्ग  के  लिए  एक  विशेष  परीक्षा का  आयोजन

 करने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  feat  में  राज्य-मंत्री  (sit  रामनिवास  :  तथा

 Sor  a  थ
 (  ऐ  कोई  प्रस्ताव  सरक  1९.  के  |  विचाराधीन  नहीं  सरकार  प्रशासनिक  सुघार
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 आयोग  द्वारा  की  गई  इस  सिफारिश  पर  थि  ait  कर  रही  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  जिसने  सरकार

 में  6  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  ली  है  कौर  जो  35  वर्ष  से  कम  आयु  का  हो,उसे  गैर-तकनी की

 सेवाओं  के  लिए  खुली  प्रतियोगिता  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  पहले  लिए  गये  अवसरों  पर  ध्यान  न

 देते  हुए  एक  अवसर  दिया  रकअत  कि  ag  बोरिक  योग्यताओं  की  शर्तों  को  पूरा  करता  हो  |

 मछलियों  के  परिरक्षण  के  लिए  मागंदर्शों  के  किररणोयन  संयंत्र

 1289,  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर

 श्री  प्रसन्न माई  मेहता

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भाभा  परमाणु  श्रनुसन्घान  केन्द्र  fate  कौर  लीन  मछलियों  के  परिरक्षण  के

 लिए  मार्गदर्शी  किरणीयन  संयंत्र  की  स्थापना  कर  रहा  है
 ;

 यदि  तो  किरणीयित  श्रिम्प  कौर  लीन  मछली  को  कब  तक  परिरक्षित  रखा  जा

 सकता  है

 क्या  केन्द्र  में गेहूं  आलु  ate  प्याज  को  भी  किरणीयित  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया  है  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  दे  दी  है  और  यदि  तो

 उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  इलेक्ट्रानिक्स  सुचना  सनौर  प्रसारण  मन्त्री  तथा

 अंतरिक्ष  मन्त्री  (staal  इंदिरा  पांचवीं  पंचवर्षीय  भीगा  तथा  लीन

 मछलियों  का  परिरक्षण  करने  वाले  प्रायोगिक  स्तर  के  किरणीयन  संयंत्र  लगाने  प्रस्ताव  है  ।

 परिक्षणों  से  पता  चलता  है  कि  समुद्र  से  प्राप्त  होने  वाले  खाद्य  पदार्थों  को

 faa  कर  उन्हें  परिवार  ताप  पर  15  सप्ताह  तक  रखा  जा  सकता  है  तथा  बिल  मिली  के  gary

 गए  टुकड़ों  को  अत्यल्प  मात्रा  में  किरणीथित  करके  दो  वर्ष  से  अधिक  समय  तक  भंडारित  किया

 जा  सकता है  ।

 तथा  हाँ  ।  श्रावश्यक  अनुमति  प्राप्त  करने के  लिए  सुभाव  भेजे  गए  हैं  ।

 डाक  झ्रनुसघान  संगठन

 1290.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता

 क्या  संचार  मंत्री  यद  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  देश  में  डाक  भ्रनुसंघान  संगठन  थी  स्थापना  के  get  पर  विचार  कर

 रही
 है

 क्या  सरकार  का  विचार  चार  प्रादेशिक  कमंशालाओं  को  भी  खोलने  का  है
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 यदि  तो  प्रस्तावित  संगठन  aie  कर्मशालाओं  की  मुख्य  बातें  बया  हैं

 संचार  मन्त्री  हेम बती नन्दन  :  कौर  जहां  पांचवीं

 वर्षीय  योजना  जिस  पर  सरकार  add  विचार  कर  रहीं  भ्र स्थायी  तौर  पर  यह  प्रस्ताव  है

 कि  एक  डाक  agama  ae  विकास  केन्द्र  की  स्थापना  की  जाय  ;  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  चार

 क्षेत्रीय  विदेशों  भी  स्थ:पित  की  aia

 (7)  प्रस्तावित  डाक  अ्रनुसंघान  ग्रोवर  विकास  केन्द्र  एक  ऐसा  संगठन  जो  मद्दी

 करण  कौर  डाक-प्र  चालन  में  सुधार  लाने  के  लिए  नई  विचार  धारा  लागू  करने  की  योजनाश्रों

 के  सम्बन्ध  में  श्रनुसंघान  करेगा  |

 प्रस्तावित  चार  क्षेत्रीय  वर्कशापों  में  उन  विभिन्‍न  मशीनों  की  मरम्मत  का  काम  किया

 जो  पहले  से  ही  चालू  कर  दी  गई  इनमें  उन  मशीनों  की  भी  मरम्मत  का  ard  किया

 जिन्हें  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चालू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  अलावा

 वहां  डाक-प्रचालन  के  लिए  अपेक्षित  उपस्कर  के  कुछ  कल  पुर्जों  का  निर्माण  किया

 समाचार  पत्रों  को  विज्ञापन  देना  बन्द  करने  पर  भारतीय  समाचार  पत्र  परिषद  हारा

 क्रिया  कौर  राज्य  सरकारों  को  निन्दा  करना

 1291.  श्री  प्रसन्न भाई  महता  :  क्या  सुचना  ale  प्रसारण  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारतीय  समोवार-पत्र  परिषद  ने  झपने  गठन  से  अब  तक  समाचार  पत्रों  को

 qa  तथा  समाचार  एजेन्सियों  को  चन्दा  राजनीतिक  कारों  से  देना  बन्द  करने  पर  केन्द्रीय  तथा

 राज्य  सरकारों  की  कितनी  बार  निन्दा  की  है  ;  शौर

 सम्बन्धित  सरकारों  ने  यदि  कोई  उचित  कार्यवाही  की  तो  वह  क्या  है  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  (att  धर्मवीर  fag):  इस  प्रकार  के

 मामलों  में  भारतीय  प्रस  पार्षद  वत  केंन्द्रीय  या  राज्य  सरकारों  की  निन्दा  करने  का  अधिकार

 नहीं  है  ।  चार  बसर  ऐस  थ  जब  कुछ  समाचारपत्रों  की  राज्य  सरकारों  के  विरुद्ध  विज्ञापन  देना

 बन्द  करके  समाचार  पत्रों  की  स्वतंत्रता  के  लिए  खतरा  होने  की  शिकायतों  की  प्रेस  परिषद  ने

 पुष्टि  की
 ।  एक  समाचार  एजेंसी  की  टली प्रिन्टर  सेवा  लेना  सामान्य  तरीके  से  बन्द  न  करके

 ध्वन्य  ढंग  से  बन्द  करने  की  एक  राज्य  सरकार  के  विरुद्ध  wea  दशिक्रायत  की  भी  परिषद  द्वारा

 पुष्टि  की  गई  ।  को  बनाये  रखने  की  समाचार  एजेन्सी  की  बाद  की  प्रार्थना  राज्य  सरकार

 द्वारों  स्वीकार  कर  ली  गई  |

 दो  मामलों  सम्बन्धित  सरकार  ने  शिकायत  करने  वाले  समाचारपत्रों  को  अगस्त

 सरिया  । ant  |  wey  दो  ६१ विज्ञापनों  के  लिए  इस्तेमाल  करना  प्रारम्भ  कर  रों  के  बारे  में  सुचना

 यी
 एकत्र  की  जा  द  |  है  कौर  after  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 ee

 इंजीनियरों  शौर  तकनीकी  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  करने  की  केन्द्रीय  राज  सहायता  योजना

 1292.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 श्री  पी०  गंगादेवी  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  क्या  इंजीनियरों  तथा  अन्य  तकनीकी  अहंता  प्राप्त  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  ake

 रोजगार  देने  की  केन्द्रीय  राजसहायता  योजना  राज्यों  में  भ्रघिकांश  लघु  उद्योगों  में  अ्रघिक  से

 अधिक  लोकप्रिय  होती  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  किस  हृद  तक  ;  शौर

 किन  राज्यों  में  पहले  ही  जोर  पकड़  लिया  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  att  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०
 :  तथा

 शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  चलाई  जा  रही  प्रतिभूति  प्रशिक्षण  योजना
 ट्रेनिंग

 का  नवाभिमुखीकरण  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को  जो  राजसहायता  या  प्रदान  पाते

 क्षण  कार्यक्रम  में  सहयोजित  करके  1972-73  में  किया  गया  था  ।  इस  समय  इतनी  जल्दी  योजना

 की  लोकप्रियता  या  लोकप्रियता  का  निर्धारण  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  में  दिए  गए  प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  की  स्थिति  निम्नलिखित हैं

 काਂ

 राज्य/संघ  राज्य  का  नाम  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या

 (31-1-73
 a

 ग्रान्ट्स  प्रदेश  3

 146 मेसूर

 परिचय  बंगाल  20

 बिहार  21

 34 उड़ीसा

 अ्रासाम  50

 उत्तर  प्रदेश  109

 राजस्थान  21

 हरियाणा  ८5

 पंजाब  14

 जम्मू  तथा  कश्मीर

 29

 चण्डीगढ़  10

 47
 महा  राष्ट्र

 गुजरात
 अअ अब विवि  Soe,
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 प्रस  zee  श्राफ  इंडिया  Ye  पौलिश  प्र स  एजेन्सी  के  बीच  समझौता

 1293.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 श्री  पी०  गंगादेव  द्

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ि  ि ल क्या  प्रेस  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  कौर  पा  UN  श  प्रेस  ae  के  बीच  समाचारों  के  ग्रा दान

 प्रदान  कौर  सहयोंग  के  लिए  *.ई  दिल्‍ली  में  12  1973  को  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 हुए  थे
 ;  atk

 यदि  तो  समझौते  की  प्रमुख  बातें  कया  हैं  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  39-Wal  (st  धमंवीर  हां  ।

 प्रेस  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया  तथा  पोशीदा  प्रेस  एजेन्सी  के  बीच  व्यवस्था  व्यापारिक  प्रकार

 की  अतएव  उसको  सार्वजनिक  रूप  से  प्रकट  करना  उपयुक्त  न  होगा  ।

 मूल  प्रशासनिक  सुधार  gum  के  लिये  श्रनुसचिबीय  समिति  का  गठन

 1294,  श्री  एस०  alo  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  नीतियों  की  शीघ्र  क्रियान्विति  के  लिये  ya  प्रशासनिक  सुधारों  के

 बारे  में  सुभाव
 देने  हेतु  एक  अनुसचिवीय  समिति  बनाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ;

 डे
 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  र  ;  कौर

 इस  प्रकार  की  समिति  कब  तक  गठित  की  जायेगी  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  तथा

 भ्रंतरिक्ष  मंत्री  (attadt  इन्दिरा  से  सरकार  ने  योजना  की  श्रावश्यकताओओं  को

 देखते  हुए  प्रशासनिक  कामकाज
 में  सुधार  हेट  यथापेक्षित  परिवर्तनों  बी  सिफारिश  करने  के

 लिए  मंत्रियों  का  एक  दल  पहले  ही  गठित  कर  दिया  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  में  21  फरवरी

 1973  को  उत्तर  दिये  गये  अतारांकित  प्रशन  संख्या  294  की  कौर  ध्यान  आकर्षित  fear  जाता  है  ।

 मसूर  के  पिछड़  क्षेत्र  के
 मिलों  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 1295.  श्री  एस०  वी कृष्ण प्पा  :  व्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  मंसूर  राज्य  के  तीन  पिछड़े  जिलों  में  से  प्रत्येक  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  वित्तीय

 सहायता  मंज़ुर  की  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  मैसुर

 राज्य  सार  समन्वय  समिति  ने  अब  तक  10  प्रतिशत  केन्द्रीय  एक  पुश्त  अनुदान  या  रज  सहायता

 1971  के  wear  रायचुर  जिले  में  स्थित  21  औद्योगिक  एककों  को  5,07,360  रुपये  की

 राशि  स्वीकृत  की  है  ।  राज्य  सरकार  ने  कभी  तक  अन्य  दो  पिछड़े  जिलों  अर्थात्‌  घांरवाड़  ate  मैसूर
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 से  प्राप्त  ariel  पर  विचार  नहीं  किया  केन्द्रीय  सहायता  जिला-वार  मंज़ूर  नहीं  की

 जाती है  ।

 राज्यों  में  सीमेंट  कारखानों  को  स्थापना

 1296.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी
 :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 थे  mr क्या  सीमेंट  निगम  ने  अधिक  सीमेंट  के  उत्पादन  के  रद्द  दय  च  ६ ह क  अधिक  कारखाने

 स्थापित  करने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  ;  भ्रौर

 यदि  तो  कितने  कारखाने  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  और  इन  कारखानों  की

 तथा  किन-किन  राज्यों  में  की  जायेगी  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  sone  (att  amagaret  :  कौर

 भारतीय  सीमेंट  निगम  ने  श्रीनगर  प्रदेश  में  सीमेंट  के  तीन  संयंत्र  जिनमें  से  णेरगुन्तला  कौर

 अ्रदिलाबाद  में  एक  मध्य  प्रदेश  में  दो  संयंत्र  एक  ग्र कल तारा  ate  एक  नीमच  में  तथा  उत्तर

 प्रदेश
 में  बारूवाला  में  सीमेंट  का  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  सम्बन्धी  TeasqaT  रिपोर्टे  प्रस्तुत  कर

 grata  में  सिगरेट  कारखाने  को  स्थापना

 1298.  थी  gato  एम०  जोजफ :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  निकट  भविष्य  में  श्रासाम  में  सरकारी  क्षेत्र  के  भ्रन्तर्गत  सिगरेट  का

 एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  दृश्य  बातें  क्या हैं  ale  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 श्रोच्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  ate

 अ!साम  औद्योगिक  विकास  गोहाटी  को  श्रीराम  राज्य  में  30,000  लाख  प्रतिवर्ष  की

 क्षमता  में  सिगरेट  उत्पादन  करने  के  लिए  एक  नया  औद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  हेतु  29

 1971  को  एक  oars  पत्र  जारी  किया  गया  था  ।  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  450

 लाख  रु०  है  ।  मशीनों  के  आयात  के  बारे  में  उनके  प्रस्वेदन  पत्र  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 टेली  विजन  भ्र ौर  रेडियों  सैट  दोनों  रखने  वालों  के  लिए  लाइसेंस  फीस  में  कसी

 1299.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपाही  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेडियो  झर  ट्रांजिस्टर  दोनों  का  उपयोग  करने  वाले  व्यक्तियों  को

 दी  गई  लाइसेंस  फीस  में  कमी  करने  की  भांति  टेलीविजन  wie  रेडियो  सैट  दोनों  का  उपयोग  करने

 वाले  व्यक्तियों  को  लाइसेंस  फीस  में  कमी  करने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  है  ;  ate
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 लविवि अन avec

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 संचार  मंत्री
 हेमवर्तਂ  नन्दन

 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 करुणिक  समुद्रीय  का  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  में  शामिल  करना

 err 1300.  थ्रो  जी०  argo  कृष्णन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  क  रंगे  कि  :

 क्या  tay  करुशिक  सम्मेलन  में  राज्य  के  पिछड़े  वर्ग  सम्बन्धी  आयोग  को  यह  सुभाव

 दिया  है  कि  आधिक  सुरक्षा  र  सामाजिक  प्रगति  के  लिये  कथूरिया  समुदाय  को  पिछड़े  वर्गों  की

 सूची  शामिल  किया  जाये  ;  भ्र ौर

 क्या  सरकार  का  संविधान  में  संशोधन  करने  का  विचार  है  जिससे  अनुसूचित  जातियों

 प्रौढ़  प्र नस चित  जन जा त्यों  की  भांति  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  के  लिये  भी  नौकरी  के  अवसर  सुरक्षित

 रखे  जा  सके  ?

 गृह  म्त्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच ०  :  सरकार  के  पास  कोई

 सुचना  नहीं  है  |

 ao  aa7 a ऐसा  कोई  प्रस्ताव  न  लालु  !

 मेसर  तथा  अन्य  राज्यों  के  उद्योगों  में  कन्ट्रोल  सरकार  द्वारा  निवेश

 fo
 1301.  श्री  सी०  कठ  जाफर  शरीफ  नया  औद्योगिक  is  कास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा |

 करेंगे  कि :

 (=)  क्या  मैसूर  स्थित  उद्योगों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लगाई  गई  कुल  पूंजी  में  से  केवल

 2.3  प्रतिशत  पूंजी  ही  लगाई  गई  है  ;

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  भ्र वधि  के  दौरान  भी  यह  राशि  कुल  अनुमानित

 fra  निवेश  के  एक  प्रतिशत  से  अधिक  होने  की  सम्भावना
 नहीं

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  श्र

 क्या  केन्द्रीय सरकार  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  किये  गये

 केन्द्रीय  fata  के  तुलनात्मक  आंकड़ों  का  वर्षवार  व्यौरा  सभा  पटल  पर  रखेगी  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शर  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  ato  :

 हाँ  ।

 चौथी  योजना  में  मैसूर  में  केन्द्रीय  औद्योगिक  परियोजनाओं  पर  विनियोजन  के  लिए

 प्रस्तावित  परिव्यय  कूल  परिव्यय  का  लगभग  1"
 1  प्रतिशत  होने  की  आशा है

 |

 मूल  शर  भारी  उद्योगों  पर  बल  देते  हुए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  औद्योगिक  विकास

 के  स्वरूप  को  दृष्टि  में  रखकर  सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  के  स्थापना  स्थलों  के

 चुनाव  में  तकनीकी
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 लगा

 ata  विचार  अत्यघिक  निर्णायक  होते  हैं  कौर  व्यावहारिक  रूप  से  केवल  सीमांति  परिवर्तन

 सम्भव  होते  हैं  ।  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  क्षेत्रों  के  विकास  में  अ्रसंतुलन  हैं

 कौर  सरकार  की  घोषित  नीति  सम्भाव्य  सीमा  तक  इस  प्रकार  के  श्रप्न्तलनों  को  ठीक  करने

 की

 1969,  1970  और  19  1  के  ara में  भिन्न  राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकार

 के  औद्योगिक क  कौर  q  उप
 Tay  की  संपत्ति  का  मूल  बताने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विचारा

 !  9  69,  1970  और  10971 avi  LAL  नो  र के  शप्त नत  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  thro  सरकार  फे

 far  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रमों  की  संपत्ति  का  मूल्य

 का

 राज्य  का  नाम  31-3-1969  को  31-3-1970  को  31-3-71 को

 Arey  प्रदेश  87.9  97.9  113.8

 प्रासाद  64.1  74.6  78.5

 बिहार  621.2  775.3  928.9

 दिल्‍ली  12.0  15.9  19.1

 गुजरात
 86.7  97.0  155.4

 हरियाणा
 1.1  7.1  7.8

 0.3
 हिमाचल  प्रदेश  1.7  0.3

 126.0
 केरल  101.4  116.0

 556.6  579.9
 मध्य  प्रदेश  543.2

 120.1  130.8
 महाराष्ट्र  100.9

 79.6  89.9  100.7
 मसूर

 423.2  152.8  470.8
 उड़ीसा

 पंजाब  32.6  33.9  34.7

 27.2  33.6  41.1
 राजस्थान

 262.2  311.6  329.5
 तमिलनाडु

 137.0  153.6  161.6
 त्तर  प्रदेश
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 —

 (2)  (3)  (4)

 परिचित  बंगाल  411.4  454.4  473.7

 श्रनावंटित  /* AkLA  होना
 494.677
 ANA  Q**¥

 564.9*#*

 as ee  ES  eS  EE  EES  eens  ns क  य

 योग  3463.1  3885.4  4317.5
 ी  ere  ee  a  वाना  es  ey  Se

 बम्बई  में  टेलीविजन  की  लोकप्रियता

 1303,  श्री  भोला  सांभा :  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  qrgq £  में  टेलीविजन  सेटों  की  मांग  आशा  से  कम  है  ;

 यदि  at,  तो  इसके क्या  काररा  हैं  ;  और

 बनाई  में  टेलीविजन  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  fag)  :  तथा  इस

 प्रारम्भिक  भ्र वस् था  में  किसी  निर्णय  पर  पहुंचना  असामयिक  होगा  ।

 दशकों  की  आवश्यकतानुसार  कार्यक्रम  में  विचित्रता  तथा  सतत्‌  सुधार  करने  जैसे

 कदम  कार्यक्रम  की  लोकप्रियता  में  योगदान  करते  हैं  ।

 प्रे सीजन  बिर्यारग  इंडिया  लिमिटेड  को  ata  पत्र  जारी  करना

 1304.  श्री  सोला  मांकी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 क  OARONLTY  Pr

 *में  मुख्य  रूप  से  निम्नलिखित  शामिल  हैं

 rs  च
 (1)  222  करोड़  रु०  जलयान  शादी  का  मूल्य  जो  किसा  राज्य  में  निर्माण

 नहीं है  ।

 (2)  243  करोड़  रु०  ग्न्य  विविध  परिसम्पत्तियों  जसे  गवेषणा  भण्डार  का

 स्थापन  शादी  का  मूल्य  fra —
 राज्यवार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ;

 eet  मुख्य  रूप  से  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (i)  259  करोड़  रु०  वायुयान  शादी  का  मूल्य  जो  किसी  राज्य  के  लिए  निर्णय

 नहीं है  ।

 (2)  236  करोड़  रु०  ara  विविध  परिसम्पत्तियों  जेसे  गवेषणा  भण्डार  का

 स्थापन  शादी  का  जिनके  राज्यवार  आझ्राँकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 श्श्न्सें  मुख्य  रूप  से  निम्नलिखित  शामिल  है

 (1)  345  करोड़  रु०  वायुयान  आदि  का  जो  किसी  राज्य  के  लिए  निधि

 नहीं है  ।

 (2)  212  करोड़  रु०  अन्य  विविध  परिसंपत्तियों  जैसे  गवेषणा  भंडार  का

 स्थापन  आदि  का  जिनके  गार  ग्रां कड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ।
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 क्या  प्रेसीजन  बेयरिंग  इंडिया  लिमिटेड  को  सिलेंडरिकल  ग्रोवर  स्फिरिकल  कालर

 बेयरिंग  की  नई  किस्मों  का  निर्माण  करने  के  लिए  आशय  पत्र  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उत्पादन  कार्यक्रम  की  रूप  रेखा  क्या  है  ;

 उमस  पर  अनुमानित  कितनी  लागत  आयेगी  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिक  मंत्री  श्री  (ate
 :

 जी  हां  ।

 श्राद्ध  पत्र  बाल  और  रौलर  बेयरिंग  की  14'5  लाख  की  adam  क्षमता  का

 पर्याप्त  विस्तार  द्वारा  28,82,000  करने  के  लिये  तथा  वार्षिक  18,000  तक  caine  डॉलर

 बेयरिंग  के  निर्माण  करने  हेतु  है  ।

 विस्तार  के  पूर्ण  कार्यान्वयन  पर  उत्पादन  की  विजय  मूल्य  511  लाख  रुपये  होने  का

 saya  है  ।  विस्तार  के  कार्यान्वयन  से  निहित  इमारत  पर  अतिरिकत  लागत  और

 113
 लाख  रुपये  होने  ar  अनुमान  है  ।

 त्रिपुरा  के  लिए  जनजाति  विकास  निगम

 1305,  थ्री  दशरथ  देव  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  की  कार्यावधि  में  त्रिपुरा  राज्य  के  जहां

 जाति  के  लोगों  की  संख्या  राज्य  की  कुल  जनसंख्या  का  30  प्रतिष्ठित  जनजाति  विकास  निगम

 गठित  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  पांचवी  योजना  अवघि  में

 >
 त्रिपुरा  के  लिए  श्रादिमजाति  विकास  निगम  की  स्थापना  का  प्रश्न  राज्य  स  TRIT NUEN  [: =  |  विचाराधीन

 सरकार  को  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने

 पांचवीं  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण  को  श्रुति  रूप  दिया है
 ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  त्रिपुरा

 सहित  राज्यों  की  पाँचवीं  योजनायें  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।

 set  नहीं  उठता  |

 त्रिपुरा  में  मध्यम  स्तर  के  उद्योगों  को  स्थापना  करना

 1306,  eft  दशरथ  देव  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  त्रिपुरा  में  पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मध्यम  स्तर  के  उद्योगों

 की  स्थापना  करने  की  योजना  बना  रही  कौर

 यदि  तो  पाँचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत  कार्य  के  लिए  कितनी  राशि

 उपलब्ध  करने  का  विचार
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 क गा

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ot  मोहन  -eqnfzat) ; :  कौर  प्रारम्भिक

 अध्ययनों  से  पता  चलता  है  कि  चीनी  पटसन  मिल  इत्यादि  जसे  मध्यम  स्तर  के  उद्योग

 स्थापित  करने  सम्भव  हैं  तथा  त्रिपुरा  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  graeme  पूर्व-निदेश

 अ्रध्ययन  पूरा  करें  ।  पांचवीं  योजना  की  अंतिम  रूप  देते  संसाधनों  की  संभाव्यता  कौर

 उपलब्धता  के  आधार  पर  कार्यक्रमों  se  श्रावंटन  पर  अंतिम  विचार  किया  जाएगा  |

 अगरतला  में  घ्राटो-डायल  प्रणाली

 1307.
 श्री  दशरथ  देव  :  बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  की  राजधानी  में  टेलीफोन  को  masa  प्रणाली  कब  से

 आरम्भ  की  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  क्या  कालरा  हैं  ?

 संचार  मंत्री  हेम बती नन्दन  :  ote  आटोमेटिक  एवसचेंज  लगाने

 के  लिए  उन्नति  जमीन  का  प्लाट  श्रषिग्रहरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  त्रिपुरा  सरकार  के  साथ

 लिखा  पढ़ी  वार  रही  है  ।  स्थान  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात  ही  आटोमेटिक  |  ny  की  योजना

 बनाई  जा  सकेगी  ।

 slant  टेलीविजन  टावर  का  गिरना

 1308,  श्री  vimana  पहचान  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  !

 क्या  श्रीनगर  में  नवनिर्मित  टेलीविजन  टावर  झ्र चानक  ही  20  1973  को

 गिर  गया  था  कौर

 ध  कलवा बचा काल यदि  ef,  तो  इस  मामले  में  की  गई  जाँच  का  tel  परिणाम  निकला  शर  इसके

 fort  से  कितनी  हानि  हुई  है  ?

 सूचना  फिर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मबीर  :  हां  ।  श्रीनगर

 में  निर्माणाधीन  टेलीविजन  टावर  का  एक  हिस्सा  19  1973  को  तेज  गाँधी  के  कारण

 शिर  गया  था  ।

 कोई  जांच  नहीं  की  गई  क्योंकि  टावर  निर्माणाधीन  है  ate  ठेकेदार  ने  टावर

 को  oe  तक  सरकार  को  नहीं  सौंपा  है  ।  टेके दर  टावर  को  सरकार  को  सौंपने  के  पहले  उसके

 लगाने  का  कार्य  पुरा  करने  तथा  हानि  के  लिए  gay  जिम्मेदार  है  ।

 भारत  में  ईसाई  धर्मे  प्रचारकों  की  विदेशों  से  धन  तथा  अन्य  वस्तुए  प्राप्त  होना

 1309.  श्री  एम०  सके  कृष्ण नन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  भारत  में  विभिन्‍न  ईसाई  धर्म  प्रचारकों  को  विदेशों  से  कुल  कितना

 धन  तथा  अन्य  मूल्यवान  वस्तुयें  प्राप्त  हुई  हैं
 ;
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 दान  देने  वाले  संगठनों  के  नाम  क्या  हँ  और  दश  में  उनको  प्राप्त  करने  वाले  गिरजों

 के
 नाम  क्या  कौर

 विदेशों  में  इस  प्रकार  घन  भेजे  जाने  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  केवल  मिक़्दारी  संगठनों  द्वारा

 विदेशों  से  भेजे  गये  धन  को  प्राप्त  करने  के  बारे  में  अलग  से  कोई  अँकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  अतः

 जबकि  विभिन्‍न  ईसाई  मिशनरी  संगठनों  तथा  व्यक्तिगत  लोगों  द्वारा  विदेशों  से  भेजे  हुए  घन  को

 प्राप्त  करने  ती  कुल  राशि  के  बारे  में  निश्चित  सुचना  देना  सम्भव  नहीं  है  पर  सरकार  के  लिए

 rg  विश्वास  करने  के  कारण  हैं कि  1970  और  1971  के  दौरान  मिशनरियों  तथा  मिशनरी

 संगठनों  द्वारा  विदेशी  स्रोतों
 से

 लगभग  33,43  करोड़  रुपये  तथा  47  66  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए

 सामान  के  रूप  में  प्राप्त  की  गई  सहायता  के  सम्बन्ध  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  1972  ag

 की  सूचना  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 रिज  बैंक  श्राफ  इंडिया  द्वारा  रखी  गई  सुचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।

 देश  में  आने  वाले  धन  पर  कोई  रोक  नहीं  है  ।  किन्तु  सामान्य  तथा
 प्रकाशित  लेनदेन

 के  अ्रतिरिक्त  विदेशी  एजेन्सियों  प्रिया  अन्यथा  व्यक्तियों  से  घन  प्रप्त  करने  पर  रोक

 लगाने  के  प्रयोजन  के  लिए  कानूनी  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  शीघ्र  ही  संसद  में

 एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जायगा  |

 श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  में  लघु  उद्योगों  की  स्थापना

 1310.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  cart  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  लघु  उद्योग  निगम  ने  देश  के  औद्योगिक  वृद्धि  से  पिछड़े  हुए  में
 ५११६

 लघु  उद्योग  स्थापित  करने  में  सहायता  देने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  है  ;

 और

 यदि  तो  उक्त  कार्येक्रम  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (st  ma  कुमार  )  :  ate  नेशनल

 स्माल  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  fo  के  पास  किराया  खरीद  के  grave  पर  मशीनों

 का  संभरण  करने  का  एक  गहन  अभियान  कार्यक्रम  है  site  इससे  पिछड़े  जिलों  सहित  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  में  सहायता  दी  जाती है  ।  इन  अभियानों  में  सम्बन्धित  विभागों

 के  प्रतिनिधि  मिल  जुलकर  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  प्रस्तावों  की  जाँच  करते  भावी  उद्योग

 कर्त्ताओं  द्वारा  प्रस्तुत  योजना  के  गुणावगुण ों  पर  विचार  करके  मौके  पर  frag  लेते  हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  हमीरपुर  कौर  ऊना  जिलों  को  औद्योगिक  दुष्टि  से

 पिछड़  जिले  घोषित  करने  के  लिये  अनुरोध

 1311.  श्री  नारायण  चन्द  पारा दर  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;
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 क्या  सरकार  को  इस  आशय  का  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  fe  हिमाचल  प्रदेश  के

 हमीरपुर  और  ऊना  जिलों  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  gar  घोषित  किया  जाये  ;

 और

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 stains  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  और

 हाँ  |  यह  विचाराधीन  है  ।

 पिछड़  जिलों  को  सहायता

 1312,  श्री  नारायणा  चन्द  पारा दार  :

 थ्री  नाथूराम  अहिरवार  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Se  ग क्या  वर्ष  1972  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  के  गक  रूप  से  पिछड़ें  जिलों  में

 नये  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  सहायता  दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  जिन-जिन  जिलों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  गई  उनका  राज्यवार

 ब्यौरा  क्या  और

 स्थान प्रत्येक  जिले  में  इस  वित्तीय  सहायता  से  जिन-जिन  स्थानों  की  प्  ना  at  गई

 उनका  राज्यवार  व्यौरा  कया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०
 :  से

 एक  विवर  णा.संलग्त  है  ।

 विवरण

 चुने  हुए  पिछड़े  जिलों/क्षेत्रों  में  सीधी  10%,  केन्द्रीय  अनुदान  या
 सहायता  योजना  1971

 के  अधीन  ग्राह्म  औद्योगिक  एककों  को  मंजूर  की  गई  सहायता  का  24-2-1973  तक  ar  राज्य

 सरकार  से  प्राप्त  विवरण  |
 प् द  ह  धाव

 eq  a  -  राज्य/फिन्द्र  जिले  जिसके  लिए  भ्रनुदान  मंजूर  की  गई  कुल  राशि

 शासित  aa  मंजूर  किया  गया  है
 ween

 Troy  प्रदेश
 अनंतपुर  2,09,459

 are  कुरनूल  जिलो ंके
 13

 ब्लाकों  की  एक  यूनिट  तथा

 तथा नल गोण्डा

 महबूबनगर  जिलों  के  16

 2,  गुजरात  पंचमहल  7,52,512
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 3  15,11,396 तमिलनाडु  मदुराई  तथा

 तिरुचिरापल्ली  जिलों  के

 10  ताल्लुक़ात  का  एक  यूनिट
 न्र

 केरल  एलेक्सी  10,  19,928

 मध्य  प्रदेश  विलासपुर  भौर  रायपुर  7,66,669

 जिलों  के  .  12  ब्लाकों  a

 गठित  2  क्षेत्रों

 राजगढ़  तथा  गुना

 जिलों  के  10  ब्लाक

 उड़ीसा  कालाहण्डी  शरीर  4,00,000  ०  )

 मयूरभंज

 दमन  कौर  दिव  राजधानी  के  नगरपालिका

 क्षेत्र  को  छोड़कर  सम्पूर्ण
 जिला

 रत्नागिरी महाराष्ट्र  10,23,842#+

 मंसूर  रायपुर  4,07360

 10.  बिहार  दरभंगा  और  भागलपुर  27,569

 बलिया  कौर  भांति  1,14,846 11  उत्तर  प्रदेश

 12  1,33,017 राजस्थान  अलवर  कौर  जोधपुर

 13  पॉंडिचेरी  इसमें  राजधानी  के  98,057

 पालिका  क्षेत्र  के  अलावा

 aga  जिला

 14.  मणिपुर  सम्पूर्ण  क्षेत्र  23,069

 योग

 ee  SD  nme  REE
 seen amen  dieicigeeeeeeee

 मंजरियों  का  जिलेवार  विवरण  उपलब्ध  नहीं है
 ।

 **महाराष्ट्र  के  एक  औद्योगिक  एककों  1,00,396  रु०  की  राशि  पहले  ही  आवंटित  की

 गई  है  ।

 टिप्पणी  :  10  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  योजना  के  अधीन  जिन  औद्योगिक  एककों  को

 सहायता  दी  गई  है  उनमें  से  भ्र घि कतर  लघु  कौर  मध्यम  क्षेत्र  के  हैं  तथा  इसमें

 प्रमुख  रूप  से  हल्के  इंजीनियरी  विद्युत  उपकरण  और  we

 और  रबड़  रिंग  बीयर  ale  साबुन  झ्ल्मीनियम

 स्टील  की  चावल  और  तेल  प्राइस क्रीम  विद्युत  करघे

 कृषि  सम्बन्धी  उद्योग  शौर  प्रक्रिया  एकक  आदि  जाते  हैं  ।
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 टेलीफोन  परामदशंदात्री  समितियों  का  गठन

 1313.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  टेलीफोन  डिस्ट्रिक्ट  के  नाम  कया  हैं  जिनके  मंडल  टेलीफोन

 परामशंदात्री  समितियों  की  स्थापना  की  गई  है  ;  कौर

 व्या  संबंधित  राज्यों  के  संसद  सदस्य  भी  इन  समितियों  के  सदस्य  हैं  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती नन्दन  :  वांछित  सुचना  विचारा  में  दी  गई  है  ।

 बम्बई  पौर  कलकत्ता  में  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  में  दो  संसद  सदस्य

 नामजद  किए  जाते  हैं  ।  अन्य  स्थानों  की  टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  में  एक  संसद  सदस्य

 नामजद  किया  जाता  है  |  संसद  सदस्यों  को  संसद-कायम  विभाग  के  परामर्श  से  नामजद  किया

 जाता है  ।
 विवरण

 टेलीफोन  जिले  का  नाम  जहां  टेलीफोन  सलाहकार  समितियां  काम  कर  रही  हैं  |

 बम्बई

 पुना

 नागपुर

 कलकत्ता

 दिल्ली

 मद्रास

 हैदराबाद

 बंगलूर

 अहमदाबाद

 10.  कानपुर

 11.0  प  प्न्भ्य्ा

 12  .
 जयपुर

 AVY  प्रदेश  को  राजधानी  का  बदला  जान

 1314.  श्री  एस०  शरार ०  दामानी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  की  एकता  बनाये  रखने  के  जब  तक  मुल्की  नियत  चालु

 वहां  की  राजधानी  को  तेलंगाना  क्षेत्र  से  हटा  कर  किसी  श्रव्य  स्थान  पर  ले  जाने  के  बारे  में ह

 विचार  किया  गया  था  ;  wiz

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  geo  एच०  :  ate  मुल्की

 नियमों  के  कारण  राजधानी  को  तेलंगाना  क्षेत्र
 से

 हटा  किसी  अन्य  स्थान  पर  ले  जाने  के  प्रदान  पर

 विचार  करना  श्रावस्ती  नहीं  सभा  गया  ।  इसके  विपरीत  हैदराबाद  व  सिकन्दरा बाद  नगर  में
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 राज्य  की  राजधानी  को  वर्तमान  स्थिति  में  जारी  रखने  के  साथ  इसकी  एकता  की  ६  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  राजधानी  क्षेत्र  के  बारे  में  मुल्की  नियम  अधि  | ह  प्यार  Vi
 197?

 में  विशेष  उपबन्धों

 की  व्यवस्था  की  गई  जिनके  अधीन

 (1)  जब  अधिनियम  30  दिसम्बर  1972  को  लागू  हुआ  तो  नगर  पुलिस  पर  ये  नियम

 लागू  नहीं  रहे  ;

 (2)  राज्य  सरकार  के  विभागाध्यक्षों  के  कार्यालयों  ate  सामान्य  कार्यालयों

 व  acura  में  ग्र राजपत्रित  पदों  में  सीधी  भर्ती  वाले  प्रत्येक  तीन  पदों  में  से  दो  को

 मुल्की  नियमों  से  प्रचालन  सेਂ  अलग  कर  दिया  है  ;  कौर

 (3)  मुल्की  नियम  राजधानी  क्षेत्र  में  तेलंगाना  के  wer  क्षेत्रों
 की

 अपेक्षा  तीन  वर्ष  पूरव

 समाप्त  हो  जायेंगे  ।

 औद्योगिक  विकास

 1315.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972  में  औद्योगिक  उत्पादन  की  विकास  दर  कितनी  रही  कौर  पिछले  वर्षों

 की  तुलना  में  यह  भ्रमित  है  अथवा  कम  ;

 किन  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  और  किन  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  s

 कौर

 उत्पादन  में  कमी  के  क्या  कारण  हैं  ate  उनके  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिक  मंत्रो  सी०  :  1972  के

 प्रथम  दो  महीनों  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  के  सामान्य  सूचकांक  197.8  रहा  wie  जिसमें  7.3

 दात  की  वृद्धि  जबकि  जनवरी  से  सितम्बर  1971  में  वृद्धि  2.3  प्रतिशत  हुई  थी  ।

 हुए  उद्योगों  में  उत्पादन  सम्बन्धी  प्रारम्भिक  श्रांकड़ों  के  आधार  पर  जनवरी  से

 1972  के  दौरान  जिन  उद्योगों  में  10  प्रतिशत  से  अधिक  उत्पादन  हुआ  वे  चाय-माया नें

 मोटर  थी  टेलीवीजन  बिजली  के  वी०  Also  कार  तथा

 वी०  सी ०  एच०  टी ०  ट्रैक्टरों  के  मशीनी

 बाल  कौर  रोलर  हैवी  चीनी  मिल  एल्युमिनियम  कंडक्टर  इस्पात

 की  ढली  हुई  वस्तुए  ,  सुती  नाइट्रोजनयुक्त  उर्वरक  ब्लीचिंग  विसकोज  स्टेपल

 नाइलोन  फिलामेंट  बिजली  के  ड्राई  जस्ता  site  साबुन
 हैं  ।

 जिन  उद्योगों  में  उत्पादन  की  दर  कम  रही  है  उनमें  कच्चा  ट्रैक्टर  faqga  चालित

 मोटर  गाड़ियों  के  टायर  शर  साइकलों  के  टायर  कौर  रबड़  पॉलिएस्टर

 स्टेपल  फास्फेट  युक्त  सूती  कपड़ा  कोयला  सम्मिलित  हैं  ।
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 जिन  उद्योगों  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई  है  उनमें  डीजल  विद्युत  इस्पात  न्न्ड दी ट

 रेडियो  सिलाई  सल्फ्यूरिक  तरल  गत्ता  श्र

 चीनी  सम्मिलित  हैं  ।

 विभिन्‍न  उद्योगों  में  उत्पादन  की  वृद्धि  कम  होने  या  उत्पादन  में  गिरावट  के

 भिन्न  कारण  होते  हैं  ;  जैसे  मौसम  संबधी  स्थिति  qua  होने  से  चीनी  का  उत्पादन  गिरा  है  |

 तथा  रेडियो  सिलाई  मशीनों  तथा  कुछ  अन्य  टिकट  उपभोक्ता  वस्तुद्नों  का  उत्पादन  सूखे

 के  कारण  कृषकों  की  प्राय  गिर  जाने  के  फलस्वरूप  मांग  कम  हो  जाने  से  गिरा  है  ।  क्षमता  सम्बन्धी

 अवरोधों  के  कारण  कुछ  मामलों  में  विस्तार  ढीला  पड़  गया  था  जबकि  भर  मामलों  में  विशेषकर

 इस्पात  के  विषय  में  आयातित  कच्चा  माल  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हुई  थी  ।

 औद्योगिक  wae  में  वृद्धि  करने  हेतु  सरकार  ने  हरनेक  कदम  उठाये हैं  वो  इस

 प्रकार  हैं  :--

 (1)  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  को  उदार  तथा  लाइसेंस  देने  की  प्रक्रिया  को  सुप्रवाही

 बनाना  ;

 (2)  जिन  मामलों  में  लाइसेंस  एक  या  दो  पाली  में  कार्य  करने  के  श्राघार  पर  दिये  गये  थे

 उनमें  महत्वपूर्ण  घुने  हुए  कुल  65  उद्योगों  में  हरनेक  पालियों  में  कार्य  करने  की  अनुमति  देना  बशर्ते

 कि  सम्बधित  श्रौद्योगिक  एकक  बड़े  ग्रहों  के  ata  हो  अथवा  श्रीकांत  विदेशी  पूजी  वाली  फर्म

 का  न  हो  जिनकी  क्षमता  के  उपयोग  सम्बन्धी  आ्रावेदन  पत्रों  पर  विशेष  रूप  से  गठित  कृतिक  बल

 द्वारा  गुणावगुण ों  के  श्राघार  पर  विचार  किया  जाना  है  ।

 (3)  विदेशी  मुद्रा  की  झावश्यक्ताओं  को  देखते  हुए  कतिपय  नियंत्रणों  के  अधीन  बड़े  गृहों
 अथवा  श्रधिकांद्य  विदेशी  पु  जी  वाली  फर्मो  को  छोड़कर  |  करोड़  रुपये  तक  के  निवेश  के  लिए

 प्रौद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  श्रावश्यक्ता  में  छूट  देना  ;

 (4)  नगौद्योगिक  उत्पादन  की  दर  में  तेजी  लाने  की  दृष्टि  से  कच्चे  माल  विद्वेष कर  इस्पात

 के  विषय  में  जिसकी  आपूर्ती  कम  रही  आयात-नीति  को  उदार  बनाना  ;

 (५)  भौद्योगिक  लाइसेंस  के  लिये  प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्रों  पर  विचार  करने  तथा  पु
 गत  माल  का  रायात  करने  की  प्रक्रिया  को  सुराही  बनाना  ;  कौर

 (6)  सरकारी  क्षेत्र  के  औद्योगिक  उपक्रमों  में  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  करने  में  wa  वाले

 भ्रम  रोगों
 को  दूर  करना  जिनके  लिये  योजना  आयोग  के  एक  सदस्य  के  घिन  एक  विद्वेष  दल  का

 गठन  किया  गया  है  ।

 प्रौद्योगिक  कारखानों  का  उत्पादन

 1316.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  नया  औद्योगिक  festa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे
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 वर्ष  1972  में  किन-किन  नये  कारखानों  में  पहली  बार  उत्पादन  शुरू  किया  है  six

 उन्होंने  किन-किन  वस्तु भ्र ों  का  उत्पादन  आरम्भ  किया  है  ;

 क्रीन-किन  कारखानों  में  क्रियान्वयन  कार्य  चल  रहा  है  और  उनमें  निर्माण  की  जाने

 वाली  उनकी  क्षमताओं  ate  उनमें  उत्पादन  शुरू  होने  की  तारीख  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 किन-किन  कारखानों  में  कार्य  देशी  ae  आयातित  मशीनों  gear  सामान  के  प्रभाव

 में  रुका  पड़ा  है  ;

 इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  site  प्रौद्योगिकी  मंत्री  :  वर्ष  1972

 में  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  के  भ्र भि लेखों  में  77  ऐसे  औद्योगिक  एकक  हैं  जिनमें  पहली  बार

 उत्पादन  प्रारम्भ  अन्य  वस्तुश्नों  के
 साथ  उनमें  मुद्रण  साइकिलें  मृदाभाण्ड  मशीनरी

 पशु खाद्य  एवं  विलेय  निस्सारण  रेयन  ग्रेड  नायलोन  फिलामेंट

 पॉलिएस्टर  चमकीली  टाइलें  बोतलें  जी  आई  मशीनी  ट्रान्सफामंर  बिजली  के

 भोपे  रेजर  ब्लेड  बनाने  की  कारीगर  रोड  रौलर,लोहा  तथा  इस्पात  की

 ढली  वस्तुए  सम्मिलित  हैं  |

 लगभग  500  एकक  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  वे  कारबन  अ्राटोमोबिाइल

 टायर  कौर  साइकल  के  टायर  वनस्पति  कागज  कौर  पॉलिएस्टर

 स्टेपल  नाइलौन  फिलामेंट  कांच  की  स्टील  प्रिन्ट

 प्रथा  fen  जी०  श्राई  मशीनी  ea  केबल

 वाणिज्यिक  रोड  औद्योगिक  औद्योगिक  पैसे  एल्युमीनियम

 डेरी  र  कृषि  साइकल  के  हिस्से  ate  रसायन  के  हैं  ।

 झर  इस  बारे  में  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  को  कोई  खास  शिकायत

 प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  सरकार  का  यह  सतत  प्रयत्न  रहता  है  कि  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  के  अधीन  और

 देशी  उपलब्धता  से  नए  एककों  को  उनके  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  श्रधघिकतम  सहायता
 प्रदान  की  जाती  है  ।

 सीमेंट  उद्योग  को  अधिष्ठापित  क्षमता

 1317.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  हमारे  देश  में  सीमेंट  उद्योग  अपनी  श्रधिप्ठापित  उत्पादन  क्षमता  का  पुरा
 .

 योग  नहीं  कर  है

 करदा ऊँ  + यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हु  ,

 सीमेंट  की  उपलब्धता  तथा  देश  में  उसकी  आवश्यकता  के  बीच  लगभग  कितना

 अन्तर है  ?
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 झौद्योगक  विकास  मंत्रालय  उप-मंत्री  प्रणब  कुमार
 :  कौर  (a)

 प्रमुख  रूप  से  निम्नलिखित  कारणों  से  सीमेंट  उद्योग  अपनी  इष्ट  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  कर

 सका  दै

 (1)  अगस्त  1972  की  प्राम  हड़ताल  के  कारण  ;

 (2)  राज्य  विद्युत  बोर्डो  द्वारा  HET  उड़ीसा

 कौर  मंसुर  राज्यों  में  की  गई  बिजली  की  बराबर  कटौती  के  कारण  ;

 (3)  रेल  विभाग  द्वारा  अपर्याप्त  मालगाड़ी  के  बन्द  डिब्बों  का  उपलब्ध  कराया  जाना  ;

 (4)  यांत्रिक  खराबियाँ  भारी  तथा  ;

 (5)  arest  प्रदेश  की  अशान्ति
 पण  स्थिति  के  कारण  कोयला  ढ़ोने  में  बाघा  उपस्थित

 होने  के  area  विद्युत  के  धिक  उपयोग  पर  रोक  लगाई  जाने  के  कारण  ;

 उक्त  स्थिति  में  करीब  30  लाख  do  टन  सीमेंट  की  वद यकता  बनी  हुई  है  ।

 भूतपूर्व  ata  के  महलों  को  सुरक्षा  के  लिए  गाडे  तनाव  करना

 1318.  थी  एस०  ए०  सुरुगनन्तम  :  बया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आजकल  भी  कुछ  राज्यों  में  भूतपूर्व  नरेशों  के  महलों  की  सुरक्षा  के  लिए  उनके

 सामने  पुलिस  ate  सशस्त्र  सेना  के  सिपाही  तैनात  रहते  हैं  ;

 *  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  भूतपूर्व  नरेशों  को  कभी  कोई  विशेषाधिकार  प्राप्त  है  कौर  यदि  तो  उनकी

 मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 निल
 ग्रह  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  a  च  as

 lw
 )  जबकि  28

 1971  को  संविधान  (26at  1971  के  लागू  होने  पर  भूतपूर्व

 नरेशों  के  विद्वोघाधघिकार  समाप्त  हो  गए  राज्य  सरकार  में  वास्तविक  स्थिति  का  पत्ता  किया  जा

 रहा  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 थेराप्युटिक  aaa  ates  के  श्रुति
 त

 पत्रिका  में  प्रकाशित  समाचार

 1319,  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  8  1973  की  अ्रमेरिकन  साप्ताहिक  पत्रिका  में

 इन्डिया-ए  थेराप्यूटिक  सेक्शन  aise  के  श्रन्तगंत  प्रकाशित  एक  समाचार  की  are  दिलाया  गया

 है  ;  att

 >  Ty. T
 (a)  यदि  तो  इस  बा  च  में  है  र  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 न ण

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  सुचना  ale  प्रसारण  सन्तरी  तथा  झ्रन्तरिक्ष

 मन्त्री  (sitaat  इन्दिरा  :  जी  हां  ।

 सरकार  की  कोई  प्रतिक्रिया  नहीं  है  |

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  में  तालमेल  तापीय  बिजलीघर  ate  ऊपर  कोलाबा  पन-बिजली

 परियोजना  का  विस्तार  करने  के  लिए  धन  के  आवंटन  के  लिए  माँग  को  गई

 1320.  थी  देवेन्द्र  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  तालचेर  तापीय  बिजली  घर  भर  अपर  कोलाबा

 बिजली  परियोजना  के  विस्तार  के  लिए  चौथी  योजना  के  दौरान  श्रीराम  कार्यवाही  करने  हेतु

 भ्रमित  घनरादि  आवंटन  करने  के  लिए  योजना  आयोग  से  कहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  उड़ीसा  सरकार  ने  कितने  धन  की  मांग  की  है  कौर  कितना  घन  दिया

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  जी  हां  ।

 राज्य  सरकार  ने  तालचेर  थमते  स्टेशन  के  विकास  के  लिए  2  करोड़  रुपये  तथा

 अ्रपर  कोलाबा  हाइड्रोइलैक्ट्रिक  स्टेशन  के  लिए  1  करोड़  रुपये  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  फिलहाल  ये

 परीक्षा घिन हैं  ।

 भारत-रूस  संयुक्त  आयोग

 1322.  ४ बी०  के०  दास  चौधरी  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-रूस  संयुक्त  आयोग  के  सम्बन्ध  में  नई  दिल्ली  में  रूसी  विशेषज्ञों  के  साथ

 कोई
 बातचीत  हुई  थी  अथवा  इस  महीने  में  होने  वाली  संभावना  है  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  बैठक  में  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  अथवा  होने  की

 संभावना है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  जी  हां  ।

 19  1972  को  मास्को  में  भारत  था  रूस  में  हुए  करार  के  अनुसार  गठित

 अ्रन्तर  सरकारी  भारत-रूस  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  सम्बन्धी  आयोग  ने  अपनी

 पहली  बैठक  9  1973  से  17  1973  तक  नई  दिल्‍ली  में  की  ।  दोनों  प्रतिनिधि

 मण्डलों  की  सहायता  उनके  विशेषज्ञों  ने  की  ।  इन  विशेषज्ञों  की  वार्ता  50  1973  को

 प्रारम्भ  हुई  थी  ।

 दोनों  पक्षों  में  हुए  विचार-विमर््ों  के  wa  में  एक  परस्पर  सहमत  पूर्वे लेख

 तैयार  किया  गया  ।  इस  पूवे लेख  में  भारत  तथा  रूस  में  इन  क्षेत्रों  में  सतत  सहयोग

 की  परिकल्पना  की  गई  है--लोहा  तथा  अलौह  उत्पादन-सहयोग  में  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन  ait  प्रोसेसिंग  तथा  अतिरिक्त  तेल  परिशोधन  क्षमता  का
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 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  विभिनन  भारत  से  रूस  को  गैर-वाणिज्यिक  वस्तुप्नों
 के  निर्यात  में  वृद्धि  तथा  कलकत्ता  भूमिगत  रेलवे  का  निर्माण

 भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  att  gea  सम्बद्ध  परिवारों  के

 लिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  ag  सम्बन्धी
 ge

 1323.  ef  भ्र जुन  सेठी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  और  wea  सम्बद्ध  परिवारों  के

 लिए  सामान्य  sot  के  छात्रों  के  लिए  ary  सम्बन्धी  सीमा  24  वर्ष  से  बढ़ाकर  26  वर्ष  कर  देने  से

 अ्रनुसूचित  जातियों  श्र  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  arg  सम्बन्धी  और
 छूट  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  छूट  दी  गई  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  जी

 श्रीमान  |

 भ्रनुसूचित  जाति  या  भ्रनुसूचित  जन-जाति  से  सम्बन्ध  न  रखने  वाले  उम्मीदवार  के

 लिए  निर्धारित  की  गई  ऊपरी  arg  सीमा  भ्र बु सूचित  जाति  या  अनुसूचित  जन-जाति  से  सम्बन्ध

 रखने  वाले  उम्मीदवारों  के  बारे  में  5  वह  तक  की  alanaa  छूट  दी  गई  है  ।

 saa  नहीं  उठता  ।

 भुवनेश्वर  और  कटक  के  बीच  सूक्ष्म  तरंग  कनेक्शन

 1324,  श्री  aga  सेठी  :  व्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  भुवनेश्वर
 और  कटक  को  सूक्ष्म  तरंग  स्वचालित-एक्सचेंज  सेवा

 से  जोड़  feat  गया

 क्या  उड़ीसा  को  सूक्ष्म  तरंग  स्वचालित-एक्सचेंज  सेवा  के  द्वारा  सीधा  नई  दिल्‍ली  से

 जोड़ा  जायेगा  ?

 संचार  मन्त्री  हेमवती नन्दन  :
 भुवनेश्वर  को  कटक  से  जोड़ने  वाली  एक

 aremlaa  carey  1972  में  चालू  की  गई  थी  ।  आशा  है  कि  कटक  और  भुवनेश्वर  के

 बीच  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग  1973  में  चालु  हो  जाएगी  |

 आशा  है  कि  उड़ीसा  को  दिल्‍ली  के  साथ  सीधे  डायल  करने  की  व्यवस्था  द्वारा  1975

 में  जोड़  दिया  जाएगा  |  उड़ीसा  और  दिल्‍ली  के  बीच  का  कनेक्शन  दिल्‍ली  से  कलकत्ता  माइक्रोवेव

 प्रणाली  पर  कौर  कलकत्ता  से  कटक  कोएविंसयल  केवल  प्रणाली  पर  जोड़ा  जाएगा  |

 कोरापुट  उड़ीसा में  सीमेन्ट  का  संयंत्र  लगाया  जाना

 1325.  श्री  श्रृजन  सेठी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 Hag
 के  सी |  में t ट  का  aga  amy  जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  बारे  में

 उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  सुन्नी

 सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (*  प्रताव  कुमार  :
 भारतीय  सीमेंट

 निगम  द्वारा  प्रस्ताव  की  तकनीकी  सम्भाव्यता  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 डाकघर  बचत  बेक  की  जमा  रानी  में  विधि

 1326,  श्री  श्रवन  सेठी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  के  वर्षों  में  ढाक-घर  बचत  बेक  की  जमा  राशि  में  बुद्धि  हुई

 यदि  तो  देश  में  इस  समय  बचत  बेक  के  खातों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  और

 उन  खातों  में  कुल  कितनी  राशि  जमा  तर

 क्या  जमाकर्ताश्रों  को  ate  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  ब्याज  की  दर  बढ़ाने  का  सरकार

 का  विचार है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती नन्दन  :  जी

 31-3-1972  को  डाक-घर  बचत  बैंक  खातों  की  कुल  संख्या  2  करोड़  18  लाख  थी

 ate  खातों  में  जमा  रकम  1026  करोड़  रुपये  थी  ।

 डाक-घर  बचत  बंक  खातों  में  जमा  रकम  पर  ब्याज  की  दर  बढ़ाने  का  इस  समय

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 योजना  ध्रापोग  में  उच्च  स्तरीय  निरीक्षण  तथा  मूल्यांकन  संगठन

 एण्ड  इवेत्यूएदान  की  स्थापना

 1327.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :

 att  बीरेन्द्र  सिह  राव  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  योजना  आयोग  में  एक  उच्च  स्तरीय  निरीक्षण  तथा  मुल्यांकन  संगठन

 एण्ड  इवेल्यूएशन  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 है  ;  पौर

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  योजना  आयोग  में

 अप्रैल  1972  में  एक  प्रबोधन  तथा  सूचना  प्रभाग  की  स्थापना  की  गई  थी  ।

 प्रभाग  की  प्रवोधन  शाखा  के  मुख्य  उद्देश्य  निम्न  प्रकार  हैं
 :

 (1)  निर्माण  से  पूर्व  तथा  निर्माण-चरण  में  राष्ट्रीय  महत्व  की  चुनी  हुई

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  की  satire  परियोजनाओं  तथा  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  की  प्रगति  एवं

 क्रियात्मकता  की  निगरानी  करना  तथा  उनकी  कमियां  और  विलम्ब  इंगित  इनके  लिए
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 उत्तरदायी  घटकों  पता  लगाना  तथा  योजना  में  अनुमानित  समय  कौर  लागत  के  अंतगर्त

 orf  fx
 सम्बन्धित  परियोजनाओं  तथा  कार्यक्रमों  का  निष्पादन  arate  चत  करने  के  लिए  समूचित

 कारियों  को  सुधारात्मक  उपायों  का  सुझाव

 (2)  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों
 की  चुनी  हुई  परियोजनाश्रों  तथा  कार्यक्रमों  ।  स्कीमों  की  प्रगति

 सम्बन्धी  सूचना  एकत्रित  करना  |

 (3)  प्रबोधन  सेलों  अथवा  अनुभागों  की  स्थापना  के  लिये  यदि  मंत्रालय/राज्य

 संघ  शासित  क्षेत्र  और  परियोजना  प्राधिकारी  सहायता  मांगे  तो  उन्हें  इस  प्रकार  की  सहायता  देना  |

 देश  में  aren  हत्या  के  मामले

 1328,  श्री  सतपाल  कपूर  :  व्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  राज्य-वार  कितने  orem  हत्या  के  मामले

 इनमें  स्त्री  att  बच्चों  की  संख्या  क्या

 आत्महत्या  के  yer  कारण  कया  az

 प्रेम  की  सफलता  के  कारण  कितनी  आत्महत्याएं  हुई  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच  :  1668-1971  वर्षों  के  दौरान

 राज्यों  संघ  जत  क्षेत्रों  में  श्रात्महत्या  की  घटनाओं  का  एक  विवरण  संलग्न  है  (aaa  1)  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०

 1968-1971  वर्षों  के  दौरान  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  पुरुषों  तथा  महिलाओं

 द्वारा  की  गई  श्रात्म हत्ण आरों  की  सूचना  एक  विवरण  संलग्न  है  HW)  |  igs  में

 रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी ०-4313/73. ]  बच्चों  के  लिए  हंकड़े  अलग  से  उपलब्ध

 नहीं  हैं
 ।

 (7)  श्रात्महत्याध्ों  के  दो  कारण  इस  प्रकार  हैं  :

 1  परीक्षाओं  में  असफलता

 2  सास-ससुर  के  साथ  भगड़ा

 3  पत्ति-पत्नी  में  झगड़ा

 4  गरीबी

 ह  प्रम

 पागलपन

 सम्पत्ति  पर  विवाद

 भयानक  रोगों  के  कारण  निराशा

 अन्य  कारण
 1340

 1968

 1439
 1969

 1970  1552
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 दिल्‍ली में मां  क्रास-बार
 फो

 प्रणाली

 1329.  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  क्रास-बार  टेलीफोन  एसचें ज  प्रणाली  के  बारे  में  कई  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  ak

 किस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  तथा  सरकार  ने  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही

 की

 संचार  मंत्री  हेमवती नन्दन  :  जी  हाँ  ।

 फ्रांस-बार  एक्सचेंज  प्रणाली  के  बारे  में  जो  शिकायतें  प्राप्त  हई  हैं  उनमें  से  प्रमुख

 शिकायतें  ये  है  कि  डायल  टोन  मिलने  में  विलम्ब  होता  ज्यादातर  कालें  लग  नहीं  गलत

 टेलीफोन  नम्बर  मिल  जाते  हैं  कौर  टेलीफोन  नम्बर  खाली  न  होने  की  बिजी  डायल-टोन  प्राप्त

 होती  है  हालांकि  जिस  टेलीफोन  नम्बर  को  काल  की  जाती  वह  नम्बर  खाली  होता  है  ।

 क्रास बार  एक्सचेंजों  का  कार्य-चालन  amiss  नियंत्रण  sort  कामन  कंट्रोल  सिस्टम )

 के  सिद्धान्त  पर  आधारित  होता  जिसमें  काले  लगाने  के  लिए  अत्यन्त  जटिल  उपस्कर  इस्तेमाल

 में  लाए  जाते  कास-बार  एक्सचेंजों  का  श्रसन्तोषजतक  कार्य-चालन  मुख्य  रूप  से  सक्रिय

 डिजाइनों  में  आवर्ती  wares  उपकरणों के
 फेल  हो  जाने  कौर  मशीनी

 समायोजन  टिकाऊ  न  होने  के  कारण  होता  है  ।

 भारतीय  डाक-तार  विभाग  ने  क्रास-बार  एक्सचेंज  उपस्कर  में  सुघार  लाने  के  लिए  अपने

 दूर  संचार  अनुसंधान  केन्द्र  के  जरिए  इन  खराबियों  का  विश्लेषक  किया  है  कौर  इन्हें  दूर  करने  के

 लिए  विशेष  तरीके  निकाले  हैं  ।  खराबियां  दूर  करने  के  प्रस्तावित  उपायों  के  बारे  में  उन  देशों  से

 जिन्होंने  मूल-उपस्कर  सप्लाई  किए  थे  विचार-विमान  किया  गया  था  कौर  उन्हें  भ्रान्ति  रूप  दे  दिया

 गया  है  ।  सीटों  में  ख़राबियां  दूर  करने  कौर  दोषपूर्ण  सहायक  उपकरणों  को  बदलने  के  लिए

 जिस  साज-सामान  की  जरूरत  वह  साज-सामान  वे  ही  देश  सप्लाई  कर  रहे  खराबियां  दूर

 करने  का  जायें  काफी  बड़ा  शरीर  व्यापक  है  कौर  इसे  पूरा  करने  में  कुछ  महीने  लग  सकते  हैं  ।

 जब  खराबियाँ  दूर  करने  का  कायें  पूरा  हो  जिसमें  अभी  कुछ  समय  लगेगा  तो  इससे

 चालन  में  सुघार  होगा  और  तब  क्रिस-बार  एक्सचेंजों  से  सेवा  पाने  वाले  उपभोक्ताओं  को  स्तर

 की  टेलीफोन  सेवा  मिलने  लगेगी  ।

 1972  में  टेलीफन  केन्द्रों  का  चालू  किया  जाना

 1330;  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  at  1972  के  दौरान  चालू  किए  गए  टेलीफोन  केन्द्रों  कौर  वर्ष  1973  के

 दौरान  चालू  किये  जाने  वाले  टेलीफोन-केन्द्रों  के  नाम  क्या

 टेलीफोन  केन्द्र  वार  उनकी  क्षमता  कितनी  भर
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 क्या  ot  तक  चाल  किए  गए  टेलीफोन-केन्द्रों  से  नए  उपभोक्ताश्रों  को  नए

 कनेक्शन  दिए  गए  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  कब  तक  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  दे

 दिए  जाएंगे  ste  इन  नए  केन्द्रों  से  दिए  गए/दिये  जाने  वाले  नए  कनेक्शन  की  कुल  संख्या

 कितनी  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहु
 ॥ 1 । ह
 Nl

 ad  श्र  aa  1972  में  चालू  किए  गए

 टेलीफोन  एक्सचेंज

 क्षमता एक्सचेंज  का  नाम

 फरीदाबाद  1,500

 बदरपुर  200

 करोलबाग  1,000

 ईदगाह  5,000

 3,000

 ag  1973  में  चालू  किए  गए  टेलीफोन  एक्सचेंज  alt  वे  एवसचेंज  जिन  के  चालू  किए

 जाने  की  सम्भावना  है  A

 क्षमता एक्सचेंज  का  नाम

 ईदगाह  4,000

 दिल्‍ली केंट  600

 जनपथ  3,000

 चाणक्यपुरी  4,000

 वांछित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  यह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 औद्योगिक  विकास  निगम  का  श्रामण्य-पत्र  जारी  fear  जाना

 1331,  थी  सतपाल

 श्री  एस०  ato  सामन्त  :

 औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  विकास  निगमों  को  राज्यवार  कितने  आदाय-पत्र  जारी  किए  गए

 इन  आशय-पत्रों
 के

 आधार  राज्यवार  कितने  उद्योग  तथा पिए
 ा

 किए

 राज्यवार  इन  आशय-पत्रों  की  अवधि  कितनी  बार  बढ़ाई  कौर

 जिन  आशय-पत्रों
 के

 आघार  पर  श्री  तक  उद्योग  स्थापित  नहीं  किए  गए  है  उनके

 सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी
 ०  att

 राज्य  औद्योगिक  विकास  निगमों  को  जारी  किये  गये  श्रामण्य-पत्रों  को  बताने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न  प[प्रन्थालय  में  गया/देखिये  संख्या  एल०  श्राव्य-पत्रों  के

 कार्यान्वयन  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  कौर  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगमों  पर  है  तथा

 इन  शारदीय-पत्रों  पर  स्थापित  किये  गये  उद्योगों  की  संख्या  के  बारे  में  सरकार  को  निर्मित

 जानकारी  नहीं  है  ।

 और  :  श्रामण्य-पत्रों  की  अवधि  बढ़ाने  के  बारे  में  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं

 a.  फिर  श्रामण्य-पत्रों  की  झ्र वधि  बढ़ाने  के  आवेदनों  पर  विचार  करते  समय

 कार्यान्वयन  के  कार्य  की  सावधानी  gan  जाँच  करती  है  ate  चेतावनी  देने  के  बावजूद  यदि

 पर्याप्त  प्रगति  नहीं  होती  है  तो  अवधि  बढ़ाने  से  इन्कार  करने  में  तनिक  भी  संकोच  नहीं  करेगी  ।

 Removal  of  Backwardness  of  Bihar  State

 1332,  Shrj  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  Planning  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Bihar  is  considered  as  one  of  the  backward  states  ;

 (b)  if  so,  whether  the  Chief  Minister  of  Bihar  has  presented  a  scheme  to  the

 Central  Government  for  removing  the  backwardness  of  the  State  ;  if  so,  the  main  features
 of  the  scheme  ;  and

 the  Central  Government’s  reaction  thereof  ? (c)

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):  (a)  Yes

 Sir.

 (b)  Planning  Commission  is  not  aware  of  any  scheme  sent  by  the  Chief  Minister
 However  he  has  di  avd SC) for  removing  backwardness  of  the  State  of  Bihar.  ssed  the  matter

 of  backwardness  and  has  indicated  to  send  his  scheme.

 (c)  Does  not  arise.

 Suggestion  made  by  Bihar  Freedom  Fighters  Assistance  Committee

 Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Home  Aal A  डि 1333,  rs  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  any  delegation  on  behalf  on  Bihar  Freedom  Fighters  Assistance

 Committee  had  called  on  him  during  January  last  ;

 (b)  if  so,  whether  any  suggestion  was  made  by  the  delegation  ;  and

 (c)  if  so,  the  main  points  thereof  and  the  reaction  of  Government  in  regard

 thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin)  :  (a)  Yes,

 Sir.

 (b)  and  (c)  The  discussions  related  to  procedures  for  litating  early  disposal

 of  pension  cases.  Every  effort  is  being  made  for  expediting  issue  of  sanctions,
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 Proposal  to  Constitute  a  Board  for  the  Development  of  Natural  Wealth

 1334,  Shri  Ramavatar  Shastri  ;  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology  be

 pleased  to  state  :

 whether  while  inaugurating  the  Silver  Jubilee  of  Natural  Geophysical  Research
 Institute  held  in  Hyderabad  during  December  last  the  Chairman  of  the  Indian  National

 plus  Science  Academy,  Shri  V,  R.  Shesachar  stressed  the  need  of  constituting  a  Committee
 or  Board  for  the  development  and  increase  of  natural  wealth  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.

 Subramaniam)  ;  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  The  development  of  natural  resources  in  the  country  is  within  the  province  of

 several  ministries  and  it  would  need  a  great  deal  of  inter-ministezial  consultations  and

 discussions  before  any  decision  can  be  taken  to  form  such  a  Board.  The  matter  is  under

 consideration,

 1971-72  में  राष्ट्रीय  श्रशंव्यवस्था  की  विकास  दर  में  कमी

 1235,  |  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1971-72  में  राष्ट्रीय  श्रथंव्यवस्था  के  विकास  दर  में  कमी  हुई

 क्या  चालू  वर्ष  में  विकास  दर  में  ate  कमी  होने  की  संभावना

 यदि  तो  विकास  दर  में  कमी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  से  हालांकि  1971-72

 में  औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  1970-71  की  ster  कुछ  श्रमिक  किन्तु  देश  के  कुछ  भागों  में

 सुखे  ate  बाढ़  की  स्थिति  के  कारण  कृषि  की  पैदावार  में  कमी  परिणामस्वरूप  ऐसी

 सम्भावना  है  कि  आधिक  वृद्धि  की  दर  कुल  मिला  कर  1971-72  में  1970-71  से  कम  रहेगी

 चालू  वर्ष  में  व्यापक  सुखे  की  स्थिति  के  कारण  खरीफ  की  फसल  में  गम्भीर  कमी  जायेगी  ।

 चालू  वर्ष  में  सम्बन्धित  औद्योगिक  उत्पादन  के  श्री  तक  प्राप्त  आंकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  कि

 बृद्धि  की  दर  में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  सुघार  किन्तु  श्रभी  से  यह  बतलाना  जल्दबाजी  होगी

 कि  1972-73
 में  कुल  वृद्धि  की  दर  क्या  होगी  ?

 गुजरात  में  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करना

 1336.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  गुजरात  में  निकट  भविष्य  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस

 देने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इन  उद्योगों  को  किन-किन  जिलों  में  स्थापित  किया  जायेगा  ?
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 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  ta  to  :

 1  1973  तक  गुजरात  में  नये  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  भाए  हुए  175  आवेदन

 पत्र  विचाराधीन  हैं  ।

 (a)  जिलेवार  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 बम्बई  में  टेलीविजन  sider

 1337.  st  डो०  पी०

 at  वे कारिया  :

 क्या  सधना [ड  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जेसा  कि  31  1973  के  टाइम्सਂ  में  छपा  दोषपूर्ण
 कार्यक्रम  बनाते  के  कारण  बम्बई  में  टेलीविजन  व्यापार  पर  बुरा  असर  पड़ा  है  ;

 क्या  बम्बई  में  टेलीविजन  कार्यक्रम  अधिकतर  मराठी  में  दिखाये  जाते  हैं  जबकि

 बम्बई  में  मुख्य  रूप  से  गुजराती  ale  मराठी  भाषी  लोग  रहते  हैं  ;  कौर

 गुजराती  abe  हिन्दी  में  टेलीविजन  कार्यक्रम  शुरु  करने  के  लिए  सरकार  का

 विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 सूचना  भोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  fag)  :  नहीं  ।

 तथा  बम्बई  टेलीविजन  केन्द्र  की  रेंज  बम्बई  के  इसे-गीत  लगभग  95

 मीटर  है  भर  उसके  sata  लगभग  13,500  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  आता  इसका  में

 afaniaraar  मराठी  भाषी  लोग  रहते  हैं  बम्बई  के  टेलीविजन  कार्यक्रम  मुख्यतया

 मराठी  में  होते  बम्बई  टेलीविजन  केन्द्र  से  सिन्धी  तथा  अन्य

 भारों  में  भी  कार्येक्षक  टेनी  RET  किये  जने  ।

 wry  बरेली  में  स्वर्गीय  कारखाना

 1338.  थी  डो०  पी०  atar  :

 भी  के०  बलाबंडायुतम  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  सहयोग  से  राय  बरेली  में  एक  स्विमिंग  कारखाना  स्थापित  किया

 जायेगा  ;  कौर

 यदि  तो  इस  विदेशी  सहयोग  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवतीनग्दन  :  तथा  टेलीफोन  स्विमिंग  उपस्कर  बनाने

 के  लिए  राय  बरेली  में  एक  कारखाना  स्थापित  करने  का  नीतिविद्  किया है
 ।  इस

 प्रयोजना  के  लिए  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  न  करने  के  प्रश्न  तभी  विचार  किया  जाएगा  जब
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 ae  ene  ane  rere  reeereiapseeneears

 इस  कारखाने  में  निमित  होने  वाले  उपस्कर  की  किस्मों  का  चुनाव  होगा  ।  यह  सम्पूर्ण  मामला

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 T.  V.  Centres  in  Bihar

 1339,  Shri  Ishwar  Chaudhry  :

 Shri  Jagannath  Mishra

 Will  the  Minister  of  Infcrmation  and  Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  time  by  which  Government  propose  to  set  up  Television  Centres  in  Bihar
 and  the  locations  thereof  ;  and

 (b)  the  reasons  for  which  Television  centres  have  not  been  set  up  in  Bihar  so  far  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam
 Bir  Sinha)  :  (a)  The  rroposals  for  setting  up  TV  stations  in  the  Fifth  Plan  are  still  under

 consideration,

 (b)  Owing  to  limited  resources,  the  establishment  of  TV  stations  in  the  country  is  being

 considered  in  a  phased  programme.  During  the  current  Plan.  the  establishment  of  TV

 stations  at  &  few  metropolitan  centres  and  the  border  stations  at  Srinagar  and  Amritsar  has
 been  considered.  The  establishment  of  8  TV  Station  in  Bihar  will  be  taken  upin  the

 next  phase  of  TV  development  in  the  country.

 Increase  in  the  number  of  Council  of  Ministers

 1340.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Administrative  Reforms  Commission  had  recommended  in  their
 1] il report  that  the  Council  of  Ministers  should  not  have  Ministers  more  than  per  eent  of

 the  total  number  of  the  Members  ;

 (b)  whether  the  strength  of  the  present  Council  of  Ministers  in  the  Centre  exceeds
 by  more  than  five  ;  and

 (c)  the  reasons  for  ignoring  the  recommendations  of  the  Commission  and  the
 reasons  necessitating  the  increase  in  the  strength  of  the  Council  of  Ministers  by  more  than
 11  per  cent  ?

 The  Minister  of  the  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of

 Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  to  (c)  The  ARC’s  recommendation  regarding
 strength  of  the  Council  of  Ministers,  and  Government’s  decision  thereon.  were  inter  alia
 laid  on  the  Table  of  the  House  on  11th  August  1971  and  again  on  17th  November,  197).

 Rural  Post  Office  in  Bihar

 1341,  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state  ६

 (a)  whether  cComnaar wVVilipal  a atively  Jess  ni wu  mber  of  Post  Offices  were  opened  in  the  villages
 in  Bihar  last  year  than  in  the  [11865  of  other  States  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
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 (0)  the  number  of  Post  Offices  to  be  opened  in  Bihar  during  1973-74  and  the

 names  of  places  where  they  would  be  opened  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H,  Bahuguna)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Provision  has  been  made  to  open  700  new  post  offices  in  Bihar  in  the  budget
 The  exact  places  where  these  post  offices  will year  1973-74,  be  opened  shall  however,

 depend  upon  the  result  of  examination  of  specific  proposals  fulfilling  the  standards
 plescribed  by  the  P  and  T  Department,

 क़न्दील  सेल  को  सुचित  किए  गए  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  के  जाली  पद

 1342.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  प्रधान  मंत्री  केन्द्रीय  सैल  को

 सुचित  किए  गए  निम्न  श्रेणी  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  ate  स्टेनोग्राफर  के  खाली  पदों  के

 बारे  में  3!  1972  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4115  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  1972  से  31  1972  की  अवधि  में  (fafaarz)  किस-किस

 केन्द्रीय  सरकारी  कार्यालय/विभाग  ने  केन्द्रीय  सेल  को  उच्च  श्र  णी  लिपिकों

 के  कितने  कितने  खाली  पदों  की  सुचना  दी  ;

 प्रत्येक  कार्यालय  विभाग  ने  किस  तिथि  को  उपरोक्त  श्र  णी  के  आरक्षित

 तथा  अनारक्षित  खाली  पदों  की  सुचना  दी  ;

 1  1972  से  31  1972  की  अवधि  में  किन  कार्यालयों  को  इस

 आशय  के  प्रमाण  पात्र  जारी  किए  गए  कि  केन्द्रीय  पुल  में  नाम  निदेशित  किए  जाने  के

 लिए  कोई  उपयुक्त  फालतू  अधिकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ;  कौर

 खाली  पदों  के  ब्योरे  सहित  प्रमाण  पत्रਂ  जारी  करने  की  तिथि

 कौन-कौन  सी  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  से

 अपेक्षित  सुचना  एकत्रित  की  रही  है  भ्रौर  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 Number  of  Underground  Pakistani  Nationals  from  Punjab  State  during  the  last
 Three  Years

 1343,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state  the  number  of  underground  Pakistani  nationals  deported  from  the  various  districts

 of  Punjab  during  the  last  three  years  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  C.  Pant)  :;  The  total
 number  of  underground  Pakistani  nationals  deported  during  the  last  three  years  was  17,
 out  of  which  16  were  from  the  Gurdaspur  District  and  one  from  the  Hoshiarpur  District.
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 Deportation  of  Underground  Pakistani  Nationals  from  Kerala  State

 1344  Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  the  district-wise  number  of  pakistani  nationals  in  ‘Kerala  State  at  present  who

 came  here  on  valid  passports  and  visas  from  Pakistan  but  have  gone  underground  in  the

 various  districts  of  the  State  after  the  expiry  of  the  period  of  their  passports  and  visas ;
 and

 (b)  the  action  taken  by  Government  to  deport  them  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin) :  (a)  and

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  खजाने  से  पादन  का  भुगतान

 1345,  भी  तेजा  fag  स्वतंत्र  :  कपा  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  |नई  दिल्‍ली  स्थित  सभी  खजानों  में  पर्याप्त  कर्मचारी  न  होने  के  कारण

 पादन  लेने  वालों  लोगों  को  अपनी  पेंशन  लेने  के  लिए  कई  घन्टे  तक  प्रतिक्षा  करनी  पड़ती  है  और

 यदि  तो  पेंच न  भोगियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  विचार  से  उपयुक्त

 व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करन  का  विचार  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  एफ०  एच ०  मोहसिन )  ate

 किन्तु  महीने  के  अन्तिम  दस  महिनों  के  दौरान  जब  सामान्य  भुगतान  के  बिल  कौर  अन्य  क्लेम  के

 लिए  जाते  हैं  तो  खजानों  में  पेंशनों  के  मामलों  में  देरी  हो  जाती  है  महीने  की  25  तारीख  तक

 कार्य  के  लगभग  सभी  दिनों  में  पेंशन  की  अदायगी  के  लिए  sag  किये  गये  हैं  ।  प्रत्येक  पेंशन

 प्राप्त  करने  के  लिए  चार  वैकल्पिक  तिथियां  होती  हैं  ।  ऐसे  दिनों  में  जबकि  काय  की  अघिकता

 होती  है  भ्रान्त  रिक  समायोजन  करके  श्रतिरिवत  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 weet  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिये  फिल्म  fae  निगम  द्वारा  सहायता

 1346,  श्री  प्रियरंजन  दास  मु शी  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 करेंगे  fa °

 क्या  अच्छी  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  1972  तक  कितने  व्यक्ति  फिल्म  वित्त

 निगम  से  लाभान्वित  हुए  हैं
 ;

 अच्छी  फिल्मों  के  निर्माण  हेतु  फिल्म  वित्त  निगम  द्वारा  फिल्म  निर्माताओं  और

 निर्देशकों  की  तालिका  बनाने  की  ब्या  पद्धति  है  ;  और

 किन  व्यक्तियों  को  फिल्म  वित्त  निगम  से  सहायता  प्राप्त  हुई  कौर  किन  व्यक्तियों ने
 सरकार  को  ऋण  लौटा  दिया  है  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्र  भंवर  fag):  फिल्म  वित्त
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 निगम ने  31  1972  तक  105  फिल्मों  (24  वृत  चित्रों  के  निर्माण के  लिए

 ऋण रा  दिये  थे  ।

 इस  प्रकार  का  कोई  पैनल  नहीं  है  निगम  द्वारा  ऋण  प्रत्येक  आवेदन  पत्र  की

 योग्यताओं  के  ब्रा घार  पर  दिये  जाते  है  ।

 जिन  105  आवेदकों  को  निगम  द्वारा  ऋण  दिये  गये  उनमें  से  46  चित्रों

 के  21  निर्माताओं  ने  सारा  ऋण  लौटा  दिया है
 18  मामलों  निगम  ने  ऋण  बट्टे

 खाते  में  डाले  परन्तु  उनमें  से  भी  दो  निर्माताओं  ने  समझौते  के  भ्रनुसार  परिशोधित  राशि  लौटा

 wey  मामलों  ऋण  की  दावतो  के  अनुसार  ऋण  वसूली  की  कारवाई  जारी  जिन

 48  निर्माताओं  ने  ऋण  लौटा  दिये  हैं  या  परिशोधित  रिकी  वापिस  कर  दी  उनके  नामों  को

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी ०-

 4315/73]

 लाइव  पास्ट  फाइवਂ  नामक  फिल्म  को  सहायता

 1347,  श्री  प्रियरंजन  दास  मु  झ्शा
 :  क्या  सूचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  उनका  ध्यान  विमल  आहूजा  द्वारा  बनाई  गई  कोचर  फिल्म  पास्ट

 फाइवਂ  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  फिल्म  तथा  ऐसी  aq  फिल्मों  को  सहायता

 देने  का  है  जो  युवकों  को  गांधी  जी  की  वास्तविक  विचारधारा  से  अवगत  कराती  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  घमंडिन  fag):  हां  ।

 जब  कि  सरकार  गांधी  जी  की  शिक्षाओं  तथा  उनके  श्राद्धों  के  प्रचार  में  सहायक  होने  वाले

 किसी  भी  कार्य  का  स्वागत  वर्तमान  फिल्‍म  की  सहायता  करनें  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  घौर  राज्य-भ्रष्टाचार  विरोधी  अधिका  रियों  क

 सम्मेलन  के  fra  पर  झनुवर्तो  कार्रवाई

 1348,  श्री  ए०  न  गोपालन  :  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ate  राज्य  भ्रष्टाचार  विरोधी  अधिकारियों  के  नई  दिल्‍ली  में

 हुए  छठे  संयुक्त  सम्मेलन  में  लिए  गये  निकायों  भ्र ौर  सिफारिशों  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्रवाई  की

 गई  कौर

 यदि  कोई  अनुवर्ती  कार्रवाई  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  तथा

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  तथा  राज्य  भ्रष्टाचार  निरोधी  अधिकारियों  के  छठे  संयुक्त  सम्मेलन  में

 की  गई  सिफारिशें  प्रशासनिक  संगठनात्मक  सुधार  वर्तमान  नियमों  एवं

 विनियमों  शादी  के  कुछ  संशोधनों  से  सम्बन्धित  थीं  ।  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षत्र  प्रशासनों

 से  सम्बन्धित  सिफ़ारिशों  उनके  पास  आवश्यक  कार्रवाई  के  लिए  भेज  दी  गई  हैं  ।  अरन्य  सिफारिशें

 कार्मिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  में  प्रक्रियागत  हैं  ।
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 केन्द्रीय  सचिवालय  में  नियुक्त  किये  गये  दिल्ली  पुलिस  अधिकारी

 1349,  को  ए०  के०  गोपालन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  दिल्ली  के  पुलिस  अधिकारियों  को  उप  सचिवों  कौर  अवर

 सचिवों  के  रूप  में  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवाओं  में  लिया  गया  है  ;  शर

 यदि  तो  कितने  ate  किन-किन  मंत्रालयों  और  विभागों  में  उनकी  नियुक्ति  की

 गई

 गृह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  तथा

 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  संघ  शासित  क्षेत्र  सेवग  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  किसी  अधिकारी  को

 oat  तक  केन्द्रीय  सचिवालय  में  नहीं  लिया  गया  है  ।

 सरकार  द्वारा  हाथ  में  लेने  से  पहले  मिलों  से  मशीनें  हटाना

 1350.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  अ्रपनेਂ  हाथ  में  लिए  गए  मिलों  के  पूर्वे  प्रबन्धकों  ने  ऋण  के

 प्रांतों  को  बढ़ा  चढ़ा  कर  दिखाया  है  कौर  अन्तिम  क्षण  में  बहुत  से  व्यक्तियों  को  श्रत्याघिक  वेतन

 पर  रखा  गया  है  ;

 (a)  कया  बहुत  से  मामलों  में  anal  के  मुख्य  और  मूल्यवान  पुर्जो  को  निकाल  लिया

 गया  है  ;

 बका  कसका यदि  तो  इस  प्रकार  के  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  स  SDI  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  fama  site  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सो  ०  :  ax

 सरकार  की  जानकारी  में  इस  प्रकार  का  कोई  मामला  नहीं  श्राया  है  ।

 seq  ही  नहीं  उठता  ।

 धर्म नगर  डाक  घर  को  इमारत

 1351.  श्री  सोरेन  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धर्म नगर  डाक  घर  की  इमारत  उनकी  aq  भूमि  पर  बनाई  जायेगी  ;  और

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  श्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  ?

 सचार  मन्त्री  हेमवती नन्दन  :  जी  हां  ।

 भवन  निर्माण  काय  1973  में  शुरू  होने  की  सम्भावना  है  |
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 a  a  ne

 पूर्वोत्तर  परिषद  के  सचिव  द्वारा  त्रिपुरा  का  दौरा

 1352.  श्री  बिरेन  दत्त  :  नया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वोत्तर  परिषद  के  सचिव  ने  प्रादेशिक  योजना  के  सम्बन्ध  में  त्रिपुरा  का  दौरा

 किया है  ;

 क्या  रेलवे  संचार  व्यवस्था  साहू  करने  के  लिए  लाइन  धर्म नगर  से  अगरतला  तक

 विस्तार  करने  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  कोई  अभाव  दिया  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रिय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 क्या  हरिपुरा  को  अकालग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  करने  के  लिए  भी  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार

 से  अनुरोध  किया  है  ;
 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 (a)  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 जी  श्रीमान  ।

 saa  नहीं  उठता  ।

 भाषायी  अल्पसंख्यकों  की  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  dp

 1353.  शी  सुरेन्द्र  मेहनती  :
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  अखिल

 भारतीय  वकील  परिषद  ने  भारत  के  राष्ट्रपति  से  राज्य  सरकारों  को  भाषाई  अल्पसंख्यकों  को

 सुरक्षा  प्रदान  करने  और  उनके  बच्चों  को  मातृ  भाषा  में  शिक्षा  देने  की  पर्याप्त  सुविधाएਂ  sara

 करने  के  लिए  स्पष्ट  कौर  ufaara  आदेश  जारी  करने  का  aqua  किया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  इंस  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  पत्र

 न  तो  राष्ट्रपति  सचिवालय  में  कौर  न  इस  मंत्रालय  में  प्राप्त  हुआ  प्रतीत  होता  है  ।

 औद्योगिक  लाइसंस  देना

 1354,  थी  नरेन्द्र  मिलती  क्या  औद्योगिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रंगे  कि  वर्ष

 1971-72  और  तौर  1972-73  में  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  के  लिए  विभिनन  राज्य  में  कितने  आवेदन

 पत्र  £ 7 ह  तथा  उन्हें  कितने  लाइसेंस  दिए  गए
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  श्रौर  प्रोद्योगिकी  मंत्रो
 एक  विवरण

 संलग्न  gt ee  त  oe  ren  oe  ne  ee  en  ee  ome  eee था  नाचा
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 विवरण

 राज्य  प्राप्त  आवेदन  पन्नों  की  संख्या  जारी  किए  गए  लाइसेंसों

 की  संख्या

 1971  1972  ||  71.0  1972
 गा

 प्रॉपर  प्रदेश  117  105  39  29

 —
 अण्डमान  भ्र ौर  निकोबार  1  2

 श्रीराम  33  37  5  12

 कला
 ग्ररुणाचल

 64  100  24  18
 बिहार

 चण्डीगढ़

 दादर  नगर  हवेली

 दिल्ली  65  77  12  13

 गोवा  21  15

 10  3158  288  67  61
 गुजरात

 11  हरियाणा  266  192  33  38

 12  हिमाचल  प्रदेश  10  23

 13  11  13 जम्मू  श्र  कश्मीर

 14  केरल  45  49  12

 168  138 15  महाराष्ट्र  641  592

 16  मध्य  प्रदेश  105  63  20  12

 17  मेघालय

 18  145  152  22  42
 मसूर

 19  निगाल

 20.  नेफा

 21  35  36 उड़ीसा

 22  पॉंडिचेरी  10  10

 23  पंजाब  54  71  13  16

 24  राजस्थान  87  92  16  18

 तामील  नाडु  182  208  52  35

 26.  त्रिपुरा

 27  उत्तर  प्रदेश  334  341  49  52

 224 28  परिश्रमी  बंगाल  197  84  52

 29  जिन  राज्यों  का  उल्लेख  नहीं

 किया  गया  है  14  17

 30  164  123 एक र
 गयी

 से
 fee
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 न

 विदेशी  उद्योग  सम्बन्धी  समझौते  को  स्वीकृति  देना

 1355,  श्री  इन्द्रजीत  व्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1972  में  सरकार  ने  कितने  विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  सम  भतों  को  स्वीकृति

 इनमें  से  कितने  समझौतों  में  विदेशी
 पू

 जी

 इन  समझौतों  में  कुल  कितनी  विदेशी  पूजी  और

 इन  समझौतों  के  श्रन्तगंत  मुख्यतः  कौन-कौन  से  उद्योग  चालू  होंगे  ?

 औद्योगिक  ate  विकास  तथा  विज्ञान  प्रौद्योगिक  मंत्री  :  से  (4)

 वर्ष  1972  में  सरकार  द्वारा  256  विदेशी  सहयोग  प्रस्ताव  स्वीकृत  किये  गये  जिसमें  से  36.  में

 विदेशी  पूजी  निवेश  निहित  है  ।  इनमें  होने  वाली  कुल  विदेशी
 पू

 जी  निवेश  की  राशि  622.66  लाख

 रुपये  है  ।  इन  प्रस्तावों  में  सम्मिलित  किए  गये  प्रमुख  उद्योग  समुदायों  में  प्रायोगिक  कागज

 बनाने  वाले  लुगदी  मिल  बुटाडीन  एक्सट्रा  टशन  छपाई  की  सिंथेटिक

 डिटर्जेन्ट  ग्र
 न

 सिलोस  एण्ड  बल्क  हैंडलिंग  हाइड्रॉलिक  आटोमोबाइल

 सहायक  उद्योग  श्राटोमोबाइल  टायर  झ्र ौर  पा लिस्टर  स्टेपल  प्रे सट् रेण्ड  कांक्रीट

 कीटनाशक  मिश्रण  और  अस्पताल  के  उपकार  जसे  इन्टेग्सिव  केयर  यूनिटों  में  प्रयोग  जाने

 वाले  मल्टी  चेनल  कार्डियो  आफ  शादी  हैं  ।

 सरकार  कौर  उद्योगों  में  परस्पर  बिस्वास

 1356.  श्री  डी०  के०  पंडा  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  भारतीय  वाणिज्य  मंडल  संघ  के  अध्यक्ष  द्वारा  हाल  ही  में

 दिए  गए  वक्तव्य  की  ओर  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  सरकार  भ्र ौर  उद्योग  के  बीच  परस्पर

 सद्भाव  कम  हो  गया  है  झर  निश्छल  बातचीत  से  उनमें  सद्भाव  पैदा  हो  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०  :  तथा
 सरकार  सलाहकार  परिषद्‌  की  हाल  ही  में  आयोजित  एक  बैठक  में  भारतीय  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मण्डल  संघ  के  अध्यक्ष  के  बारे  में  बताया  गया  है  कि  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  गैर-सरकारी

 क्षेत्र
 भी

 जनता  के  लिए  काम  करना  चाहता  है  लेनी  इस  काम  के  लिए  उसेक भी  श्रपनत्व  की

 भावसा  नहीं  मिली  |  बताया  गया  है  कि  उन्होंने  agate  किया  है  कि  इस  क्षेत्र  को  अच्छी  तरह  से

 काम  में  लाना  चाहिए  क्योंकि  श्रापसी  सहयोग  से  बहुत  कुछ  किया  जा  सकता  है  |

 औद्योगिक  नीति  1956  में  सरकार  ने  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  कार्यों

 में  स्पष्ट रूप  से  घोषित  कर  दिया  है  ।  सरकार  ने  औद्योगिक  नीति  के  कुछ  पुलिदों  को  भी  हाल  a

 में  इस  ate  से  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  समाज  के  समावादी  ढांचे  के  श्रन्तगंत  स्वीकृत  आत्मनिर्भरता
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 के  साथ  विकास  को  बढ़ावा  देने  में  समाज  के  सभी  वर्ग  अपनी  यथोचित  भूमिका  निभाने  के  लिए

 जाने  करायेंगे  |

 मैसूर
 में

 stare

 1357.  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसुर  राज्य  की  सुभिक्ष  दवाओं  का  सामना  करने  के  लिए  योजना  आयोग  के

 पास  कोई  विशेष  कार्यक्रम  रोक

 (a)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  कौर  प्राकृतिक  विपत्तियों

 से  राहत  के  लिए  होने  वाले  खच  हेतु  weal  को  वित्तीय  सहायता  के  waar  कि  वह

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  गई  चौथे  वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  के  पैरा  108  में  जितने  व्यय

 की  अनुमति  दी  गई  है  उससे  75  प्रतिशत  भ्रमित  तक  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  द्वारा

 अपनाई  गई  नीति  में  यह  तय  किया  गया  है  कि  यह  अनुदान  प्रभावित  राज्यों  को  वित्त  मन्त्रालय

 की  शर  से  नियुक्त  किए  गए  अधिकारियों  के  दल  की  सिफारिशों  के  arse  पर  राहत  सम्बन्धी

 व्यय  की  निम्नलिखित  मदों  पर  दिया  जाएगा  :

 खाद्य  की  निःशुल्क  waar  रियायती  आपूर्ति  ।

 2  गरीब  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुएं  खरीदने  के  लिए  धन  प्रदान  करना  ।

 3  विकलांगों  को  घन  बांटना  ।

 4.  निःशुल्क  अथवा  रियायती  दरों  पर  कपड़े  तथा  कम्बल  देना  ।

 बीजों  की  निःशुल्क  agar  दरों  पर  आपूर्ति  ।

 6  निःशुल्क  अथवा  रियायती  दरों  पर  चारा  देना  ।

 मुफ्त  waar  रियायती  दरों  पर  दवाइयां  देना  ।

 8  पशु-महामारियों  के  निराकरण  के  उपाय  |

 9  पेय  जल  की  व्यवस्था

 10.  राहत  कार्यों  के  लिए  वस्तुयें  के  प्रा वा गमन  हेतु  यातायात  सुविधाओं  की  व्यवस्था  |

 11  विपत्ति  के  कारण  टूट-फुट  गए  मकानों  की  मरम्मत  |

 12-  राहत  कार्य  ।

 जहां  राज्य  सरकारों  की  संसाधनों  की  दशा  को  देखते  हुए  श्रावद्यकता  वहां  भारत

 सरकार  नवादा  ऋण  भी  देती  है  ।

 मैसूर  राज्य  में  सूखा  पड़ने  की  दशा  में  केन्द्रीय  सहायता  इस  प्रकार  दी  गई  :
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 1.  ऊपर  बताई  गई  नीति  तथा  प्रक्रिया  के  अनुसार  एक  केन्द्रीय  दल  ने  19  72.0  |

 मैसूर  राज्य  में  दौरा  किया  ।  इसकी  सिफारिशों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  उद्देश्य  से

 व्यय  की  सीमा  7.75  करोड़  रुपए  निश्चित  की  गई  थी  ।  इसके  बाद  मैसूर  सरकार  के  अनुरोध  के

 प्रत्युत्तर  में  एक  दूसरे  केन्द्रीय  दल  ने  स्थिति  के  पुनरावलोकन  के  लिए  तभी  हाल  ही  में  राज्य  का

 दौरा  किया  तथा  इसकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  इसी  बीच  व्यय  की  प्रगति  के  ग्रा घार

 पर  तथा  राज्य  सरकार  की  संसाधनों  की  दशा  पर  विचार  करते  हुए  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  को

 जा  रही  है  ।  अब  तक  14.5  करोड़  रुपये  की  धनराशि  (12.5  करोड़  रुपये  ऋणी  के  रूप  में  तथा

 2  करोड़  रुपये  भ्रनुदान  के  रूप  राज्य  सरकार  को  दी  जा  है  ate  आगे  किए

 गए  व्यय  को  देखते  हुए  तथा  व्यय  की  पुनरीक्षित  जो  कि  दूसरे  दल  की  सिफारिशों

 के  आधार  पर  निश्चित  की  के  आधार  पर  दी  जाएगी  ।

 (2)  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  ने  fade  रबी  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  कृषि  उत्पादन

 पर  सूखे  के  प्रभाव  को  हत्या  करने  के  लिए  3,96  करोड़  रुपये  की  मंजूरी  दी  है  ।

 (3)  कृषि  निदेश  wa  करने  और  वितरण  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  दो  करोड़

 रुपये  की  राशि  विशेष  लघु  श्रवर्घि  ऋण  के  रूप  में  स्वीकार  की  गई  है  ।

 (4)  घाट  प्रभा  और  भाल प्रभा  परियोजनाओं  के  कार्य  को  1972-73  की  वार्षिक  योजना

 में  प्रारम्भिक  परिकल्पित  स्तर  से  ऊपर  करने  के  लिए  1972-73  में  2.72  करोड़  रुपये  की  अग्रिम

 केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  की  गई है  ।  इसी  काय  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  1.28  करार  रुपये

 की  व्यवस्था  की
 गई  है  ।

 (5)  विभिन्‍न  मंत्रालयों  की  निम्नलिखित  विशेष  स्कीमों  के  अंतगर्त  राज्य  सरकार

 ,  को  निम्नांकित  अवस्थाएं  कौर  उपलब्ध  होंगी  ।  अ्रन्तगंत  प्राप्त  होने  वाली  केन्द्रीय  सहायता

 से  राज्य  सरकार  को  सुखे  की  स्थिति  से  मुकाबला  करने  में  सहायता  :

 मैसूर  राज्य  में  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  तीव्र  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  स्वास्थ्य  मन्त्रालय

 ने  1972-73  में  एक  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।

 1972-73  में  राज्य  को  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगंत  142  लाख  रुपये  की

 केन्द्रीय  सहायता  दी  जाएगी  ।  राज्य  सरकार  को  7.5  लाख  रुपये  दो  किस्तों  में  दिए

 जा  चुके  हैं  तथा  शेष  राशि  चालू  वर्ष  के  समाप्त  होने  से  पहले  ही  दे  दी  जाएगी ।

 खाद्य  शर  कृषि  मंत्रालय  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  और  ग्रामीण

 रोजगार  के  लिए  त्वरित  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1972-73  के  दौरान  राज्य  सरकार

 को  क्रमशः  2.28  करोड़  रुपये  1972  तथा  1.19  करोड़  रुपये

 1972  दिए  गए  ।

 यह  अदा  की  जाती  है  कि  उपयु क्त  स्कीमों  के  भ्रन्तर्गत  धनराशि  मिलने  से  सूखाग्रस्त

 क्षेत्रों
 की

 कठिनाइयों  को
 दूर

 करने  में  और  रोजगार  उपलब्ध  करने  में
 बहुत  सहायता  मिलेगी  ।
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 डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  के  लिए  ग्रा वास  सुविधायें

 1358.  st  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  संवार  मंत्री  ्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  उपलब्ध  *जनरलਂ  पल  श्रीवास  की  तुलना
 में  हाक  तथा  तार  कर्मचारियों  के  लिए  उपलब्ध  श्रावण  सुविधाएं  पर्याप्त  शौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  ठोस  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मन्त्री  हेमवती नन्दन  :  जी  हां  |

 स्टाफ  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए  उत्तरोत्तर  ज्यादा  निधि  were  की  जा  रही  है  ।

 चौथी  योजना  की  ग्रन्थि  के  लिए  क्वार्टरों  के  निर्माण  का  जो  लक्ष्य  निर्धारित  वे  सभी

 क्वाटर  तेयार  कराने  के  बहुत  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  इस  योजना  अवधि  में  कुछ

 कौर  ज्यादा  क्वार्टरों  के  तयार  करने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  पांचवीं  योजना  अवधि  1974-79

 के  दौरान  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए  ate  ज्यादा  निधि  प्लाट  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इन

 प्रस्तावों  का  अनुमोदन  किया  जाना  sat  बाकी  है

 Telephones  Disconnected  at  Nangachhiya  Telephone  Exchange,  Bihar

 1359.  Shri  G.  P.  Yadav  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (8)  the  number  of  telephone  subscribers  of  Narayanpur  centre  under  Nangachhiya
 Exchange  in  Bihar  State  who  have  got  their  telephones  disconnected  1606  atly  ;  and

 (b)  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  Bahuguna)  :  (a)  Two

 (b)  Non-payment  of  annual  rental  and  other  telephone  dues.

 Sale  of  Raw  Materials  by  owners  of  Small  Scale  Industries  in  Bihar

 1360.  Shri  Yadav:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science

 and  Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  financial  assistance  and  the  quantity  of  raw  material  provided

 to  Bihar  State  for  small  scale  Findustries*  by~’theਂ  Central  Government  during  1970-71  and

 1971-72  ;

 (b)  whether  the  owners  of  small  scale  industries  are  reported  to  be  selling,  the
 raw  material  received  by  them,  in  black  market  and  not  using  it  in  their  industries;
 and

 (c)  if  50,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.

 Subramaniam)  :  (a)  1.  Financial  assistance  :

 (Rs.  in  lakhs)

 1970-71  1971-72
 1B ह  Seale  Indn ocdre  11111  sties.  60.78  78.79 (i)  Sma

 (ii)  Industrial*estate.  3.01  3.29
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 किक  क  ——  क  कालक  इवान  एकानन  इ

 (Rs,  in  lakhs)
 2  1970-71  1971-"2 Raw  materials  :

 (i)  Imported  raw  materials.  156.00*  201.00*

 3  Indigenous  raw  materials

 (in  tonnes)
 1970-71  1971-72

 1723  2259 (i)  Grade  Aluminium

 (ii  Commercial  Grade  Aluminium  Nil  69

 (iii)  Zinc  Nil  94.78
 1.7  1.9 (iv)  Antimony

 (४)  Mutton  Tallow  1000  1000

 (vi)  Soda  Ash  Nil  140
 Parafin  wax  1249  1484 (vii)

 Allocation  and  despatches  of  Steel  Bihar  State  for  Small  Scale  Industries  Units  has
 of  late  improved  as  may  be  seen  from  the  table  below  :

 (In  metric  tonnes)
 Period  Total  allocation  to  Allocation  to

 SSI  Sector  Bihar
 January-March  1971  31,421  1693
 April-June  1971  40,461  719

 July-September  1971  44,238  1138
 October-December  1971  1039 32,277
 January-March  1972  45,959  901
 April-June  1972  66,579  1943

 July-Steptember  1972
 October-December  1972  75,428  1761

 Despatches  :

 (In  tonnes)
 1970-71  4,000
 1971-72  4,900

 (0)  and  (c)  Occasional  allegations  of  misuse  of  Raw  material  are  looked  into  when-
 ever  they  are  received.  Actual  distribution  of  raw  materials  among  individual  small
 scale  units  is  done  by  the  State  Directors  of  Industries  who  are  required  to  ensure  proper
 utilisation  of  the  material  allotted  to  the  individual  units.  They  have  been  requested  to

 tighten  up  their  supervision  over  the  utilisation  of  the  quotas  of  raw  materials  allotted
 to  the  small  scale  industries  units,

 Appointment  of  a  States  Reorganisation  Commission

 1361.  Shri  ७.  P.  Yadav  :

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :

 Will  the  Minisier  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  consider  the  question  of  reorganisation  of

 States  afresh  by  appointing  a  State  Reorganisation  Commission  ;  and

 (b)  i:  so,  when  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 *Value  of  import  licences  issued  to  SSI  Units  in  Bihar  State.
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  home  Affairs  (Shri  F.  Mohsin)  :  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Government  do  not  consider  that  the  need  for  a  fresh  reorganisation  of  States
 exists,

 श्राकादाचाणी  कलकत्ता  की  छत  का  क्रिकेट  मच  देखने  के  लिये  उपयोग

 1362.  श्री  जगदीश  भट्टाचार्य  :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सकी

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  हाल  में  हुए  क्रिकेट  टेस्ट  मैच  को  देखने के

 लिए  कलकत्ता  की  इमारत  की  छत  का  प्रयोग  किया  गया  था  कौर  श्राकादवाणी  केन्द्र

 के  निदेशक  के  हस्ताक्षरयुक्त  प्रवेश-पत्र  पैसे  लेकर  जारी  किये  कौर

 यदि  तो  ऐसा  किसकी  अनुमति  से  किया  गया  था  ate  इस  प्रचार  एकत्र  किये

 गये  घन  का  निपटारा  किस  प्रकार  किया  गया  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  ST-Aeay  धर्मवीर  आकाशवाणी  के

 चारियों  के  परिवारों  के  कुछ  सदस्यों  तथा  केन्द्रीय  कौर  राज्य  सरकार  के  कुछ  ea  कार्यालयों  के

 अ्रघिकारियों  को  टेस्ट  मैच  के  प्रथम  दो  दिन  प्रवेश  पास  जारी  चन  थे  ।  क्योंकि  इससे  भवन  की

 छत  पर  बहुत  भीड़  हो  ये  सब  पास  बाद  में  रद  कर  दिये  गये  ।  पास  पैसे  लेकर  जारी  नहीं

 किये  गये

 set  नहीं  उठता  |

 दिल्‍ली  में  धोखेबाजों  हारा  झपने  को  डाकघर  के  कर्मचारी  बताकर  धोखाधड़ी  के  मामले

 1363.  श्री  कार  के०  सिन्हा  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  दिल्‍ली  में  ऐसे  मामले  हुए  हैं  जिसमें  धोखेबाज  अपने

 को  डाकघर  के  कर्मचारी  बता  कर  डाकघरों  के  सार्वजनिक  हाल  में  घूमते  हैं  कौर  लोगों  को  बिना

 बारी  के  डाक  कार्य  जैसे  मनीआर्डर  बीमा  वस्तु ग्र ों  की
 बचत  बैंकों  में  धन  जमा  कराने

 are  रेडियो  लाइसेंस  शादी  प्राप्त  कराने  का  वचन  देते  हैं  ae  वे  डाकघर  के  इन्दर  जाते  हुए  दिखाई

 देते  इसके  पश्चात्‌  गायब  हो  जाते  भ्र ौर

 डाकघरों  में  इस  प्रकार  की  घोखा-धड़ी  को  रोकने  के  लिए  उपचारात्मक

 वाही  की  गई  है  भर  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  भी  किया  गया  ate  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया
 है  शौर  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्री  :
 जी  हां  ।  इस त  पांच  मामले  सरकार

 की  जानकारी  में  are  हैं
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 ee

 डाकघरों  में  अनधिकृत  व्यक्तियों  के  प्रवेश  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के  तरीकों  को

 मजबूत  कर  दिया  गया  है  ।  साथ  ही  जन  सामान्य  को  सावधान  करने  तौर  उन्हें  शिक्षित  करने  के

 लिए  घोखाघड़ी  करने  वालों  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  कार्य  प्रणाली  का  ब्यौरा  देते  एक  प्रेस

 नोट  भी  जारी  कर  दिया  गया  था  ।

 इस  बारे  में  किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  स्थित  वायदा  बाजार  चेम्बर  से  काट  गये  टेलीफोन

 1364.  श्री  कार  के०  सिन्हा  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  स्थित  वायदा  बाजार  चेम्बर  के  कितने  टेलीफोन  तक  काटे  जा

 चुके

 क्या  वे  सभी  टेलीफोन  काटे  जा  चुके  हैं  जिनको  काटने  at  कराना  पुलिस  ने  टेलीफोन

 विभाग  से  की

 यदि  तो  क्यों  ate  इसके  लिए  कौन-कौन  जिम्मेदार  कौर

 क्या  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  उन  लोगों  को  किसी  भी  अवस्था  में  टेलीफोन

 नहीं  दिए  जाएंगे  जो  श्रवैघ  वायदा  बाजार  का  धन्धा  करते  हैं  ?

 संचार  मन्त्री  हेमवती नन्दन  :  areas  ट्रेनिंग  कोरोनेशन

 दिल्‍ली  में  काम  कर  रहे  171  टेलीफोन  कनेक्शन  काट  दिए  गए  हैं  ।

 जी  केवल  तीन  कनेक्शनों  को  छोड़  कर  ।

 तीन  टेलीफोन  कनेक्शन  इसलिए  नहीं  काटे  गए  क्योंकि  दिल्‍ली  प्रशासन  के  area  में

 बताए  गए  टेलीफोन  नम्बर  फारवर्ड  ट्र  डिंग  को  डोनेशन  होटल  के  लिए  काम  नहीं  कर  रहे  थे  ।

 ये  कनेक्शन  आदेश  में  बताए  गए  saa  के  अलावा  दूसरे  उपभोक्ताओं  के  लिए  काम  कर  रहे

 विधायी  भारतीय  तार  नियमावली  के  श्रधीन  गैर  कानूनी  काय  के  लिए  टेलीफोन  का

 उपयोग  वर्जित  है  ।  इसलिए  टेलीफोन  कनेक् दान  के  लिए  प्राप्त  प्रत्येक  प्रार्थना  पर  उसके  गुणावगुण

 के  आघार  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 दिल्‍ली  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  द्वारा  टेलीफोन ों  की  मंजूरी

 1366.  श्री  राशि  भूषण  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  ने  ag  1972  के  दौरान  दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  टेलीफोन

 केन्द्रों  से
 सामान्य  ate  विशेष  श्रेणी  के  ग्रन्तगंत  अलग-म्लान  कितने  टेलीफोन  लगाने  के  लिए  मंजूरी

 दी
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 इन  में  से  अब  तक  कितने  टेलीफोन  लगाये  जा  चुके  हैं  ae  टेलीफोन  सलाहकार

 समिति  द्वारा  काफी  समय  पहले  टेलीफोन  मंजूर  करने  के  बाद  भी  प्रयोक्ताश्रों  को  टेलीफोन  कनेक्शन

 न
 दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  :  कौर

 पहले  ही  मंजर  किये  जा  चके  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 उपाय  किये  जा  चुके  हैं
 ?

 संचार  मन्त्री  हेमवतीनन्दन  बहुगुणा  )  टेलीफोन  सलाहकार  समिति ने  ae  1972

 में  दिल्ली  के  विभिन्‍न  wats  एक्स  बैंकों  में  विशेष  श्रेणी  के  meats  333  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों

 की
 सिफारिश  की  थी  ।  सामान्य  श्रेणी  में  टेलीफोन  कनेक्शन  रजिस्टर  न  के  अनुसार  ही  दिए

 जाते  हैं  कौर  ये  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  दायरे  में  नहीं  कराते  ।

 ait  तक  265  कनेक्शन  लगाए  गए  हैं  ।  बकाया  118  कनेक्शनों  में  से  111  कनेक्शन

 तकनीकी  दुष्टि  से  देना  सम्भव  नहीं  है  we  7  कनेक्शन  विवादास्पद  होने  के  कारण  नहीं  लगाए  जा

 सके

 केबल  डालने  का  wry  बड़े  पैमाने  पर  चल  रहा  है  जो जो  कनेक् दान  तकनीकी  afer

 से  खोलना स  नहीं  ग्राद्या है  कि  उन्हें  लगभग  3  महीने  की  वर्धी  में  खं गलना  सम्भव  हो

 जाएगा  |

 Assistance  to  Engineers  in  Rajasthan

 1367  Shri  M.C,  Daga  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science

 and  Technology  ‘e  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  funds  utilised  out  of  the  amount  given  by  the  Centre  to  Rajas-
 than  during  the  last  year  for  the  development  of  industries  and  for  providing  employment
 to  the  technicians  holding  Engineering  Degrees  or  Diplomas

 (b)  the  number  of  unemployed  engineers  and  technicians  to  whom  the  monetary
 assistance  was  given  out  of  the  aforesaid  amount  indicating  the  names  of  the  industries  for
 which  such  assistance  was  given:  and

 (c)  whether  Central  Government  propose  to  provide  such  monetary  assistance  to

 Rajasthan  this  year  also  and  if  so,  the  extent  thoreof  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  Subra

 maniam)  (a)  With  the  commencement  of  the  Fourth  Five  Year  Plan,  central  assistance  to

 the  State  Governments  for  State  Plan  schemes  are  in  the  form  of  block  loans  and  block
 The  state  Government  are  at grants  and  is  not  tied  to  individual  heads  of  development

 liberty  to  utilise  the  block  loans  and  grants  among  the  various  heads  oi  development  as

 exigencies  warrant  During  the  year  1971-72,  the  Government  of  Rajasthan  had  incurred
 14.24  lakhs  cn  small  scale  industries  and  Rs.  1.79  lakh  on  industrial expenditure  of  Rs

 estates  Under  the  scheme  of  assistance  to  the  educated  unemployed,  the  Government  of

 Rajasthan  were  allocated  a  sumof  Rs.  47  lakhs  during  the  year  1971-72  The  State  Govern-
 ment  have  utilised  the  entire  allocation  of  Rs.  47  lakhs  during  the  year  1971-72

 (b)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  house.
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 (c)  The  central  assistance  for  State  plans  in  the  form  of  block  loans  and  grants  and
 also  under  the  scheme  of  assistance  to  the  educated  unemployed  will  be  made  available  to

 the  Government  of  Rajasthan  at  the  end  of  the  financial  year  1972-73  on  the  basis  of

 expenditure  to  be  intimated  by  the  state  Government.

 Inclusion  of  Rajasthan  in  Eighth  Schedule  of  Constitution

 1368.  Shri  M.C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  bleased  to
 state

 :

 (a)  the  number  of  Rajasthani  speaking  persons  in  Rajasthan  and  whether  Rajas-
 thani  is a  language  or  a  dialect;

 (b)  the  number  each  of  Marwari,  Panjabi,,  Brij,  chaste  Hindi  and  Gujrati  speaking
 people  in  Rajasthan;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  include  Rajasthani  in  the  Eighth  Schedule  of
 Constitution?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin)  :  (a)  &  (b)
 A  statement  is  attached.  [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.-4316/73]

 (c)  No,  Sir.

 परिचय  बंगाल  के  फिल्स  उद्योग  में  संकट

 1369.  श्री  संमर  क्या  सुचना  site  प्रसारण  मंत्री  परिचय  बंगाल  के  फिल्म  उद्योग
 में  संकट  के  बारे  में  29  1972  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  2280  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  पश्चिमी  बंगाल  के  फिल्म  उद्योग  की  शिकायतों  के  बारे  में  झ्रध्ययन

 दल  की  सिफारिशों  पर  क्या  निर्णय  किये  गये  है  कौर  उन  को  काय  रूप  देने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 केन्द्रीय  सरकार  से सुचना  ale  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-सूत्रो  धर्मवीर  :

 मुख्य  रुप  से  सम्बन्धित  मामलों  श्रीराम  फिल्म  प्रभाग  का  फिल्म  विधायन  सम्बन्धी  कुछ  कायें

 कलकता  में  स्थानान्तरित  करने  के  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  चुकी  है  ।  इसी  प्रकार  कुछ  वृत  चित्रों

 श्र  न्यूजरीलों  के  प्रादेशिक  संस्करण  का  निर्माण  ard  स्थानान्तरित  करने  की  योजना  सक्रिय  रूप

 से  विचाराधीन  है  ।

 कलकत्ता  में  तकनीकी  सुविधाओं  का  श्राघुनीकरण  करने  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  की  अन्य

 सिफारिशों  पर  उपयुक्त  कदम  पश्चिम  बंगाल  जिसकी  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  भेज  दी  गई

 के  परामर्श  से  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अ्रासास  में  भाषायी  आन्दोलन

 1570.  श्री  समर  गुह  :

 श्री  पीलू  मोदी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 Tay | क द  हद  दि गलन  नरन  सत्न  ८: ८...  -.
 कौर क्या  श्रासाम  में  कछार  में  भाष  बराबर  चल  रही

 श्रीराम  के  कछार  जिले  में  भाषायी  भ्रात्दोलन  के  आधारभूत  कारणों  के  समाधान

 हेतु  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द  :  att  आन्दोलन  स्थगित

 कर  दिया  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  असम  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  निकट  सम्पर्क  रखे  हुए  है  कौर

 भाषा  समस्या  का  एक  सौहार्दपूर्ण  हल  ढूँढने  के  लिए  लगातार  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 aime  हिन्द  फौज  के  कर्मचारियों  ate  उन  नौसैनिकों  जिन्होंने  1946  के  नौसैनिक

 विद्रोह  में  भाग  लिया  तास  पत्र  देना

 1371.  भी  समर  गुह  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  orate  हिन्द  फौज  के  किसी  कर्मचारी  ate  उन  नौसैनिकों  में  से  किसी

 जिन्होंने  1946  के  नौसैनिक  fasts  में  भाग  लिया  श्री  तक  ताम्र  पत्र  दिये  गये  शरीर

 यदि  तो  राज्य-वार  उनकी  संख्या  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जहां  तक  भूतपूर्व  आज़ाद

 हिन्द  फौज  के  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  उत्तर  स्वीकारात्मक  उन  नौसैनिकों  के  बारे  में  उन्होंने

 नौसैनिक  विद्रोह  में  भाग  लिया  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 अपेक्षित  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 कतिपय  पिछड़  ste  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  मंजूर  की  गई  अतिरिक्त  परियोजनाएं

 1372,
 श्री  वीरेन्द्र सिह  राव

 भी  मुख्तियार सिह

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  कतिपय  पिछड़े  हुए  कौर  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों
 के  लिए  हाल  ही  में

 कुछ  भ्र ति रिक्त  परियोजनाएं  मंजूर  की

 हरियाणा  राज्य  में  मंजूर  की  गई  परियोजनाओं
 के  नाम  क्या  हैं  कौर  वे  कहाँ  कहां

 स्थित  कौर

 इनसे  रोजगार  के  कितने  ग्र वसर  बनेंगे  शरीर  इस  प्र  योजन  के  लिए  कितनी  धन  राशि

 नियत की  गई  है  ?

 योजना  wars  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  योजना  आयोग  को  इस

 घात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  होल  पिछड़े  शरीर  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  किसी  प्रकार  की

 भ्र ति रिक्त  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  गई  हैं  ।
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 कौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 लम्बा  स्थित  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  में श्रप्रयुक्त  पढ़  उपकरण

 1373.  श्री  व्यालार  रखी  :  क्या  अन्तरिक्ष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दुम्बा  स्थित  विक्रम  साराभाई  ग्रस्त  रक्षा
 केन्द्र  में  पिछले

 कई  वर्षों  से  लाखों  रुपये  के  मुल्य  के  बहुत  से  उपकरण  प्रयुक्त  पड़  हुए  भ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ate  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  तथा

 भ्रन्तरिक्ष  मन्त्री  इन्दिरा  :  हां  ।  खरादों  तथा  इलैक्ट्रानिकी  उपकरणों  जसे

 कुछ  उपकरणों  का  लगाया  जाना  दोष  है  ।

 इन्हें  लगाने  में  विलम्ब  होने  का  कारण  यह  है  कि  प्रयोगशाला  का  भवन  ग्राम  तैयार

 नहीं  gat  है  ।  दुम्बा  में  भवनों  के  निर्माण  में  अत्यधिक  बिलम्ब  होने  का  कारण  यह  है  कि  उनका

 निर्माण  करने  वाले  ठेकेदारों  को  श्रम-सम्बन्धी  संकटों  का  सामना  करना  पड़ा  ।  उपकरणों को

 शीघ्रतापूर्वक  काम  में  लाने  के  उद्देश्य  अस्थायी  रूप  से  भवन  बनाये  जा  रहे  हैं  तथा  जहां

 श्यक  है  वहाँ  किराये  पर  भी  भवन  लिये  जा  रहे  हैं  ।  कठिनाइयो ंके  बावजूद  उपलब्ध  स्थानों  पर

 उपकरण  लगाये  जा  रहे  हैं  भ्रांत  उन्हें  अ्रधिक  से  अधिक  काम  में  लाया  जाना है  |

 मंसुर  में  गरोबी  के  स्तर  से  भी  नीचे  रहने  वाले  लोग

 1374,  श्री  के०  मानना  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसूर  में  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  रहन-सहन  के  स्तर  में

 सुधार  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के
 विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  उक्त  प्रयोजन  हेतु  केन्द्र  ने  इस  राज्य  को  कितनी  राशि  मन्जूर  की  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सोहन  :  भ्र ौर  गरीबी  के  स्तर

 से  निचले  स्तर  पर  रहने  वाले  लोगों  के  रहन-सहन  के  स्तर  में  सुधार  लाने  वाले  व्यापक  दृष्टिकोण

 योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण  जो  कि  पहले  ही  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  जा  चूका

 में  बताया  गया  है  ।  मसूर  के  सम्बन्ध  में  विशेष  मंसूर  राज्य  की  पाँचवीं  योजना  में  तैयार

 किए  जाएंगे  जो  कि  कभी  तेयार  की  जा  रही  है  ।

 बेरोजगार  इन्ही  निर्धारण  स्नातकों  के  लिए  स्वतः  रोजगार  की  व्यवस्था  करने  हेतु  मंसुर  राज्य  को

 वित्तीय  सहायता

 1375.  शी  के०  सालसन  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  मंसूर  में  बेरोजगार  इंजीनियरिंग  स्नातकों  के  लिए  रोजगार  व्यवस्था

 करने  हेतु  मैसुर  राज्य  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  आगामी  वर्ष  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  कितनी  राशि  की  सहायता  मंजूर

 कर  रही  भ्र ौर

 इस  योजना  के  कितने  इञ्जीनियरी  स्नातकों  को  लाभ  पहुंचने  की  ग्राम

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  से  1971-72  में

 औद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  ने  इंजीनियर  उद्यमियों  को  उद्योगों  की  स्थापना  में  सहायता  देने  के

 लिए  एक  स्कीम  तैयार  की  थी  ।  इस  स्कीम  के  लिए  मंसूर  राज्य  को  33  लाख  रुपए  का  आवंटन

 किया  गया  था  ।  1972-73  में  उस  स्कीम  को  जारी  के  लिए  मंसुर  राज्य  को  70  लाख  रुपए

 की  राशि  श्रावन्टित  की  गई  है  ।  किन्तु  इससे  रोजगार  के  कितने  श्रवसर  उत्पन्न  इस

 सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राज्य  के  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  1972-73  के  जिसके  लिए  143  लाख  रुपए

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दिए  राज्य  सरकार  ने  विभिन्‍न  श्रेणी  के  काम  तलाश  करने  वाले

 जिनमें  ग्रामीण  तथा  शहरी  श्रेंत्रों  में  रहने  वाले  farfata  ate  शिक्षित  व्यक्ति  भी  शामिल

 को  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कुछ  स्कीमें  तैयार  की  हैं  ।  ऐसी  सम्भावना  है

 कि  इन  स्कीमों  से  लगभग  1000  इंजीनियरों  तथा  अन्य  वर्गों  के  तकनीकी  व्यक्तियों  को  नौकरी

 तथा  रोजगार  की  व्यवस्था  होगी  ।  यह  अदा  की  जाती  है  कि  वृत्तिभोगी  प्रशिक्षण  स्कीम  से

 इन्ही  नियमों
 को  अपना  स्वयं  का  धन्धा  स्थापित  करने  में  अथवा  उपयुक्त  संगठनों  में  रोजगार  तलाशी

 करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इन  स्कीमों  के  1973-74  में  भी  जारी  रहने  की  सम्भावना  किन्तु  1973-74  के  लिए

 प्रभी  तक  वित्तीय  श्रावन्टन  नहीं  किया  गया  है  ।  परन्तु  यह  श्रावन्टन  चा  ल  au के  श्रावस्ती  से  काफी bet  ्  हर

 झिझक  होगा  ।

 areata  करार

 1376.  थो  भागवत  का  घ्राजाद  :

 श्री  सी०  zo
 दंड पाणि

 द

 कया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  पोलैंड  के  साथ  नये  ढंग  के  श्रमिक  सम्बन्ध  स्थापित  किये

 कौर

 यदि  तो  इस  करार  से  दोनों  देशों  के  बीच  किस  प्रकार  के  नये  श्रमिक  सम्बन्ध

 स्थापित  होंगे  ?

 aterat  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  तथा  भारत  तथा

 पोलैंड  हाल  ही  में  इस  बात  पर  सहमत  हुए  हैं  दोनों  देश  एक  नियोजित  mere  पर  अपना

 शारीरिक
 विकास  कर  द्  अतएव  वांछनीय  होगा  कि  इनके  योजना  आयोगों  में  निकट  का
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 सम्पर्क  हो  ताकि  दोनों  देखों  में  अर्धिक  विकास  के  क्षेत्र  में  alee  जागरूकता  पैदा  हो  ake  दोनों  में

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  ate  ग्रीक  सहयोग  विशेषकर  खनन  उद्योग  व्यापार  तथा  वैज्ञानिक  प्रनुसंघान
 के  क्षेत्र  में  दोनों  देशों  के  योजना  आयोग  दोनों  देशों  में  भविष्य  में  ब्यापार  में  त्व  रित  वृद्धि  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  परस्पर  ग्रामीण  सहयोग  तथा  व्यापार  कौ  दिशाएं  तथा  अवसर  निर्धारित  करने  कौर

 उनकी  रूपरेखा  तैयार  करने  की  दृष्टि  से  दोनों  देशों  में  समझौते  के  लिए  एक  दीर्घकालीन  कार्यक्रम

 का  मसौदा  तेयार  करने  में  समन्वय  स्थापित  करेंगे  तथा  उसका  पयबेक्षण  करेंगे  |

 पूर्वोत्तर  सीमा  क्षेत्र  के  साथ  बेहतर  सम्पर्क  हेतु  संचार  साधन

 1377,  शी  भागवत  का  आजाद  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लोगों  के  सथ  प्रभावी  सम्पक  स्थापित  करने  के  लिये

 बेहतर  संचार  साधन  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  शौर

 क्या  पांचवी  योजना  में  ऐसी  योजना  को  किया  गया

 सुचना  सनौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  घ्मंवीर  जी  हां  ।

 जब  कि  विशिष्ट  प्रस्ताव  तेयार  किए  गये  सभी  सीमा  क्षेत्रों  में  प्रचार  की

 eal  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  सरकार  को  प्राप्त  हुई  है  इस  रिपोर्टे  के  आधार

 at  बातों  के  साथ  पूर्वोत्तर  सीमा  क्षेत्रों  में  प्रचार  के  लिए  उपयुक्त  प्रस्ताव  पंच  वर्षीय  योजना

 में  शामिल  किए  जाने  की  सम्भावना  है  |

 पांचवी  योजना  में  लघु  उद्योगों  को  स्थापना

 1378,  श्री  भागवत  भा  क्या  औद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि :

 क्या  पांचवी  योजना  के  दौरान  सारे  देश  में  बहुत  से  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  की

 जाएगी  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उन्हें  किस  प्रकार  आसान  झोर  सस्ती  वित्तीय

 सहायता  देने  का  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  (at  सी०  :

 लघु  उद्योग  के  कुलिक  बल  द्वारा  तैयार  किये  गये  प्रस्ताव  मे  पंचम  पंच  वर्षीय  योजना  की

 अवधि  में  2  लाख  नए  उद्योग  खुलने  की  सम्भावनाएं  हैं  जिसमें  लगभग  1,750  करोड़  रुपये  का  af

 रिक्त  निवेश  करना  लघु  प्रौद्योगिक  एकक  पहले  से  ही  राष्ट्रीयकृत  sat  तथा  ser  एजेंसियों

 से  रियायती  मध्यम  तथा  net  कालिक  ऋण  सुविधाएं  प्राप्त  करने  के  हकदार  है  ।  इन

 धानों  के  मिलते  रहने  की  ara  है  ।
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 हैदराबाद  में  दीक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लाभों  उद्योग  समूह

 1379,  श्री  राजदेव  fag:  कया  औद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  में  हाल  ही  में  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लाभ  के  लिए  एक  उद्योग  समूह

 की  श्राघार  शिला  रखी  गई  है  जिसमें  1700  छोटे  प्रौद्योगिक  एकक  होंगे  तथा  जिसमें  कम  से  कम

 11,000  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया

 यदि  तो  ऐसे  उद्योग  समूह  देश  के  अरन्य  राज्यों  में  भी  स्थापित  किए  कौर

 क्या  इस  प्रकार  के  उद्योग  समूह  पूर्णरुपेण  राज्य  सरकारों  की  परियोजनाएं  होंगी

 ara
 केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  सहयोग  पर  श्राघारित  होंगी  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ale  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  (at  ato  :

 ait  प्रदेश  सरकार  ने  हाल  ही  में  हैदराबाद  के  समीप  कटेघन  में  एक  उद्योग  समूह  में  तकनी  शिव  नों

 के  स्व नियोजन  के  एक  कार्यक्रम  का  प्रारम्भ  किया  है  ।  इस  उद्योग  समूह  में  13,344  लोगों  के  स्वयं

 नियोजन  द्वारा  लाभान्वित  होने  की  ग्रा  है  |

 शौर  यह  सम्बन्धित  राज्यों  पर  निरभर  है  कि  वे  अपने  राज्य  की

 स्थितियों  को  दृष्टि  में  रखकर  स्व नियोजन  के  कार्यक्रम  की  योजनाएं  बनायें  ।  केन्द्रीय  सरकार  ऐसी

 योजनाओं  का  अ्रामतौर  से  समर्थन  करती  है  किन्तु  राज्य  सरकार  से  इस  विषय  में  कोई  श्रौपचारिक

 साझेदारी  नहीं  करती  ।

 सेन्ट्रल  इलेक्ट्रोनिक्स  इंजीनियरिंग  faa  पिलानी
 द्वारा  सिलिकोन  ट्रांसमीटरों  धर

 डायोड  की  टैक्नोलोजी  का  विकास

 1380.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रोनिक्स  इंजीनियरिंग  अ रिस पचे  पिलानी  को  सिलिकोन

 ट्रांजिस्टर ों  शौर  डायोड  की  कोर  टेक्नोलोजी  के  विकास  में  भारी  सफलता  मिली

 यदि  at,  तो  क्या  इस  उपलब्धि  से  शतप्रतिशत  देशी  तकनीकी  जानकारी  के  साथ

 ट्रांजिस्टर  उद्योगों  की  स्थापना  में  सहायता  मिलेगी  ;

 क्या  इलेक्ट्रोनिक्स  के  क्षेत्र  में  कौर  आगे  विकास  के  लिये
 भी

 इससे  नये  रास्ते  खुलते

 हैं  कौर

 क्या  इससे  काफी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  में  भी  सहायता  मिलेगी  ?

 औद्योगिक  बिकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिक  मन्त्री  ato  :

 जी  at
 |

 जी  परन्तु  कुछ  उपकरण  एवं  क  सामग्री  आयातित  करनी  ही  दोगी  ।
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 नाक  लान  ता  भगा  किय  काका

 जी  at

 जी  इससे  काफी  बिदेशी  मुद्रा  बचाने  में  सहायता  मिलने  की  आयो  है  ।

 प्लास्टिक  उद्योग  में  कच्चे  माल  को  कसी

 1381.  श्री  मानसिंह  दौरा :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  छोटे  प्लास्टिक  निर्माताप्रों  को  एच०  डी०  पोलीथीन  मोल्डिंग  पाउडर  प्राप्त

 करने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ;

 क्या  इसका  वितरण  खुले  बाजार  में  10.50  रु०  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  किया

 जा  रहा  है  जबकि  कम्पनी  का  मूल्य  7.70  रु०  प्रति  किलोग्राम  है  ;

 क्या  सरकार  को  स्माल  स्केल  प्लास्टिक  मैन्युफैक्चर्स  एसोसिएशन  दिल्‍ली  से  इस  बारे

 में  कोई  भ्रम्यावेदन  प्राप्त  gars  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रोद्योगिकी  मन्त्री  (ait  सी०
 :

 एच०  डी०  पोलीथीन  मोल्डिंग  पावडर  की  कुछ  कमी  है  ।

 ate  सरकार  को  स्माल  स्केल  मैन्युफैक्चर्स  एसोसिएशन  से  एक  अभ्यावेदन  मिला

 है  जिसमें  ऐसे  आरोप  लगाये  गये  हैं  ।

 सरकार  बाजार  में  आयातित  कच्चे  माल  को  उपलब्ध  कराकर  कठिनाइयों  को  कम

 करने  की  कोशिश  कर  रही  है  ।  उपयोक्ताश्रों  की  सहायता  करने  के  लिए  वास्तविक  उपयोक्ताश्ों

 सम्बन्धी  आयात  नीति  संशोधित  की  गई  है  ।

 सीमेंट  के  मलय  में  वृद्धि  की  मांग

 1382.  श्री  भान  fag  दौरा
 :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ~
 क्या  सीमेंट  के  निर्माताओं  न  सीमेंट  के  मूल्यों  में  व्‌  द्विक

 रने
 की

 मांग  की  है  ;

 यदि  तो  किस  ग्रा धार  पर  ;  श्र

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  फैसला  किया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (at  प्रणव  कुमार  :  हां  ।

 कच्चे  माल  के  लाने  ले  जानें  पर  रेल  भाड़े  में  बजट  में  वृद्धि  हो  जाने  के

 स्टोर  तथा  फालतू  पुर्जों  विद्य/त  शुल्क  तथा  कोयला  ale  के
 मूल्य  में  तथा  वेतन  मजदूरी  में

 बुद्धि  हो  जाने  के  कारण  उत्पादन  लागत  बढ़ी  है
 ।
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 मामले  पर  फिलहाल  प्रफुल्ल  आयोग  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बंगलौर  के  लिए  टेलीविजन  केन्द्र

 1383.  श्री  डी०  बी ०  चन्द्र  गौडा  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रा काश वाणी  ने  बंगलौर  में  टेलीविजन  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  एक  स्थान
 for

 का  अ्रधिग्रहण  किया  ताकि  राज्य  की  27-30  प्रतिश्त  जनता  को  टेली  जन  की  सुविधा  प्रदान

 की  जा  सके  ;  az

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाओं  आवंटित  धनराशि  कितनी  है  कौर  यह  केन्द्र  कब  तक

 स्थापित  हो  जाएगा  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय
 में  उप-मन्त्री  धमंवीर  आकाशवाणी  ने

 बंगलौर  में  स्थान  अधिग्रहण  कर  लिया  है  ।  इस  स्थान  को  रेडियो  स्टेशन  के  लिए  स्थायी  स्टुडियो

 स्थापित  करने  तथा  भावी  टेलीविजन  परियोजना  दोनों  के  लिए  प्रयुक्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पांचवी  योजना  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित  करने  के

 प्रस्ताव  wal  विचाराधीन  हैं  ।

 Draft  Fifth  Pian  for  Bihar  and  other  States

 1385,  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Plan  ye  pleased  to  state

 (a)  whether  all  States  have  submitted  their  respective  draft  Fifth  Five  Year

 Plans;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  of  the  draft  plan  of  Bihar  and  the  reaction  of  the

 Central  Government  there  to  ?

 The  Ministex  of  State  in  the  Ministry  Of  Planning  Shri  (Mohan  Dharija)  क e  (a)  and

 (b)  No,  Sir.  The  draft  plans  of  the  State  Governments  are  stil]  under  preparation.

 टेलीविजन  पर  फिल्म  faa  निगम  को  सहायता  से  बनी  फिल्में  दिखाना

 1386.  श्री  ato  चित्ति बाबू  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 जिन  चलचित्रों  का  वित्तपोषण  फ़िल्म  वित्त  निगम  are  किया  जाता  है  उन्हें

 टेलीविजन  पर  न  दिखाने  के  क्या  कारण  कौर

 टेलीविजन  पर  दिखाए  जाने  वाले  चलचित्रों  के  निर्माताओं  को  किस  दर  पर

 श्रदायगियां  की  जाती  हैं  कौर  टेलिविजन  पर  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगंत  दिखाए  जा  रहे

 चलचित्रों  के  निर्माता ग्र ों  को  किस  दर  से  श्रदायगियां  की  जाती  हैं  ?
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 oo

 rym  {  faz
 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  Bq-Areal  (  श्री  घमबीर |  कय  }  .  फ़िल्म  वित्त

 निगम  द्वारा  वित्त  पोषित  फीचर  फिल्में  टेलीविजन  केन्द्रों  को  उनके  दिखाने  के  अधिकार  उपलब्ध

 हो  जाने  पर  टेलीकास्ट  की  जाती  हैं  ।

 तथा  के  लिये

 फीचर  फिल्मों  तथा  उनके  wat  के  लिये  निम्नलिखित  दरों  से  भुगतान  किया  जाता है
 :

 हिन्दी  की  फीचर  फिल्में  :

 10  वर्ष  से  अधिक  पुरानी  1750/-  रुपये

 ो 7 वष  से  10  वर्ष  तक  पुरानी  22501-  रुपये

 Saga  7  वर्ष  तक  पुरानी  30(0/-  रुपये

 3  वर्ष  से  तक  पुरानी  3500/-  रुपये

 तीन  वर्ष  से  कम  पुरानी  5000/-  रुपये

 टेलिविजन  केन्द्र  द्वारा  दिखाई  जाने  वाली  मराठी  तथा  गुजराती  फीचर  फिल्मों  की

 दरें  वही  हैं  जो  हिन्दी  फीचर  फिल्मों  की  दरें  ।

 प्रादेशिक  फीचर  1000/-  रुपये

 तथा  के  लिये  कोचर  फिल्मों

 से  लिये  गये  wa  15  मिनट  की  अ्रवधि  तक  250/-  रुपये  |

 समाचार-पत्रों  को  प्रखबारो  कागज  का  वितरण

 1387.  श्री  ato  चित्तिब्ाबू  :  क्या  सुचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 वर्ष  1971-72  के  दौरान  15,000  15,001  कौर  3७,000  के  बीच  प्रतियां

 30,001  कौर  50,000  के  बीच  50,001  att.  1,00,000  के  बीच  प्रतियां

 att  1,00,000  प्रतियां  कौर  इससे  अधिक  प्रतियों  का  परिचालन  करने  वाले  दैनिक

 समाचार-पत्रों  को  भारत  में  निर्मित  अखबारी  कागज  ate  ग्रायातित  प्रभारी  कागज

 कितना  वितरित  किया  कौर

 वर्ष  1971-72  के  दौरान  शभ्रखबारी  कागज  का  उत्पादन  कुल  कितना  है  ate

 1971-72  में  कितना  कागज  आयात  किया  गया  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  धर्मवीर  :  1971-72  के

 दौरान  दैनिक  समाचारपत्रों  के  बारे  में  अखबारी  कागज  तथा  का  वास्तविक

 वितरण  नीचे  दिया  गया  है  :
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 खपत  संख्या  की  रेन्ज  दैनिक  समाचारपत्रों  मीटरी  टनों  में

 (o&
 ों प्राया  प  की  संख्या  मात्रा

 ह  00  तक  244  13,973.47

 93  52,543,  53

 30001--  00  000 दा  न  31  55,489.77

 1,00,000  Fane  17  67,317.06

 oo  Or  एएए  en  ee

 265 JOS  1,89,323.83

 a  A  ee
 fz
 \  उपलब्ध  अखबारी  कागज  की  शेष  मात्रा  पत्रिका  में  वि वितरित  की

 1971-72  के  लिए  समाचारपत्रों  को  भारत  में  निमित  36,262,  58  मीटरी  टन

 अ्रखबारी  कागज  उपलब्ध  किया  गया  ।  1971-72  की  लाइसेन्स  अवधि  के  दोरान  1,95,000  टन

 अखबारी  कागज  आयात  करने  के  लिए  श्रेणीकृत  किया  गया  ।

 फिल्म  एण्ड  टी ०  ato  इंस्टीट्यूट  श्राफ  इंडिया  के  फिल्म  सेक्शन  सम्बन्धी  खोसला  जांच  समिति

 88.  श्री  ato  चिर्दबाब  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 रंगे  कि  फिल्‍म  एण्ड  टेलीविजन  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  इन्डिया  के  फ़िल्म  सेक्शन  के  कार्यकरण  के  सभी

 का  अध्ययन  करने  के  लिए  नियुक्त  खोसला  जांच  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  SI-aFAT  धमंवीर  fag)  :
 समिति  की  सिफारिशें

 सरकार  के  सक्रिय  रुप  से  विचाराधीन  है  ।

 सार तोय  मानक  संस्थान  wees  द्वारा  नमूनों  का  परीक्षण

 1389.  श्री  ato  चित्िबाब  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (*)  भारतीय  मानक  संस्थान  की  प्रयोगशाला ग्र ों  द्वारा  agit  स्थापना  से  लेकर

 जब  an  जिन  30818  नमूनों  का  परीक्षण  किया  गया है  उनमें  से  कितने  नमूनों  को  भारतीय

 मानकों  के  अनुसार  नहीं  पाया  गया  कौर

 इण्डियन  tess  इन्स्टीट्यूट  सर्टिफिकेशन  माउस  एक्ट  के  wea  उत्पादकों  के

 विरुद्ध  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  ato

 30,818  ऐसी  सख्या  जो  भारतीय  मानक  संस्था  के  मुख्यालय  की  प्रयोगशाला  में  31  way

 1971  तक  परीक्षण  किये  गये  नमूनों  की  कुल  संख्या  31  1972  को  भारतीय  मानक

 क azal  ह  मुख्यालय  की  प्रयोगशाला  में  33,528  नमूनों  का  परीक्षण  किया  गया  था  ।  ये  नमने
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 9  -  a  अधिक  अवधि  के  हैं  ।  इतनी  लग  त्री  अवधि  में  परीक्षण  न  किये  गत  नमूनों  की  सरूपा

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  भी  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  भारतीय  मानक  संस्था  के  मुख्यालय  की

 प्रयोगशाला  में  1971-72  की  अवधि  में  6147  नमूनों  का  परीक्षण  किया  गया  था  कौर  उनमें  से

 लगभग  900  नमूने  मानक  की  एक  अथवा  राय  प्रमुख  श्रावश्यकताओओं  के  अनुरूप  नहीं  पाये

 गये  थे  |

 उपयुक्त  भाग  में  उल्लिखित  अनुरूप  न  पाये  जाने  के  प्रत्येक  मामले  की  भारतीय

 मानक  संस्था  द्वारा  विशद  रूप  से  जांच  की  गई  थी  ।  जिससे  उसके  मानक  के  ATE  न  होने  के

 कारण  BT  पता  लगाया  जा  सके  ।  अ्रतुरूप  न  होने  का  कारण  तो  लाइसेन्सघारी  द्वारा  निर्मित

 उत्पादों  की  घटिया  किस्म  होता  था  या  उसे  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  ठीक  तरह  से  लाने  ले

 जाने  में  सावधानी  बरतने  से  बाद  में  खराब  हो  जाने  ग्रीवा  काफी  समय  तक  स्टोर  में  रखे  रहने

 के  कारण  उत्पाद  में  गिरावट  का  at  जाना  था  |  ऐसे  मामलों  में  जहां  इस  बात  की  पुष्टि  हो  मई

 थी  कि  घटिया  किस्म  के  उत्पाद  का  निर्माण  से  वह  मानक  के  अनुरूप  नहीं  निम्नलिखित  में

 से  एक  या  एक  से  भ्रमित  कार्यवाइयां  की  गई  थीं  :

 11)  लाइसेन्स  रोक  दिया  गया  था  |

 (2)  निर्माताश्नों  से  कहा  गया  था  कि  वे  बाजार  से  fear  किस्म  के  माल  को

 ले

 (3)  घटिया  किस्म  के  माल  से  श्राई०  एस०  भाई  का  चिन्ह  मिटा  दिया  गया  था  |

 (4)  जब  तक  मानक  के  aged  न  होने  में  सुधार  नहीं  कर  लिया  गया  था  तब  तक

 लाइसेन्स धारी  को  चिंन्हांकन  करने  से  रोक  दिया  गया  था  ।

 (5)  लाइसेन्स  का  नवीकरण  भ्र स्थगित  कर  दिया  गया  था  ।

 (6)  चरम  अवस्था  वाले  मामलों  में  लाइसेन्स  रद  कर  दिया  गया  था  ।

 यह  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  कि  ag  1971-72  की  श्रद्धा  भ्र सन्तोषजनक  कायें

 होने  के  कारण  65  लाइसेंसों  का  नवीकरण  झ्रास्थगित  कर  दिया  गया  था  कौर  16  लाइसेन्स  रह

 कर  दिये  गये  थे  ।

 कर्ज  उत्पादन  करने  वाली  परियोजना

 1390.  श्री  ato  चित्ति बाबू  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  नागालैण्ड  कागज ।  लुगदी  परियोजना  ।  केरल  अखबारी  कागज  परियोजना

 शौर  झा साम  लुगदी  कागज  परियोजना  में  उत्पादन  आरम्भ  हो  गया  कौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 भौदयोगिक  विकास  तथा  विज्ञान  फिर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  (a) of

 नही ं।

 एक  कागज  परियोजना  को  पनपने  में  लगभग  5  वर्ष  लगते  हैं  ।  ये  परियोजनाएं

 कार्यात्वित  की  जा  रही  है  र  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  तक  इनमें  उत्पादन  शुरू  होने  की

 ata है  ।

 शार्प  प्रदेश  के  विभाजन  की  साँग

 1391  sit  पीले  मोदी

 at  वीं०  के०  दासचौधरों

 क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  are  क्षेत्र
 के

 बहुत  से  संसद  सदस्यों  ने  प्रधान  new  को  लिखे  एक  संयुक्त  पत्र

 में  अनुरोध  किया  है  कि  राज्य  का  विभाजन  किया  ATT

 इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसिन  जी  श्रीमान  ।

 तय  में  भ्र व्यवस्था  तथा  तनाव  की  वर्तमान  स्थिति  में  किसी  मामले  पर  कोई

 गम्भीर  विचार-विमर्श  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  इस  जटिल  समस्या  के  लिए  कोई  प्रजातांत्रिक  हल

 dea
 के  प्रयत्न  किये  जाने  से  पूरव  कान्ती  व  व्यवस्था  तथा  सामान्य  स्थिति  का  होना  जरूरी  है  ।

 स्थानीय  Nara  के  सहयोग  से  यह  प्रयत्न  किया  जा  रहा है
 |

 श्री  गंगानगर  में  टेलीविजन  केन्द्र

 1392  भी  लालजी  भाई  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  राजस्थान  सरकार  का  तार  सीमावर्ती  श्रीगंगानगर  में  एक  टेलीविजन

 केन्द्र  की  स्थापना  करने  का

 क्या  इस  परियोजना  में  सहायता  देने  के  लियें  राजस्थान  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय

 को  लिखा  कौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  गई  है
 ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  धर्मवीर  से  जी

 नहीं  ।  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  रेडियो  तथा  टेलीविजन  केन्द्रों  की  स्थापना  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय

 सरकार  की  है  ।
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 (3%)

 चतम  IT
 सर ी  से  ततैया  gm  में  पदोन्नति  के  कोट  में  विधि

 1393.  श्री  घर्म राव  अफजलपुरकर  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 वर्ष  1971  कौर  1972  में  चतुर्थ  श्रेणी  के  कितने  व्यक्तियों  की  ततीय  श्रेणी में

 पदोन्नति  की

 (a)  क्या  चतुर्थ  श्रेणी  की  सेवाशर्तों  से  तटीय  श्रेणी  की  सेवाशर्तों  में  पदोन्नति  के  कोटे  में

 विधि  करने  के  प्रदान  पर  सरकार  विचार  कौर

 यदि  तो  क्यों  ?

 गह  मन्त्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  से

 तृतीय  श्रेणी  के  पद  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिए  पदोन्नत  पद  नहीं  क्योंकि  इन

 दोनों  पदों  के  कार्यों  की  प्रकृति  एक  gat  से  बिल्कुल  भिन्न  हैं  ate  चतुर्थ  श्रेणी  के  प  पर  प्राप्त

 भ्रनुभव  का  तूतिया  श्रेणी  के  पदों  के  लिए  कोई  मुल्य  नहीं  होगा  ।  चतुर्थ  श्रेणी  कामना  रियों

 के  लिए  तृतीय  श्रेणी  के  पदों  में  पदोन्नति  के  लिए  कोई  कोटा  आरक्षित  नहीं  किया  गया  है  ।  तथापि

 दीक्षित  दृष्टि  से  agar  प्राप्त  are  श्रणी  के  कर्मचारियों  को  ततीय  श्रेंणी  के  पदों  में  प्रवेश  के

 लिए  श्रवसर  प्रदान  करने  को  दृष्टि  से  अनेक  रियायतें  दी  गई  हैं  जिनके  अधीन  ऐसे  चतुर्थ  श्रेणी

 कमेंट्री  रोजगार  कार्यालय  में  ततीय  श्रेणी  के  पदों  के  लिए  acy  नाम  दर्ज  करा  सकते  हैं

 रोजगार  कार्यालय  द्वारा  नामांकित  किय  जाने  चतुर  श्रेणी  में  की  गई  उसकी  सेवा  की  सीमा

 तक  स्नायु  में  छट  देते  हुए  उन  पर  इस  प्रकार  के  पदों  पर  नियुक्त  किए  जाने  के  लिए  बिचार  किया

 जा  सकता  है  ।  उनके  नामों  पर  जिस  कार्यालय  में  वे  काय  कर  रहे  हैं  श्रेणी  111  के  पदों  में  नियुक्ति

 के  लिए  भी  विचार  किया  जा  सकता  चाहे  उनका  नाम  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  भेजे  गए

 उम्मीदवारों  में  हो  या  न  हो  ।  इसके  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  कि  adie  श्रेणी  के  पद

 के  पदों  की  रिक्तियों  10.  प्रतिष्ठित  स्थान  चतुर्थ  श्रेणी  के  शैक्षिक  दृष्टि  से  azar  प्राप्त

 कर्मचारियों  के  लिए  आरक्षित  किए  गए  जो  कि  केवल  चतुर्थ  श्रेणी  के  ऐसे  कर्मचारियों  में  से

 पद  पर  कम  से  कम  पांच  ay परीक्षा  के  आघार  पर  भरे  जिन्होंने  चतुर  श्रेणी

 की  सेवा  पुरी  कर  ली  हो  कौर  जिनकी  उम्र  45  ag  से  कम  जातियों  तथा  श्रनुसचित

 जन-जातियों  के  लिए  50  है  ।  यह  योजना  डाक  व  तार  कौर  भारतीय  लेखा  परी

 व  लेखा  विभाग  में  लागू  नहीं  है  ।  इनकी  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  योजना  है  ।

 dfs  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  तृतीय  श्रेणी  क  पदों  में  पदोन्नति  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 वर्ष  1971-72  के  दौरान  ऐसी  पदोन्नतियों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  प्राप्त  नहीं  है  ।  तथापि

 केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  में  शामिल  कार्यालयों  के  शैक्षिक  दृष्टि  से  agar  प्राप्त  चतु

 श्रेणी  कर्मचारियों  के  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  के  10  प्रतिशत  ग्रा रक्षित  पदों  के  लिए  ag  1971  तथा

 1972  में  क्रिया  65  तथा  107  age  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  के  रूप  में

 नियुक्त  किया  गया  था  ।
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 a

 शैक्षिक  दृष्टि  से  ग्रहीत  प्राप्त  चतुर  श्रेणी  कर्मचारियों  की  तृतीय  श्रेणी  में  नियुक्ति  के  लिए

 10  प्रतिशत  के  आरक्षण  कोटे  को  पर्याप्त  सभा  जाता  है  ।  इसके  चूंकि  विभिन्‍न

 ारक्षणों  का  जिसमें  ग्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुमूवित  जन  भूतपूर्व  सैनिकों  शादी

 area  भी  शामिल  पहले  ही  50  प्रतिशत  की  अधिकतम  स्वीकार्य  सीमा  तक  पहुंच

 अतः  इस  कोटे  में  ग्राम  कोई  वृद्धि  करना  वैधानिक  रूप  से  भी  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  ।

 श्राधातित  कागज  का  कोटा  चोर  बाजारी  में  बेचा  जाना

 1394,  श्री  घेराव  श्राफललपुरकर  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कागज  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  कितना  कागज  आयात  किया

 जाता

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसे  मामले  are  हैं  जिनमें  आयातित  कागज  का  बहुत

 सा  कोटा  चोर  बाजारी  में  बेच  दिया  गया  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  alo  :  (a)

 रण  ग्रेड  कागज  का  ग्रा यात  नहीं  किया  जाता  ।  1971-72  में  14,300  मी  ०  टन  प्रौद्योगिक  कागजों

 जैसे  fea  इन्सुलेशन  पीटर  पेपर,ग्लेसिन  पपर  ALIS
 वेपर  arf  का  ग्रा यात  किया  गया  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 देश  में  विवाहित  तथा  afaathza  व्यस्क

 हमारे  देश  में  विवाहित  तथा  श्रविवाहित  व्यस्कों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  ने  अविवाहित  लोगों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  कारणों  कोई  अध्ययन

 किया  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय  में
 उप मन्त्री  एफ०  एच०  :  सन्‌  19£1  की  जनगणना

 केअनुसार  जन-संख्या  की  बैवाहित  स्थिति  का  राज्यवार  व्यौरा  कभी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि

 आंकड़ों  पर  कभी  कार्य  किया  जा  रहा  है  |  एक  प्रतिशत  नमूना  ग्राहकों  के  भ्रमरी

 कारण  के  आघार  पर  सम्पूर्ण  देश  की  19  वर्ष  से  प्रतीक  शरायु  के  वैवाहिक  वयस्कों  की  भ्र नुमा नित

 संख्या  216,111,405
 तलाक

 शुदा
 महिलायें  अथवा  सम्बन्ध-विच्छेद  किए  गये
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 ह  a

 व्यक्ति  सम्मिलित  नहीं  ate  अविवाहित  वयस्कों  की  संख्या  21,901,554  थी  ।  सन्‌  1961  की

 जनगणना  के  अनुसार  यह  संख्या  क्रमशः  173,049,023  ate  16,774,023  थी  ।

 ate  ऐसा  कोई  अघ्ययन  नहीं  किया  गया  था  ।  किन्तु  विवाह की  arg  की

 सामान्य  बढ़ोत्तरी  विवाह  न  करने  वालेਂ  व्यक्तियों  की  1971  में  पाई  जाने  वाली  संख्या  के

 कारण
 हुई  है

 जो  10  वर्ष  पूर्वे  नहीं  थी  ।

 अन्तरिक्ष  श्रमूसंधान  में  विकास

 1396.  श्री  एस०  ato  सामन्त  :  क्या  श्रन्तरिक्षे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रत्तरिक्ष  श्रनुसन्घान  की  दिशा  में  किए  गए  नवीनतम  विकास  क्या  क्या

 इस  समय  संगठन  के  हाथ  में  क्या  कार्यक्रम  अथवा  गतिविधि  हैं  ake  उनकी  भावी

 योजनाएं  क्या

 श्राज  की  श्रावस्यकताश्रों  को  ध्यान  में  रखते  इस  प्रकार  के  विकास  के  परिणाम

 कब  तक  निकलने  की  सम्भावना  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  तथा

 भ्रन्त रिक्ष  मंत्री  इंदिरा  :  से  चालू  दादी  के  लिए  प्रस्तावित  कार्यक्रम

 तथा  उसके  अस्तगत  किये  जाने  वाले  कार्यों  की  पूर्ति  के  लिए  निर्धारित  समय  का  विवरण

 ऊर्जा  एवं  अन्तरिक्ष  भ्रनुसन्धान  1970-80  के  दशाब्द  के  कार्यक्रम  की  रूपरेखाਂ  atta  पुस्तिका

 जिसकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  दी  गई  हैं  ।  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  की  प्रगति  क

 उल्लेख  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  वर्ष  1+71-72  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  गया  है  ।  कार्यक्रम

 की  पूर्ति  के  लिए  निर्वारित  समय  का  पुनर्निर्वाचित  रणजीत  agua  के  श्राघार  पर  किया  जा  रहा

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  की  भ्र वधि  में  किये  जाने  वाले  कार्य  का  विवरण  तैयार  किया  जा  रहा  है  |

 Training  in  Hindi  Typing  and  Stenography  Imparted  to  Employees

 1397.  Dr,  Laxminarayan  Pandeya  ;  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  १

 ta)  the  number  of  Confidential  Assistants,  Private  Assistants,  Stenographers  and

 Typists  working  in  Central  Government  Offices,  who  had  been  imparted  training  in  Hindi

 Stenography  and  Typing  upto  Ist  January,  1973;

 (b)  whether  Hindi  typewriters  have  been  provided  to  all  of  these  trained  persons;
 and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  In  the  Department.  of  Personnel

 (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  The  total  number  of  Stenographers/Steno-typists  and  Lower

 Division  Clerks/typists  who  have  passed  the  Hindi  Stenography  and  Hindi  Typewriting

 examinations  respectively  upto  Ist  January,  1973  is  as  under

 2,994 Hindi  Stenography
 Hindi  Typewriting  15,383

 Separate  category-wise  figuros  are  not  maintained,
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 (०)  &  (c)  Hindi  typewriters  are  not  provided  to  the  staff  trained  in  Hindi

 typewriting/Hindi  Stenography  on  individual  basis.  Instructions  have,  however,  been
 issued  by  now  to  all  the  Ministries/Departments  of  Government  of  India  to  equip
 themselves  and  their  Attached  and  Subordinate  Offices  with  adequate  number  of  Hindi
 typewriters  to  meet  their  requirement  subject  to  the  condition  that  every  Central  Govern-
 Men  office  will  be  provided  with  atleast  one  typewriter.

 Issue  of  licences  to  Madhya  Pradesh  Government  for  setting  up  Industries

 1398,  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  new  industries  for  the  setting  up  of  which  Madhya  Pradesh

 Government  have  applied  for  licences  indicating  the.  names  of  the  places  where  these
 industries  are  proposed  to  be  set  up;  and

 (0)  the  number  of  licences  issued  to  the  State  Government  during  the  last  two

 years  ?

 The  Minister  of  Industrial  Davelopment  and  Science  and  Technology  (Shri  C.  Subrama-

 niam):  (a)  11  applications  for  industrial  licences  have  been  received  from  various  Madhya
 Pradesh  State  Government  undertakings.  Details  of  applications  are  normally  not  disclo-

 sed.  However.  these  applications  relate  to  the  manufacture  of  beer,  enamelled  strips,
 enamelled  winding  wires,  a  Almunium  ingots,  electrolytic  copper  stripts,  flats,  sponge  iron,

 explosives,  oxygen  &  acetylene  gases,  polypropylene  and  toilet  soaps  &  glycerine  etc.

 (b)  No  licence  has  been  issued  to  any  Government  undertaking  during  197!  and

 1972.

 Direct  Dialling  System  between  Delhi  and  State  Cap  ita Ala.  Is ae

 1399.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :

 Shri  E.V.  Vikhe  Patil  :

 Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Capitals  of  all  States  are  linked  with  Delhi  by  Direct  Dialling

 System’  at  present;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the  time  likely  to  be  taken  in  making  such

 arrangements  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.N  ahuguna)  :  (a)  No.  Sir.  Only  the  follo-
 ith  Welhi  हि
 al wing  State  Capitals  are  linked  w  nN  Delhi  by  Dialling  System"  at  present

 1.  Patna

 Chandigarh

 3,  Simla

 4,  Srinagar

 Bombay

 Jaipur

 Lucknow.
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 Ahmedabad  was  also  connected  to  Delhi  when  it  was  the  Capital  of  Gujarat,  It  is
 proposed  to  connect  Gandhinagar,  the  present  Capital  shortly.

 (b)  Subscriber  Trunk  Dialling  Programmes  are  long  range  schemes  calling  for

 tion  networks  etc.
 microwave/coaxial  systems,  automitic  exchange  with  sophisticated  switching  systems,  junc-

 The  Programmes  are  being  implemented  progressively.  It  is  expec-
 ted  that  all  State  Capitals  with  the  exception  of  a  few  like  Pondicherry,  Port  Blair,  Silvasa,
 Zero,  Aijal  and  Kavarathi  which  have  very  little  traffic  at  present  to  Dethi,  will  be  linked
 by  S.T.D.  to  Delhi  as  part  of  the  Fifty  Five  Year  Plan.

 बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  उद्यमियों  की  प्रतिक्रिया

 1400.  श्री  यमुना  प्रसाद  मण्डल  :  कया  झौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  दिए  गए  प्रोत्साहनों  के

 प्रति  उद्यमियों  ने  उत्साह  नहीं  दिखाया  कौर

 यदि  तो  इस  के  कया  कारण  हैं
 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  sic  औद्योगिकी  मंत्री  सो०  :  wiz

 उद्योगों  की  प्रतिक्रिया  को  झांकना  समय  से  पूर्वे  होगा  क्योंकि  25  औद्योगिक  एककों  को  27569

 रु०  की  कुल  राही  की  10  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  स्वीकृति  की  गई  है  कौर  15  औद्योगिक  एककों

 को  उनके  सामान्य  ऋण  के  श्रलावा  केन्द्रीय  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  लगभग  2.40  करोड़  रुपये

 की  रियायती  वित्तीय  सहायता  मंजूर  की  गई  है  ।

 नियम  के  श्रन्तगत  मामला

 MATTER  UNDER  RULE  377

 केन्द्रीय  fend  पुलिस  द्वारा  दक्षिण  पुर्व  रेलवे  के
 तमंचा  रियों

 पर  गोली  चलाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  को  यह  सूचना  देना  चाहता  हूं  कि  सभा  4.30  म०  qo  श्राघे

 घन्टे  के  लिये  स्थगित  रहेगी  तथा  बजट  के  लिये  5  बजे  म०  प०  पर  समवेत  होगी  ।

 Sbri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior) :  Sir,  I  have  tabled  a  adjournment  motion

 regarding  firing  on  workers  of  South-Eastern  Railway  on  26th  of  theਂ  month.  1  request

 that  you  should  allow  a  discussion  on  it.

 ष्  इन्द्रजीत  गुप्त  :  चार  श्रमिक  मारे  गये  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने

 कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया
 ।  यह  गम्भीर  मामला  है  कया  श्राप  उनसे  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहिये

 |

 व्यक्  महोदय
 :

 मैंने  नियम  377  के  अन्तर्गत  बोलने
 की  दे  दी  है  ।  जब  श्राप

 इस  बर  मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  चाहते  waar  मैं  ध्यान  दिलाने  बाली  सूचना  स्वीकार

 करूं  |

 श्री  पटल
 बिहारी  वाजपेयी  :.  श्राप  स्थगन  प्रस्ताव  को  क्यों  नहीं  स्वीकार  करते  ।
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 _

 थ्री  इन्दजीत  गुप्त  :  यह  परसों  की  ही  घटना  है  कौर  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  हमें  तथ्यों

 से  अवगत  करा  सकती  थी  |

 अध्यक्ष  महोदय :  क्या  संसदीय  कार्य  मन्त्री  महोदय  से  श्राप  ala  वक्तव्य  देने  के

 लिये  कहेंगे  ?

 संसवीय  कार्य  मन्त्री  के०  :
 जी  हां

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  कलकत्ता  में  सरस्वती  प्रेस  के  बन्द  होने  के  बारे  में

 मन्त्री  महोदय  को  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwat  (Morena)  :  When  will  Government  make  a  statement

 on  the  hunger  strike  staged  by  the  students  of  madical  College  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Under  Rule  377  Ihave  drawn  your  attention  to  the

 Hindi  Stenographers  Examination  held  by  U.  P.  S.  C.  which  made  English  a  compulsory

 subject  for  them.

 mea  सहोदय  :  मैंने  सचिव  से  कहा  था  कि  वह  areal  यह  बतादें  कि  श्राप  इस  पर  अल्प

 सूचना  प्रदान  दे  सकते हैं  ।

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  (Bhagalpur)  :  | है॥  is  cantradictory  to  rules  a  to  make  English

 compulsory  Subjects  for  the  Hindi  stenographers.  Short  notice  question  and  call  attention

 motion  have  already  been  tabled  on  it  kindly  admit  it.

 eff  एस०  एम  ०  बनर्जी  :  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  वक्तव्य  दिया  था  कि  वेतन

 ध्यानयोग  का  प्रतिवेदन  31  मार्च  तक  ar  जाएगा  |  ate  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  यह  समाचार  प्रकाशित

 aor  है  कि  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  को  लागू  करने  पर  200  करोड़  रुपयों  की  श्रावस्यकता  होगी  |

 मैं  यह  जानना  चाहता  कि  जब  समाचार  पत्रों  को  ऐसी  जानकारी  हो  जा  सकती  है  तो  संसद  को

 उससे  क्यों  वंचित  रखा  जाता  है  ?

 श्रविलम्वनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  aye  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  ON  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 देश  के  समस्त  भागों  में  बिजली  की  कपी  के  कारण  संकट

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi) :  Sir,  I  call  the  attention  of  the  Minister  of

 Irrigation  and  Power  to  the  following  matter  of  urgent  Public  importance  and  I  request
 that  he  may  make  a  statement  there  on  ‘‘crisis  due  to  shortage  of  power  throughout  the

 country  resulting  in  large  scale  closure  of  industries  and  appreciable  fall  in  agricultural
 production  and  steps  taken  to  improve  the

 सिंचाई  att  विघुत  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बालगोविन्द  :  1.  इस  वर्ष  के

 भषिकांदा  भागों  में  विद्युत  की  व्यापक  कमी  है  ।  देश  में  विद्युत  स्थिति  पर  एक  विस्तृत  विवरण
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 पटवा

 13  1972  को  लोकसभा  के  पटल  पर  रखा  गया  था  ।  इस  ae  विद्युत  की  कमी  के  मुख्य

 कारण  ये  हैं  :

 जलाशयों  में  जल  की  कमी  के  कारण  जल  विद्युत  केन्द्रों
 से

 कम  विद्युत  उत्पादन  |

 परमाणु  विद्युत  केन्द्रों  से  विद्युत  में  कमी  |

 विद्युत  की  मांग  में  निरन्तर  वृद्धि  शौर  उत्पादन  क्षमता  में  कम  वृद्धि  |

 थी  इस  समय  विद्युत  प्रदाय  स्थिति  के  पुनरीक्षण  से  पता  चलता  है  कि  :

 मध्य  प्रदेश  wit  केरल  में  केवल  थोड़ी  विद्युत  फालतू  है  कौर  बिहार  में

 व्यस्ततम  समय  के  पश्चात्  कुछ  विद्युत  फालतू है
 ।

 प्रत्य  श्रघिकाँद  राज्यों  में  विद्युत  की  कमी है  जो  कि  कुल  35  मिलियन  युनिट

 प्रतिदिन  के  लगभग  है  ।

 3.  इस  समय  देश  में  विद्युत  की  कुल  मांग  201  मिलियन  यूनिट  प्रतिदिन  है  जिसके  प्रति

 विद्युत  की  अ्रनुमानित  उपलब्धता  166  मिलियन  यूनिट  प्रतिदिन  के  लगभग  है  ।  साधारणतया  देना

 के  अधिकांश  राज्यों  में  विद्युत  की  माँग  फरवरी  we  ard  के  महीनों  में  पहले  के  महीनों  की  भ्रपेक्षा

 मुख्यतया  कृषि  पम्पों  के  लिए  विद्युत  की  मांग  में  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  बढ़  जाती  है  ।

 और  निम्नलिखित  कारणों  से  विद्युत  की  उपलब्धता  में  ake  कमी  ग्रा  गई

 उत्तर  प्रदेश  att  तमिलनाडु  में  जल  विद्युत  उत्पादन  में  परवर्ती  में  उत्तर-पूछ

 मानसून ों  में  कमी  के  कौर

 तारापुर  परमाणु  केन्द्र  से  2  मिलियन  युनिट  प्रतिदिन  तक  की  कम  उपलब्धि  के

 कारण  |

 4.  इससे  उन  अधिकांश  राज्यों  में  जो  कि  विद्यू/त  की  कमी  का  अनुभव  कर  रहे

 विभिन्‍न  मात्रा  में  faa a
 कटौती  ate  सीमित  सप्लाई  करना  ग्रायव्यक  हो  गया  है  ।

 कृषि  श्रावद्यकताओओं  के  लिए  विद्युत  की  सप्लाई  में  प्राथमिकता  दी  जा  है  ताकि  कृषि  उत्पादन

 को  गम्भीर  हानि  न  उठानी  पड़े  |  इस  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि  10  1973  से

 तंगल  उर्वरक  कारखाने  को  विद्युत  की  सप्लाई  98  मेगावाट  से  कम  करके  60  मेगावाट  कर  दी  गई

 है  कौर  इस  प्रकार  बचाई  गई  विद्युत  पंजाब  ate  हरियाणा  को  कृषि  सम्बन्धी  श्रावश्यकताश्ों  को

 पूरा  करने  के  लिए  दी  जा  रही  है  ।

 5.  कमी  को  समाप्त  करने  के  लिए  उपायों  में  जो  जारी  है  ये  निम्नलिखित  हैं  :

 वर्तमान  ताप  विद्युत  केन्द्रों  से  विद्युत  उत्पादन  में  प्रीतम  सम्भाव्य  तीव्रता  लाई

 गई

 पर्याप्त  सप्लाई  को  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  वृद्धि  ताप  केन्द्रों  में  किए  कोयले
 f>  ६  कड़ चग की  सप्लाई  att

 परिवहन  व्यवस्था  का  अंतत  प्रबोधन  mv  या  जारहा  है  ||
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 ताप  यूनिटों  के  लिए  जिन  की  मरम्मत  की  जा  रही  फालतू  पुर्जों  प्राथमिकता

 के  भ्राता  पर  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।

 डीजल  के  कप्टिव  संयंत्रों  के  प्रतिष्ठापन  के  लिए  निजी  उद्योगों  को  अनुमति  दी

 था  रद्दी है  ।

 (=)  विविघ  विद्युत  जनन  जो  कि  निर्माण  की  प्रौढ़ावस्था  में  हैं  के  प्रचालन  में

 तेजी  लाई  जा  है
 |

 परियोजना ग्र ों  की  प्रगति  के  प्रबोधन  तथा  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  राज्यों

 से  कार्यान्वयन  कक्ष  स्थापित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 Shri  Shashi  Bhushan  :  It  is  a  travesty  of  planning  that  after  spending  a  heaay

 amount  of  Rs.  five  thousand  crores  on  the  schemes  of  water  and  power  during  the  last

 Due  to  the  heavy  loss ten  years  we  could  not  be  able  to  have  control  over  nature.

 caused  to  our  Indiustries  and  agriculture  we  have  to  import  wheat  worth  Rs.  200  crores

 The  hon.  Minister  has  correctly  stated  that  drought  conditions  prevailed  in  the  country
 In  this  context  I  would  like  to this  year  following  shortage  of  water  in  hydel  reservoirs.

 suggest  that  Government  should  setup  big  Thermal  Power  stations  in  the  coal  mine

 areas.  We  should  be  prond  of  our  rich  coal  deposits  and  Government  should  fully  utilise

 our  natural  resources.  It  is  said  that  there  is  acute  shortage  of  power  in  the  country  but

 1  Think  it  has  not  affecting  cinema  houses,  air  conditioners  and  room  heaters  used  in  the

 big  cities  like  Delbi.

 1  also  suggest  that  the  production  of  fo  odgrains  can  be  considerably  increased  if

 Rs.  50  crores  are  provided  to  Punjab  and  Hariyana  for  using  Diese)  pumping  sets.  In  the

 way  we  will  not  have  to  import  foodgrain.  I  also  suggest  that  Government  should  ban

 the  use  of  70  percent  cars  which  are  used  as  luxury  item.  With  this  step  large  quantity

 of  diesel  can  be  saved  and  it  can  be  used  for  generating  power.  Steps  should  also  be

 taken  to  check  leakage  of  electricity  with  the  help  of  computers,  I  would  like  to  know

 the  percentage  of  leakage  of  power.  The  problem  of  under  Billing  should  also  be  solved.

 May  I  know  our  power  generating  capacity  and  the  actual  production  of  is  ?  I  would

 also  like  to  know  the  member  of  projects  of  the  vaious  state  lying  uncompleted.  May  I

 also  know  the  member  of  projects  for  which  licences  are  not  granted  by  the  Department
 of  Industries  for  5-6  years  ?  I  suggest  that  Government  should  ask  the  big  industrialiste

 to  generate  their.own  electricity.

 सिचाई  wit  बिद्युत  मंत्री  के०  एल०  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुभावों  के

 के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  जहाँ  तक  बिजली  के  अपव्यय  का  प्रदन  है  हमें  यह  ज्ञात  नहीं  है  कि

 वास्तव  में  कितनी  बिजली  का  अपव्यय  होता  हाल  ही  में  बिजली  का  वास्तविक  सप्लाई

 के  बारे  में  पता  लगाने  के  लिए  अधिकारियों  का  एक  अनुसंधान  भ्रनुभागों  खोला  है  ।  बड़े  उद्योगों

 को  हमने  स्वयं  बिजली  बनाने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।  ग्वालियर  रेयन  फैक्ट्री  को  15  मेगावाट

 का  बिजली  उत्पादन  सट  लगाने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  हिन्डालकों  एल्यूमिनियम  को  भी  ऐसा

 करने  की  अनुमति  दी  जा  रही  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  केवल  यही  wa  है  कि  वे  बिजली  का  अपने

 उपयोग  के  लिए  उत्पादन  कर  सकते  हैं  बेचने  के  लिए  नहीं  ।

 जहां  तक  west  बिलिंग  का  प्रश्न  है  बिजली  का  वितरण  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोर्डो

 द्वारा  किया  जाता  है  तथा  हमारा  कायें  बिजली  के  agora  को  रोकना  है  ।  देश  में  कुल  बिजली
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 उत्पादन  क्षमता  1.8  करोड़  किलोवाट  है  जिसमें  से  पन  बिजली  की  प्रतिशतता  40  है  ave  तापीय

 बिजली  की  क्षमता  60  प्रतिदिन  है  |

 श्री  ज्योतिष  बिजली  की  भारी  कमी  के  कारण  उद्योगों  में  स्थिरता  ar  गई  है  ।

 मन्त्री  महोदय  के  अनुसार  लगभग  150  मेगावाट  बिजली  की  कमी  है  तथा  वितरण  में  20

 शत  बिजली  का  श्रव्य  होता  है  ।  भाखड़ा-नांगल  में  बिजली  का  उत्पादन  1.25  करोड़  यूनिटों
 से  घट  कर  1.026  करोड़  युनिट  रह  गया  है  जहां  से  लगभग  आधे  केश  को  बिजली  की  सप्लाई

 होती है
 ।  बिजली  की  कमी  के  कारण  कारखानों  में  केवल  एक  ही  पारी  काम  कर  रही  है  ।

 इसका  कारण  यह  कि  प्रस्तावित  तापीय  बिजली  घरों  को  तथा  राजस्थान  आणविक  बिजली

 परियोजना  को  चालु  नहीं  किया  जिनके  बारे  में  भारी  चर्चा  को  गई  थी  ।  पांचवीं  योजना

 में  केवल  5,600  करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था  की  गई  है  जो  बहुत  कम  है  ।

 पंजाब  को  राजस्थान  द्वारा  बिजली  सप्लाई  करने  से  इंकार  किए  जाने  के  बारे  में  समाचार

 पत्रों  में  बड़ा  रोचक  समाचार  प्रकाशित  है  ।  उसके  अनुसार  पंजाब  के  सिंचाई  कौर  विद्युत

 मंत्री  ने  यह  शिकायत  की  है  कि  राजस्थान  के  भमसहानुभुतिपुणण  रवैये  के  कारण  पंजाब  के  उद्योगों

 को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  हमारी  aah  में  यह  नहीं  भ्राता  कि  दोनों  राज्यों

 की  सरकार  की  नीतियों  में  इतना  अन्तर  क्यों  है  ।

 राष्ट्र  के  मन्त्री  का  कहना  है  कि  वहां  की  बिजली  की  सप्लाई  में  50  प्रतिश्त  कटौती  को

 गई  थी  ate  अब  कटौती  90  प्रतिशत  हो  गई  कुछ  समग्र  में  नहीं  जाता  कि  यह  सरकार

 क्या  काट  रही  है  वहां  650  मेगावाट  बिजली  की  आवश्यकता है  जबकि  वर्तमान  क्षमता

 400  मैगावाट  है  किन्तु  वास्तविक  उत्पादन  बहुत  कम  है  |

 जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  का  सम्बन्ध  है  दुर्गापुर  की  क्षमता  245  मेगावाट  है  किन्तु  इसमें

 150  मैगावाट  से  श्रमिक  बिजली  का  उत्पादन  नहीं  होता  ।  इसी  प्रकार  बंडेल  तापीय  बिजली

 में  वास्तविक  उत्पादन  220  मेगावाट  है  जबकि  उसकी  क्षमता  330  मेगावाट  है  ।  यद्यपि  पश्चिम

 बंगाल  में  देश  के  एक  तिहाई  कोयला  ate  इस्पात  का  उत्पादन  रोता  है  तथापि  वहां  यह  स्थिति

 att  यह  जानकर  श्राश्चयें  होगा  कि  वहां  के  पटसन  उद्योग  को  बिजली  की  कभी  के  क।रण

 दो  महीनों  से  5.6  करोड़  रुपयों  का  घाटा  हुआ  तथा  इंजिनियरिंग  उद्योग  में  4  करोड़  रुपयों

 का  घाटा  gar  हैं  ।  यह  mada  जैसे  देशों  पर  बिजली  उत्पादन  संयंत्रों  के  लिए  frat  रहने  का

 परिणाम  है  ।

 यह  स्थिति  दोषपूर्ण  योजना  और  कार्यकुशल  प्रबन्ध  के  कारण  भी  उत्पन्न  हुई  है  ।

 सरकार  की  वर्गभेद  की  नीति  के  कारण  सिनेमाघरों  श्र  वातानुकूलक  मशीनों  सरदी  पर  कोई

 प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 इसके  शझतिरिक्त  सरकार  ने  उत्पादन  की  क्षमता  से  सम्बन्धित  लक्ष्य  बहुत  कम

 निर्धारित  किये  डा०  राव  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  बड़ी  बिजली  feats  में

 34  करो  पड
 z  रुपयों  से  38  करोड़  रुपयों  के  मुल्य  के  उपकरण  बेकार  पड़े  कितने  खेद  की  बात

 है  कि  एक  ओर  तो  सरकार  के  पास  घनसाली  नहीं  है  कौर  दूसरी  कौर  करोड़ों  रुपयों  के  उपकरण
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 बेकार  पड़े  हुस्न  हमारे  देश  के  विकास  पर  कुठाराघात  करने  वाला  व्यक्ति  सरकार  में  ही  हो  सकता

 कितने  TAT  की  बात  है  कि  कलकत्ता  इलेक्ट्रिसिटी  सप्लाई  कारपोरेशन  जो  ब्रिटेन  की

 uRfaare  प्राप्त  फर्म  है  डी०  वी०  alo ०  से  बिजली  खरीद  कर  इसे  300  प्रतिशत  श्रमिक  मूल्य  पर

 बेचती  है  तथा  afte  लाभ  कमा  रही  Zi  1970-71  में  उसे  लगभग  79,2  लाख  way  का

 मुनाफा  हुआ  था  जब  कि  1971-72  में  उसे  142.4  लाख  रुपयों  का  मुनाफा  हुमा  ।  इस  बारे  में

 एक  समिति  नियुक्त  की  गद्दे  थी  जिसने  छोटे  कारखानों  के  राष्ट्रीकरण  की  सिफारिश  की  किन्तु

 उसे  इसलिए  छोड़  दिया  गया  था  क्योंकि  उसका  नियंत्रण  उनके  गोडफादरों  के  हाथों  में  है  ।

 तमिलनाडु  सरकार  ने  500  बिजली  उत्पादन  सेटों  के  आयात  की  मांग  की  मैं  मंत्री  महोदय

 से  इस  पर  उनकी  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता हूं  ।  मैं  उनसे  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  हम

 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  वहू  क्या  तात्कालिक  कौर  क्या  दीर्घकालिक  उपाय  करना  चाहते

 उन  बिजली  उत्पादन  सेटों  के  नाम  कया
 हूँ  जिनके  लिए  फालतू  कल  पुर्जों  की  आवश्यकता

 उनका  मूल्य  क्या  है  तथा  हमारा  बिजली  उत्पादन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 डा०  सके  एल०  राव  :  माननीय  सदस्य  ने  उपयोगी  सुभाव  दिये  हैं  ।  वास्तविकता  यह

 है  कि  राजस्थान  से  होकर  पंजाब  को  कुछ  फालतू  बिजली  सप्लाई  करता
 रहा  है

 किन्तु  अब  राजस्थान  में  भी  बिजली  को  कमी  है  राजस्थान  पंजाब  को  बिजली  देने  में  असमर्थ

 मैंने  वहां  सम्बद्ध  मन्त्री  से  बातचीत  की  है  तथा  उनसे  कहा  है  कि  कम  से  कम  मध्य  प्रदेश

 से  प्राप्त  बिजली  में  से  दानों  राज्य  माघी-प्राची  बिजली  का  उपयोग  कर  लें  ।  श्रबन  उनके  उबर

 qual  को  दी  जाने  वाली  बिजली  को  कृषि  कार्यों  के  लिए  पंजाब  श्र  हरियाना  को  देना  आरम्भ  कर

 दिया  राणा  प्रताप  सागर  की  पहली  युनिट  अच्छी  स्थिति  में  नहीं  है  किन्तु  अप्रैल  में  इसका

 लोड  100  मेगावाट  हो  जायेगा  तथा  जुन  से  यह  श्रपनी  पुरी  क्षमता  से  काय  करने  लगेगी  |

 हमें  यह  आशा  थी  कि  देश  में  बिजली  की  मांग  में  12  प्रतिशत  की  वृद्धि  होगी  किन्तु

 aaa  यह  वृद्धि  20  प्रतिशत  की  हुई  ।  इस  समय  हमारे  देश  में  प्रतिदिन  540  लाख  युनिट

 की  कमी  है  ।  300  लाख  युनिट  की  कमी  का  कारण  बिजली  की  ग्र ति रिक्त  मांग  है  तथा  240

 लाख  युनिट  बिजली  की  कमी  का  कारण  यह  हैं  कि  सब  बिजली  घरों  में  220  लाख  युनिट  तथा

 तापीय  बिजली  घरों  म  20  लाख  यूनिट  बिजली  कम  उत्पन्न  हो  रही  इस  कमी  में  से

 190  लाख  यूनिट  की  कमी  को  दूर  कर  गया  है  अगली  योजना  में  बिजली  उत्पादन  के

 लक्ष्य  afer  निर्धारित  करने  होंगे  तथा  विद्युत  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  का  प्रयास

 किया  जाएगा  ।  वर्षा  हो  जाए  तो  बिजली  की  कुछ  कमी  दूर  की  जा  सकती  है  ।  हम  यह  भी

 प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  देश  में  अघिक  से  अधिक  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किए  जाएਂ  तथा  तापीय

 बिजली  घरों  के  ara
 में  सुधार  किया  जाए  ।  पश्चिम  बंगाल  में  चन्द्रपुर  बिजली  परियोजना  के

 पूरे  होने  में  देरी  हो  गई  यदि  यह  इस  वर्ष  पूरी  हो  जाए  तो  कुछ  कमी  को  टूर  किया  जा

 सकता  है  |

 हास बक  ह
 घी  ज्योतिर्मय  ag:  कितने  सैट  फा  aq  a  |  की  कमी  के  कारण  बेकार  पड़े  हैं  ?

 किन  देशों  में  बने  थे  तथा  उनका  मूल्य  कितना  है  |
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 डा०  क्०  एल०  राव :  हम  यथाशीघ्र  GH  मंगाने  का  प्रयत्न  कर  ये  मशीनें

 मुख्य  रूप  से  अमरीका  तथा  पश्चिमी  जमेंनो  से  मंगाई  गई  थी  :  कुछ  मशीनों  के  कल  पुर्जे  प्राप्त

 हो  गये  हैं  ।  इन  मशीनों  के  लिए  लगभग  5-6  महीनो  से  कल  पुर्जों  का  इंतजार  किया  जा  रहा  था  ।

 दुर्गापुर  तथा  बोकारों  में  पश्चिम  जमेंनी  की  महीनें  थी  cam  लिए  आवश्यक  पुर्जों  के  बारे

 में  हमें  देर  में  बताया  गया  था  ।  किन्तु  जैसे  ही  हमें  इसकी  सुचना  मिली  तैसे  ही  हमने  कार्यवाही

 की
 ।  जहां  तक  ge  पता  है  सतपुड़ा  में  भी  एक  ऐसी  मशीन  थी  तथा  उस  सम्बन्ध में  भी

 कारवाही  की  जा  चुकी  है  !  इसके  अतिरिक्त  और  कोई  ऐसी  मशीन  नहीं  है  ।

 Shri  Jagannath  rao  Joshi  (Shajapur):  Sir  the  problem  of  shortage  of  Electricity
 was  discussed  in  November,  1972  when  it  was  evident  that  production  of  hydel  power
 Projects  could  not  be  increased  till  the  arrival  of  next  monsoon.  Thus  Government
 should  have  tried  to  increase  the  production  of  theremal  power  stations  and  Atomic
 power  stations.  The  hon.  Minister  has  states  that  the  production  of  Tarapur  Atomic
 power  station  has  been  much  less  than  its  capacity.  May  1  know  the  seasons  there  of?
 May  I  also  know  the  steps  taken  by  the  Government  to  remove  the  defects  from  the
 said  power  station  and  the  south  achieved  so  far.

 Secondry,  I  would  like  to  know  the  reasons  for  which  Rama  Pratap  sagar  projects
 in  time? would  not  be  completed  thirdly  Kalpakkam  Project  was  proposed  to  be

 completed  in  1971,  But  it  has  not  been  eompleted  by  now.  May  I  know  the  action
 taken  by  the  Government  in  this  regard?

 In  view  of  the  fact  that  almost  all  the  states  are  facing  shortage  of  electricity

 may  I  know  the  reasions  for  which  the  demand  of  Tamilnadu  Government  for  a  thermal

 Power  plant  could  not  be  acceded  by  the  Governments?  What  are  the  reasons  for

 depriving  them  of  the  power  supply  trom  Kerala?  Why  has  Iddiki  project  been  deleyed ?

 May  I  also  know  whether  Government  have  permitted  private  sector  to  produce
 diesel]  Generating  sets  and  if  not  the  reasons  thereof?

 In  view  of  the  crisis  of  power  shortage  in  the  Country  may  know  whether  the

 President.  Governors  and  the  Ministers  have  cut  their  power  consumption?  Have  all

 of  us  taken  any  initiative  to  cut  our  power  consumption?

 I  would  also  like  to  know  whether  Government  have  issued  any  guidelines  to  the
 states  in  regard  to  fixing  priority  to  the  industries  about  power  supply.

 डा०  चू  एल०  राब  :  जहां  तक  परमाणु  बिजली  घरों  का  सम्बन्ध  है  वे  अन्य  मंत्रालय

 के  atta  हैं  तथा  माननीय  सदस्य  इस  बारे  ufaa  जानकारों  सम्बद्ध  मंत्रालय  से  ज्ञात  कर  सकते  हैं  ।

 तारापुर  बिजली  घर  में  हर  दूसरे-तीसरे  वर्ष  इंधन  नलियों  को  बदलना  पड़ता  उसकी

 दो  यूनिटों  में  से  केवल  एक  में  ही  काम  हो  रहा  भागामी  दो-तीन  महीनों  में  उसमें  उत्पादन

 आरम्भ  होने  की  सम्भावना  है  ।

 राणा  प्रताप  सागर  परियोजना  के  निर्माण  कायथ  में  देरी  हो  गई  ।  उनमें  एक  यूनिट  का

 ध्र्म  निर्माण  होना  है  ।  इस  परियोजना  से  भ्र भी  हमें  लगभग  40  मेगावाट  बिजली  मिल  रही
 गे maa  महीने  तक  इसमें  100  मेगावाट  बिजली  बनने  ल  ह  वह  Md गीता |  मई-जुन  में  इसकी  पुरी  क्षमता  का

 उपयोग होने  की  भाषा  है  ।
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 कल पक् कम  के  करे  में  कुछ  इंजी  नियरी  सम्बन्धी  कठिनाइयां  यह  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 है  कि  इसके  लिये  विदेशी  तकनीकी  जानकारी  न  लेनी  पड़े  इस  कारण  से  भी  इसमें  देरी

 हुई  है  ।

 केरल  सरकार  साधारणतया  तमिलनाडु  को  बिजली  देती  किन्तु  उनके  पास  इस  वर्ष

 बिजली  की  कमी  है  ।  फिर  भी  दो  या  तीन  दिन  पहले  ही  केरल  सरकार  तमिलनाडु  को  3  लाख

 यूनिट  बिजली  देन  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।  जितने  बिजली  घर  तमिलनाडु  बनाना  चाहता  था

 उन  सब  के  लिये  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।  दो  या  तीन  परियोजनाओं  जिन  पर  कि  सोच  विचार

 करना  आवश्यक  के  अतिरिक्त  ate  कोई  परियोजना  विचाराधीन  नहीं  है  ।  जेसे  कि  एक

 योजना  के  बारे  में  तमिलनाडु  शौर  केरल  में  मतभेद  क्योंकि  पानी  केरल  में  चला  जाता  है  कौर

 तमिलनाडु  उस  पानी  क  बहाव  को  बदलना  चाहता  यह  एक  अ्रन्तर-राज्यीय  समस्या  है  और

 इसकी  जांच  करना  आवश्यक  है  ।  qat  sla  के  बिजली  घर  का  मामला  भी  सक्रिय  रूप  से

 विचाराधीन  है  ।  वास्तविकता  ag  हू  कि  जो  स्वीकृति  दी  गई  है  उनसे  कठिनाई  हल  नहीं

 nix  किसी  भी  बिलों  घर  में  बिजली  लगभग  पांच  या  ag  के  बाद  Teg  होनी  आरम्भ  होती

 यह  बात  ठीक
 हू

 कि  तौलना  बिलों  का  ठीक  उपयोग  है  ।  उसकी  आवश्यकता  को

 देखते  हुए  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जायेंगे  ।

 दिल्‍ली  म  मंत्रियों  के  लिए  बिजली  में  कमी  करने  की  बात  की  गई  है  ।  दिल्ली  में  पर्याप्त

 बिजली  है  ।  दिल्‍ली  में  10  लाख  किलोवाट  अतिरिक्त  प्रतिदिन  तैयार  की  जाती  है  यह

 सारी  बिजली  हरियाणा  दे  दी  जाती है
 ।  दिल्‍ली  में  बिजली  की  बचत  करने  के  लिए  मैंने

 राज्यपाल  से ग्रनुरोघ  किया  है  कि  वे  इस  मामले  की  ओर  ध्यान  दें  ।

 नांगल  बे्रक  कारखाने  का  उत्पादन  कम  करने  का  निर्माण  किया  है  क्योंकि  इस

 कारखाने  को  दी  जाने  वाली  बिजली  में  कमी  कर  इसे  कृषि  उत्पादन  के  लिए  पानी  की  सप्लाई

 करने  हेतु  उपयोग  में  लाया  जायेगा  |  पंजाब  म  पानी  पम्पों  के  द्वारा  कुओं  से  निकाला  जाता  है  |

 श्री  एस०  एन०  बनों  :  वेष  तमिलनाडु  में  इस  समय  बिजली  का  भयंकर

 संकट  at  वा  र्थ्य  सरकार  ने  20  मेगावाट  बिजली  तैयार  करने  वाले  तापीय  बिजली  घर

 को  जंक  और  रद्दी  घोषित  उसे  बेच  दिया  है  ?  क्या  नये  बिजली  घर  की  केन्द्रीय  सरकार  ने

 aa  स्वीकृति  नहीं  दी  है  ?  क्या  कोलायत  में  पन  बिजली  जो  पुरी  हो  गई  है  अभी  तक

 उत्पादन  के  लिए  चालू  नहीं  हुई  है  क्या  गुन्नौर  तापीय  बिजली  घर  ake  बेसिन  ब्रिज  में  उनकी

 क्षमता  की  केवल  एक  तिहाई  बिजली  तैयार  हो  रही  है  ।  सरकार  को  इन  सब  योजनाकारों  की  जांच

 करने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  गठित  करनी  चाहिए  ।

 बिहार  में  मुजफ्फरपुर  मे  तापीय  बिजली  घर  की  स्वीकृति  दी  जानी  चाहिए  ।  इससे  बिहार

 के  जिलों  की  स्थिति  सुधरेगी  ।

 मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  लगभग  40  प्रतिशत  से  अधिक  बिजली  की

 कमी  है  ।  इससे  वहां  उद्योगों  को  बहुत  हानि  हो  रही  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  जो  कमी है

 वह  कृत्रिम  है  ote  इसके  लिए  केन्द्र  oe  राज्य  सरकार  दोनों  जिम्मेदार  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  के

 उद्योगों  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  वहां  वाघा  उत्पादन  हो  रहा  है  ।
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 बड़ी  विचित्र  बात  है  कि  बीड़ियों  के  को  बिजली  की  कमी  नहीं  की  गई

 है  जबकि  उत्तर  प्रदेश  में  सारे  श्रायुच॒  जो  देश  के  लिये  रक्षा  सामग्री  बनाते  को

 बिजली की  कमी  की  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरका  को  जेनेरेटिंग  सेटों  wie  टरबाइनों  का  प्रख्यात  करने  की  अनुमति  दी

 जानी  चाहिए  ।  इससे  400  मैगावाट  बिजली  तेयार  की  जायेगी  ।  राजस्थान  ग्रोवर  बदरपुर
 की  फालतू  बिजली  उत्तर  प्रदेश  को  दी  जानी  चाहिए  |

 राज्य  में  रक्षा  सामग्री  बनाने  वाले  आयुध  कारखानों  को  पूरी  बिजली  देने  के  लिए  उत्तर

 प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  को  शीघ्र  अनुदेश  देने  चाहिए  i  हिंडाल्को  को  दी  जाने  वाली  बिजली  में  कमी

 करनी  चाहिए  |  wie  हिंडाल्को  का  सरकारीकरण  किया  जाना  चाहिए  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  व्याप्त  बिजली  के  गम्भीर  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  तुरन्त  सहायता  करनी  चाहिए  ।

 डा०  के०  एल०  राव  :  यह  सच  है  कि  एनौर  बिजली  घर  में  कम  बिजली  तैयार  हो  रही

 है  क्योंकि  वहां  उसको  ठण्डा  करने  के  लिए  पानी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  वहां  की  कुछ  सदस्यों  को

 तो  बहुत  पहले  ही  सुलझाया  जा  सकता  था  ।  मैं  उस  क्षेत्र  में  गया  था  झ्र  वहां  मैंने  कुछ  सुभाव
 भीं  दिए  थे  ।  राज्य  सरकार  ने  उन  सुझावों  का  पालन  किया  है  आर  वहां  aa  qu  मात्रा  में

 बिजली  तैयार  हो  रही  है  ।

 बिहार  राज्य  के  मुजफ्फरपुर  बिजली  घर  के  सम्बन्ध  में  यह  सच  है  कि  सलाहकार  समिति

 ने  इसकी  स्वीकृति  तो  दे  दी  है  किन्तु  योजना  आयोग  ने  कभी  तक  उसकी  स्वीकृति  नहीं  दी

 इस  सम्बन्ध  में  मैंने  योजना  म्रायोग  से  अनुरोध  किया  है  ae  gh  बताया  गया  है  यह  स्वीकृति

 घन  की  कमी  के  कालरा  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  मैं  फिर  योजना  away  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इसे

 शीघ्र  स्वीकृति  दी  जाए  क्योंकि  इससे  बहुत  अधिक  बिजली  तैयार  होगी  ate  उत्तर-बिसवार  को

 बहुत  सहायता  मिलेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  तो  बहुत  पहले  से  ag  संकट  चला  आ  हम  अभी  तक  यह  कमी

 पुरी  नहीं  कर  पा  रहे  है  क्योंकि  दिल्‍ली  से  जो  बिजली  dare  हाती  है  उसे  हरियाणा  को  दिया

 जाता  है  ।  दामोदर  घाटी  निगम  से  बिजली  मिलने  की  सम्भावता  थी  किन्तु  वहां  भी  कम  बिजली

 तैयार  हो  रही  उत्तर  प्रदेश  को  दामोदर  घाटी  निगम  से  भी  हम  बिजली  नदीं  दे

 सकते हैं  ।

 ग्र्त कै  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  केवल  एक  ही  उपाय  है  कि  वह  यथाशीघ्र  gaz  बिजली घर

 बनाये  ।  हमें  ara  थी  कि  कोबरा  बिजली  घर  120  मेगावाट  का  प्रथम  यूनिट  तैयार  at
 जायेगा  ।  किन्तु  मुक्के  बताया  गया  है  कि  इस  बिजली  घर  के  बनने  मे  कभी  दो  महीने  कौर  लगेंगे  ।

 afe  यूनिटों  को  शीघ्र  तैयार  किया  जाए  तो  उत्तर  प्रदेश  काफी  सीमा  तक  बिजली  कीं
 भावद्यकताय्रों  को  पुरा  करने  में  समर्थ  हो  जायेगा  |

 जहां  तक  जेनेरेटिंग  सेटों  के  आयात  का  सम्बन्ध  ह ैय
 क  क्यया 2
 ए  बात  सच  ह  क  दत्त  र  प्रदेश  सरकार
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 200  मेगावाट  वाले  2  जेनेरेटिंग  यूनिटों  कां  आयात  करने  के  लिए  काफी  समय  से  दबाव  डाल

 रही है
 ।  उनकी  यह  मांग  उचित  है  ।  क्योंकि  उत्तर  प्रदेश  को  आगामी  5  वर्षों  में  20  लाख  किलो

 वाट  से  30  लाख  किलोवाट  बिजली  की  श्राव्य कता  पड़ेगी  ।  इसीलिए  उन्हें  इन  जेनेरेटिंग  सेटों  का

 आयात  करना  होगा  |  इस  विषय  पर  कल  चर्चा  होगी  और  qa  आशा  है  कि  इनको  खरीदने  की

 उन्हें  भ्र चु मति  मिल  जायेगी  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :

 मैंने  कहा  है  कि  हिंडालको  को  बिजली  उपयोग  करने  की  छूट

 मिल  गई  है  किन्तु  रक्षा  प्रतिष्ठानों  को  यह  छूट  att  तक  नहीं  मिली  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री

 महोदय  स्पष्ट  उत्तर  दें  ।

 डा०  Fo  Uo  राव  :  BH  इस  सम्बन्ध  में  कोई  पता  नहीं  है  कि  हिंडालकों  को  बिजली

 की  कमी  की  गई  है  ।  यह  कारखाना  भी  बहुत  महत्व पु रां  है  क्योंकि  इसमें  एलमुनियम  का  उत्पादन

 होता  है  जो  बिजली  पारेषण  लाइनों  का  निर्माण  करने  के  काम  में  लाया  जाता  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मेरा  यह  प्रदान  था  कि  आयुक्त  कारखानों  में  बिजली  की  कमी

 करने  से  शस्त्रास्त्रों  के  उत्पादन  में  भारी  कमी  हुई  है  ।

 डा०  क०  एल०  राव  :  मुझे  इस  विषय  थ  कोई  जानकारी  नहीं है  ।  मैं  तो  यही  जानता  हं

 कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  कृषि  को  प्राथमिकता  दे  रही  और  कृषि  के  लिए  उच्चतम  प्राथमिकता

 देकर  बिजली  देने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 संघ  लोक  Aci  AiatT  संशोधन  1973  vite  अखिल  भारतीय  सेवा

 nfafaaa  शादी  के  श्रन्तगंत  श्रघिसचनाएਂ

 गृह
 मंत्रालय  में  Ba-AAT  एफ०  एच ०  :  मैं  श्री  राम  निवास  मिर्धा  की  ग्रोवर

 से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  संविधान के  अनुच्छेद  318  के  अधीन  जारी  किये  गये  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 संशोधन  1973  तथा  sash  की  एक

 जो  भारत  के  दिनांक  30  1973
 अधिसूचना  संख्या  सा०  सा ८

 fro  39  ()  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  [weatea  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 (2)  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  घारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अंतगर्त

 निम्नलिखित  अधिसूचना ग्रो  तथा  wast  की  एक-एक  प्रति  —_—
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 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति 9  1594

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  मजीदन-प्राप्त  तथा  अल्प  सेवा

 प्राप्त  भ्रमणकारी )  परीक्षा  द्वारा  संशोधन

 1973,  जो  भारत  के  दिनांक  1973  में  अ्रघिसूचना

 संख्या  सा०  सां०  नि०  87  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  कमीशन-प्राप्त  ale  wet  सेवा  कमीशन

 प्राप्त  अधिकरी  प्रतियोगी  परीक्षा  द्वारा  संशोधन  1973,

 जो  भारत  के  दिनांक  3  1973  में  प्र घि सुचना  संख्या  सां
 ०

 ato  नि०  88  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन

 1973,  जो  भारत  के  दिनांक  17  1973  में

 अधिसूचना  संख्या  सा  सां०  fo  65  (=)  में  प्रकाशित  ह्  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन

 1973,  जो  भारत  के  दिनांक  17  1973  में  प्र धि सुचना

 संख्या  66  (=)  में  प्रकाशित  हुए  थे
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  |

 बि  यक  2

 भारतीय  समाचार  पत्रों  के  रजिस्ट्रार  का  भारत  में  समाचार  पत्रों

 सम्बन्धी  वार्षिक  197]

 सूचना  site  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (3)  भारतीय  समाचार  पत्रों  के  रजिस्ट्रार  का  भारत  में  समाचार  पत्रों  सम्बन्धी  aries

 प्रतिवेदन  1971,  2)  की  एक  प्रति  ।

 (4)  उपय  क्त  प्रतिवेदन  के  fash  संस्करण  के  साथ-साथ  हिन्दी  संस्करण  सभा-पटलਂ

 पर  न  रखे  जाने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILL  AND  RESOLUTION

 तेईसवां  प्रतिवेदन

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  मैं  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 न्
 सम्बन्धी  समिति  को  23  वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  !

 ee
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 Re.  Business  of  the  House
 February  28,  1973

 ara  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTER

 चौबीसवां  प्रतिवेदन

 संसवोय  कार्य  मंत्री  के०  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 यह  सभा  कराये-मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  27  1973

 को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  सहमत  है  हि

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  कार्य-मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  27  1973

 को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  Motion  was  Adopted

 ee  nee

 सभा के  मकोय  के  बारे  में

 RE  :  BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  vere  भोजन  के  पश्चात्‌  weer  प्रदेश  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 पर  चर्चा  करेंगे  रेल  मंत्री  महोदय  4  बजे  म०  प०  पर  अपना  वक्तव्य  देंगे  |

 श्री  एस०  एम०  :  कृपया  हमारा  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  स्वीकृत  करें  |

 भ्नच्यक्ष  महोदय  :  बेहतर  होए  शादी  श्राप  अपना  प्रस्ताव  कल  पेश  करें  ।

 पहचान  लोक  समा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजे  म०  To  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteenth  of  the  clock.

 मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात  लोक-सभा  दो  बजकर  5  मिनट  रहे  To  पर  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  five  minutes  past  Fourteen  hours  of  the  clock,

 उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए

 [,  Mr.  Deputy  speaker  in  the  chair]  |

 थी  ज्योतिर्मय  बसु
 :  मैंने  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामले  के  बारे  में  नोटिस

 दिया  है  ।  मोदी  फ्लोर  मिल  में  छापा  पड़ा  था  और  अत्यावश्यक  वस्तुएं  अघिनियम  के  श्न्त गत  दो

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  उनके  विरुद्ध  दो  आरोप  हैं  ।
 किन्तु

 एक  राजनीतिक  दल

 को  चन्दा  देने  के  पश्चात  उन्हें  छोड़  दिया  गया  है  |
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 9  1894  श्रीनगर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  उदघोषणा  के

 बारे  में  संविधिक  संकल्प

 क  ु  ा  ——

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  मामले  को  इस  सदन  में  उठाने  का  तरीका  होता  है  यदि  आपने

 लिख  कर  fear  होता  तो  श्रेय  महोदय  उसका  विचार  करते  ।  मैं  कुछ  नहीं  बता  सकता  कि  उसका

 ब्या  gar  ||

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  यदि  उन्होंने  राजनीतिक  दान  लिया  है  तो  श्राप  उनसे  वक्तव्य  देने  के

 लिए  क्यों  नहीं  कहते  ?

 थी  एस०  एम०  बुर्जों  :  राज  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  जो  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  वह

 सही  प्रतीत  होता है  ।  यदि  वेतन  ara  ने  अपनी  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ale

 nga  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  है  तो  सरकार  को  इस  वर्ष  में  यहां  एक  वक्तव्य  देना

 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  यह  मामला  भी  उठाया  था  अब  अ्रापने  फिर  उठाया  है  |

 ee

 रोक  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  उदघोषणा  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प

 STATUTORY  RESOLUTION  RE  :  PROCLAMATION  IN  RELATION

 TO  THE  STATE  OF  ANDHRA  PRADSH

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  यह  सभा  Mee  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  सविधान  के  भ्रनुच्छेद
 356  के  acta  18  1973  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन
 करती  है  पी

 17  जनव  1973  की  आन्ध्र  प्रदेश  के  राज्यपाल  ने  राष्ट्रपति  को  बताया  कि  मुख्य  मंत्री

 प्री  नरसिम्हा  राव  ने  अपना  और  अपने  सहयोगियों  का  त्यागपत्र  मंत्री  परिषद  में  पेश  कर  दिया

 है  ।  त्याग पन्न  राज्यपाल  द्वारा  स्वीकार  कर  लिए  गए  हैं  ।  राज्य  बिधान  सभा  में  विभिन्‍न  राजनीतिक

 दलों  की  पारस्परिक  शक्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्यपाल  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  किसी

 विरोधी  दल  के  नेता  के  लिए  कोई  वैकल्पिक  सरकार  बनाना  सम्भव  नहीं  है  शरीर  राज्यपाल  ने

 सिफारिश  की  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अ्रन्तगंत  are  प्रदेश  राज्य  को  राष्ट्रपति  शासन

 के  atta  किया  जाए  ।  राज्यपाल  ने  ara  सिफारिश  की  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  विधान

 सभा  को  भंग  न  किया  जाए  उसे  निलम्बित  किया  जाए  ।  राज्यपाल  की  सिफारिशों  के

 भ्राघार  पर  अनुच्छेद  356  के  अर्न्तगत  18  जनवरी  1973  को  राष्ट्रपति  द्वारा  उद्घोषणा  कर  दी

 गई  है  ।  राज्यपाल  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  जो  सभा  पटल  पर  रखी  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि

 राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  अनुच्छेद  356  के  अ्रन्तर्गत  तत्काल  जारी  की  जानी  चाहिए  ate  ara

 की  है  कि  इससे  राज्य  में  तनाव  कम
 होगा  शौर  आम  दिनों  जसी  स्थिति  ara  ।
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 Statutory  resolution  Re.  Proclamation  in  relation  to  the  state  of  February  28,  1973

 Andhra  Pradesh

 आन्ध्र  प्रदेश  की  घटनाक्रमों  का  सदस्यों  को  भली  प्रकार  पता  है
 '  3.  1972  को

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  की  गई  मृतक  नियमों  की  वैधता  की  उद्घोषणा  के  पचाती  ग्रान्ट्स  प्रदेश

 के आान्ध्य  क्षेत्र  में  कुछ  भ्रा्दोलन  भड़क  उठते  हैं  !  कुछ  भागों  में  हिंसक  घटनाएं  हुई  हैं  जिनसे  कुछ

 व्यक्ति  मारे  गए  है  झ्र ौर  सार्वजनिक  सम्पत्ति  को  क्षति  हुई  थी  ।  दुर्भाग्य  से  राज्य  के  नेता  बात-चीत

 के  दौरान  किसी  fats  पर  नहीं  पहुँच  फिर  मुख्य  उनके  अन्य  मंत्रियों  भर  झ्रान्घ्र

 प्रदेश  के  संसद  सदस्यों  ale  तन्य  नेताओं  ने  यट  मत  व्यक्त  किया  कि  मुल्की  नियमों  के  मामले  में

 केन्द्रीय  सरकार  को  निर्णय  लेना  चाहिए  ।  केन्द्रीय  नेताओं  द्वारा  wear  प्रदेश  के  नेतायों  तथा  जनता

 के  विभिन्‍न  ant  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  हुई  बात  चीत  के  पश्चात्  सब  क्षेत्रों  के  सन्तोष  प्रो

 भ्राकांक्षाओं  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  27  1972  को  संसद  में  एक  पांच सुत्रीय  निर्णय  की

 घोषणा  की  गई  ate  तत्पश्चात्  मुल्की  नियम  अधिनियम  1972,  पारित  हुआ  ।  अ्रघिनियम  के

 उपबन्धों  में  1956  में  पारस्परिक  रूप  में  स्वीकृत  फिर  गए  श्रनुरक्षणों  की  योजना  के  अतिरिक्त

 कुछ  मामूली  सा  संशोधन  किया  गया  है  ।
 नवम्बर  1956  से  आन्ध्र  क्षेत्र  से  शरीर  तेलंगाना  क्षेत्र  में

 पदों  पर  तेलंगाना  से  बा  र  के  लोगों  की  नियुक्ति  को  नियमित  करना  तथा  नौकरियां  देना  है  ।  इसमें

 दोनों  नगरों  में  सभी  पदों  पर  दिसम्बर  1977  क  अन्त  तक  आरक्षण  को  Ta  रूप  से  समाप्त  करने

 और  दिसम्बर  1980  तक  तेलंगाना  के  अन्य  भागों  में  सभी  पदों  के  सम्बन्ध  में  आरक्षण  समाप्त

 करने  का  उपबन्ध  है  |

 राज्य  में  तुरन्त  कानून  ल  गू  करना  इसलिए  झ्रावश्यक  था  कि  श्रीमान  प्रदेश  में  लोगों  की

 भावनावों  को  शान्त  किया  किन्तु  दुर्भाग्य  का  विषय है  कि  राज्य  के  विभिन्‍न  विशेषकर

 ATs  क्षेत्र  में  शीघ्र  आन्दोलन  भड़क  उठा  और  राज्य  में  बहुत  शीघ्र  fear  शौर  अराजकता  फैल

 गई  |  राज्य  में
 कानून  शरीर  व्यवस्था  तथा  बढ़ता  gar  राजनीतिक  संकट  ex  करने  के  लिए  मुख्य

 मंत्री  ने  भ्र पने  मंत्री  मण्डल  का  त्याग  पत्र  पेश  कर  दिया  कौर  उसके  उपरान्त  राज्य  में

 शासन  लागू  कर  दिया  गया  ।  वहां  ऐसा  कदम  उठाना  अत्यावश्यक  हो  गया  था  किन्तु  यह  कार्यवाही

 पर्याप्त  नही ंहै
 ।  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  का  मुख्य  उद्देश्य  अर्थात्‌  राज्य  में  तीव्रता  से  कानून  भ्र

 व्यवस्था  तथा  सामान्य  जन-जीवन  पु  स्थापित  करना  है  wie  इस  सम्बन्ध  में  लोगों  को  ईमानदारी

 से  ठोस  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 राज्य  में  कानून  we  व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  और  fear  का  कोई  समाघान  नहीं

 निकल  सकता  है  इससे  देश  में  लोकतन्त्र  wale  राजनीतिक  गतिविधि  अवरुद्ध  होगी  ।  प्रधान  मन्त्री

 ने  राज्य  में  सामान्य  स्थिति  पैदा  करने  की  पहले  ही  भ्रमित  की  है  ।  alee  प्रदेश  में  सावंजनिक

 सम्पत्ति  को  बहुत  हानि  हुई  है  ।  राज्य  की  अथ  व्यवस्था  बहुत  गम्भीर  रूप  से  बिगड़ी  है  ।  संचार

 व्यवस्था  शादी  बिल्कुल  ठप्प  हो  गई  वहां  सब  वग  के  लोगों  को  गम्भीर  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।

 मेरी  सब  नेताओं  से  कपिल  है  कि  वे  are  प्रदेश  में  कानून  कौर  व्यवस्था  शर  सामान्य

 स्थिति  लाने  में  योगदान  दें  जिससे  कि  राज्य  के  विभिन्‍न  भागों  के  लोगों  की  व्यक्तिगत  ate  सामूहिक

 कठिनाइयों  पर  दान्तिपू्णों  और  सापेक्षिक  रूप  से  विचार  किया  जा  सके  ।  सरकारी  aratcat

 तथा  अन्य  श्रेणियों  के  लोगों  को  तुरन्त  रखने  कार्य  में  लग  जाना  चाहिए  ताकि  लोगों  की  कठिनाइयां

 धौर  उत्पीड़न  समाप्त  किया  जा  सके  |
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 9  1894  श्नान्घ्र
 प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में

 की  गई  उद्घोषणा के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  |

 यह  सभा  श्रीनगर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के

 भ्रनुल्छेद  356  के  अधीन  15  जनवरी  1973  को  जारी  की  गयी  उदघोषणा  का  भ्रनुमोदन

 करती है  बी

 श्री  एस०  वी०  गिरि  :  मैं  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  नाम  मेरे  पास  है  ।  जब  भाप  को  बोलने  के  लिए  कहा  जाये

 तब  आप  ये  सब  मामले  उठा  सकते  हैं  ।

 sit  बो०  एन०  रेडियो  /
 :  उपाध्यक्ष  माघ  प्रदेश  में  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  करने  की  बात  समभ  में  नहीं  आती  बांध  प्रदेश  की  सरकार  दक्षिणा  में  सबसे  स्थायी

 सरकार  थी  और  वहां  कांग्रेस  का  पूर्ण  बहुत  था  ।  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  से  पूर्वे  सरकार  को

 इन  बातों  के  बारे  में  अच्छी  तरह  विचार  करना  चाहिये  था  ।

 सरकार  द्वारा  कौर  क्षे  ्रीय  श्रसतुलन  की  समस्याएं  हल  करने  में

 प्रसाद  होने  के  परिणामस्वरूप  ही  ऐसा  हुआ  है  ।  सरकार  इन  सदस्यों  को  शीघ्र  हल  करने  का

 हमेशा  श्राइवासन  देती  रही  है  ।  मुझ पूर्ण  विश्वास  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  लागु  किये  जाने  से

 उक्त  समस्याएं  हल  नहीं  होंगी  ।  राज्य  द्वारा  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  का  अनुरोध  करना

 दर्दनाक  बात  है  |

 राष्ट्रपति  का  शासन  विभिन्‍न  समस्याओं  का  राजनीतिक  हल  नहीं  है  ।

 राज्य  में  केन्द्रीय  रिजवें  पुलिस  और  सैनिक  सरकार  कार्य  कर  रही  है  जो  जनता  की  सदस्यों

 से  अनभिज्ञ  है  ।

 राष्ट्रपति  शासन  में  राज्य  में  खु  की  नदियाँ  बह  रही  हैं  ।  राज्य  की  भ्रथंव्यवस्था

 fara  हो  गई  है  ।  ग्रांट  राज्य  जो  किसी  समय  दक्षिण  का  चावल  भण्डार  अब  अनाज  के

 लिये  भीख  मांगनी  पड़  रही  है  ।  संचार  व्यवस्था  के  मस्त-व्यस्त  हो  जाने  ate  रबी  की  फसल

 के  लिये  उर्वरकों  के  वितरण  में  15  प्रतिशत  की  कमी  हो  जाने  के  कारण  चावल  के  उत्पादन  में

 9  लाख  टन  की  कमी  हुई  है  ।  नालगोंडा  जिले  में  600  गांवों  को  बिजली  की  कमी  के  कारण  पानी

 की  भारी  कमी  का  स  मना  करना  पड़  रहा  है  ।

 सड़क  परिवहन  प्रणाली  के  paws  रहने  के  कारण  आवश्यक  क्षत्रों  में  घान  के  न  भेजे

 जाने  से  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  रही  सामान्य  व्यक्तियों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 स्थिति  इतनी  खराब  हो  गई  है  कि  हैदराबाद  ate  सिकन्दरा बाद  जैसे  नगरों  को  भी  पीने  के

 फानी  की  भारी  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |

 —

 नत  में  दिये  at  भाषण  के  ग्रंप्रेजी  wae  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 *English  translation  of  the  speech  delivered  in  Telgu.
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 Statutory  Resolution  Re:Proclamation  in  Relation  to  the  State  of  February  28,  1973

 Andhra
 Pradesh

 ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  की  कांग्रेस  सरकार  स्वयं

 दोषी  है  ।  उक्त  स्थिति  उनकी  गलत  नीतियों  के  कारण  उत्पन्न  हुई  है  ।

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  राज्य  की  अखंडता  की  हर  कीमत  पर  रक्षा  करने  की  बात  कहने  मात्र

 से  ही  समस्या  हल  नहीं  हो  जाती  ।  राज्य  की  स्थिति  का  सही  अनुमान  लगाने  की  बजाये  अपने  दल

 के  सदस्यों  से  अलग  राज्य  की  मांग  न  करने  पर  बल  देना  उचित  नहीं  है  ।  मुल्की  नियम  को  बनाये

 रखने  की  केन्द्रीय  सरदार  की  भीति  oe  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  को  आंध्र  राज्य  में  तैनात  करने  से

 राज्य  में  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  गई  हैं  ote  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  रूप  से  क्षेत्रवाद  को  बढ़ावा

 मिलता  है  ।  प्रधान  मन्त्री  अपने  भाषणों  द्वारा  प्र थकना दी  प्रवृतियों  को  बढ़ावा  दे  रही  हैं  ।  वह  ऐसा

 अपने  दल  के  राजनीतिक  उद्देश्यों  को  पुरा  करने  के  लिये  कर  रही  हैं  ।

 राज्य  की  बेरोजगारी  की  समस्या  को  2  :  ।  की  जन  संख्या  के  ग्रुपो  के  आधार  पर  हल

 किया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  प्रशासक  अपने  को  afer  में  रखने  के  लिये  समस्या  को  हल

 करने  की  बजाये  मोल  भाव  करने  में  संलग्न  हैं  ।

 प्रधान  मन्त्री  की  नीति  से  राज्य  की  अखंडता  को  बल  मिलने  की  बजाये  विघटन  को

 प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 श्री  के०  हनुमन्तेय्या  :  gist  राज्य  के  गठन  में  मैं  आरम्भ  से  ही  रुचि  लेता

 रहा हूं  ।  भाषा  के  arene  पर  राज्यों  का  निर्माण  करने  का  मैं  विरोधी  रहा  हूं  ।  इस  बारे  में

 हैदराबाद  में  हुए  कांग्रेस  कार्यकारणी  की  बैठक  में  मैंने  एक  संकल्प  रखा  था ਂ  प्रश्न

 ate  हिसा  के  avert  पर  कोई  निर्णय  लेना  उचित  नहीं  है  ।  यदि  इस  प्रकार  की  कोई  बुरी  प्र  क्रिया

 पहले  अपना  ली  गई  है  तो  हमें  उसका  पुनरीक्षण  करना  चाहिये  ।

 सरकार  को  यह  सिद्ध  करना  चाहिये  कि  हिसा  शरीर  प्रदर्शनों  से  कोई  समस्या  हल  नहीं  की

 जा  सकती  ।

 संसद  को  इन  प्रदर्शनों  कौर  हिंसात्मक  गतिविधियों  के  प्रभाव  में  नहीं  भाना  चाहिये  ।  हम

 क्षेत्रवासी  श्रथवा  भाषावादी  प्रतियों  को  प्रोत्साहन  देना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 यदि  श्री  बी०  एन०  रेड्डी  की  बेरोजगार  सम्बन्धी  दलील  को  ठीक  मान  लिया  जाये  तो

 भारत  के  सब  भागों  में  आन्दोलन  होने  चाहिये  |  लोकतंत्र  में  समस्याओं  का  हल  आपसी

 fang  और  लोकतन्त्रात्मक  प्रणाली  से  किया  सकता  है  ।  उग्रवादी  हिंसात्मक  तरीकों  प्रदर्शनों

 कौर  गालियां  आदि  से  नहीं  !  aq  आशा  है  कि  आंध्रवासी  हिसा  से  काम  न  लेकर  समस्या  को  हल
 करने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 सरकार  ने  मृतकों  के  परिवारों  के  प्रति  सहानुभुति  दिखाई  है  are  प्रत्येक  मृतक  के  सम्बन्धी

 शे  ठा  क्ति को  1000  रुपये  और  घायल  तौर  विकलां  1  ननद  दर  ~YU गे  200  से  500  रुपये  धनुर्ग्रह-पूवे  अदायगी

 की  है  |
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 ॥  on
 9  189  4  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  की  गई  उद्घोषणा  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प

 केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  अथवा  सेनिक  पुलिस  का  राज्य  से  हटा  लेने  पर  तानाशाही  का

 राज्य  हो  जायेगा  |  केन्द्रीय  ford  पुलिस  और  सेनिक  पुलिस  ही  वहां  हिसा  को  रोक  रही  है  और

 कानून  कौर  व्यवस्था  स्थापित  करने  में  सहायता  कर  रही  है  ।

 राज्य  में  सर्वप्रथम  हिसात्मक  कार्यवाहियों  को  रोका  जाना  चाहिए  ।  सरकार  राज्य  की

 समस्या  के  बारे में  कसे  निकाय  ले  सकती  है  जिनकी  राज्य  में  लोगों  की  हत्याएं  की  जा  रही

 लोगों  के  घर  कौर  रेलवे  सम्पत्ति  जलाई  जा  रही  है  ।  राज्य  में  पहले  शान्ति  का  वातावरण  पैदा

 किया  जाना  चाहिए  ।  प्रधान  मंत्री  अथवा  अन्य  राज्य  मंत्री  अथवा  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  ऐसा  कहना

 उचित  ही  है  ।

 लोगों  को  वहां  लोकतांत्रिक  प्रणाली  aval  चाहिए  और  सरकार  को  इस  बात  की  जोर

 ध्यान  देना  चाहिए  कि  gi  प्रदेश  के  प्रत्येक  कस्बे  तौर  नगर  में  श्ञान्ति  स्थापित  हो  जिससे

 ग्राहक  के  प्रतिनिधि  यहां  अथवा  राज्य  विधान  सभा  में  इस  समस्या  पर  बिना  पक्षपात  के  facia  ले

 सकें  गर्त  उचित  निशांत  लेने  के  लिए  राज्य  में  शान्ति  तथा  कानून  अ्रौर  व्यवस्था  स्थापित  करना

 mass  है  ।  इसकी  बजाये  राज्य  की  पिछड़ेपन  शादी  की  समस्याएं  उठाना

 पूर्ण  होगा  ।

 इस  विषय  पर  जनता  की  राय  लेने  पर  मुझे  आपत्ति  नहीं  है  बचतें  वहाँ  इसके  लिए

 उचित  वातावरण  तयार  किया  जाये  ।  मैं  जनसंघ  से  अ्रनुरोध  करूंगा  कि  वह  वहां  प्रदर्शनों  ate

 आन्दोलनों  को  प्रोत्साहन  न  दे  ।  हमारे  वापसी  मतभेद  हो  सकते  हैं  लेकिन  मैं  उनकी  देश  भक्ति

 पर  संदेह  नहीं  करता  ।

 Shri  Jagannathrao  Joshi  (Shajapur)  :  The  President’s  rule  is  no  solution  to  Andhra’s

 problem.

 We  also  believe  in  democratic  system,  but  the  responsibility  of  running  democracy
 rests  on  the  ruling  party.

 The  state  of  Andhra  Pradesh  was  formed  in  1953.  But  it  was  formed  not  on  the

 basis  of  any  principle  or  language  or  any  administrative  convenience.

 No  democratic  way  has  been  followed  in  the  formation  of  states  after  the  recommen-

 dations  of  the  States  Reorganisation  Commission.

 The  Goverament  have  neither  ready  to  accept  the  expression  of  the  people  nor  the

 recommendations  of  the  various  Commissions  such  as  Mahajan  Commission  or  Shah

 Commission,  have  been  accepted.

 since  1951.  Kaveri— The  Krishna—  Godawari  dispute  has  been  pending
 Narmada  dispute  is  also  pending.  In  fact  the  Government  has  no  intention  to  solve

 these  problems  and  it  has  no  solid  principle  in  this  regard.

 The  present  situation  in  Andhra  has  been  created  by  the  ruling  party.  The
 When  the  Mulki Government  talks  of  integrity  but  there  cannot  be  piecemeal  integrity.

 Rules  Act  was  passed,  we  had  opposed  it  and  told  that  the  five  point  formula  would

 satisfy  none.  The  demand  for  separate  Telengana  has  been  made  in  1969  and  the  people  of

 Telengana  have  pressed  their  demands  in  a  peaceful  manner  but  the  final  decision  taken

 by  the  Government  was  the  status-quo,
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 Statutory  Resolution  Re:  Proclamation  in  Relation  to  the  State  of  ebruary  28,  1975

 Andhra  Pradesh

 वि  OO ee

 The  people  expressed  their  will  in  a  peacefull  manner  but  the  Government  ignored
 their  will  and  thus  they  were  compelled  to  resort  to  violent  methods,  to  solve  the  problem.
 Therefore,  the  ruling  party  to  mainly  responsible  for  violence  in  Andhra  Pradesh.

 Imposition  of  President’s  rule  in  Andhra  Pradesh  in  not  the  proper  solution  of
 Andhra’s  problem.  Anopinion  poll  should  be  taken  or  the  State  Assembly  should  be
 summoned  to  give  its  verdict  on  the  issue  of  Andhra  Pradesh.  The  problem  of  Andhra
 Pradesh  should  be  solved  peacefully.

 श्री  बी०  एस०  afa  :  गत  दो  और  तीन  महीनों  में  wie  में  घटी  घट नाश ों

 से  मैं  बहुत  चिन्तित  हूं  ।  vier  के  लोग  हर  प्रकार  के  त्याग  के  लिये  हमेशा  तैयार  रहें  हैं  ।  जैसा

 महात्मा  गांधी  ने  कहा  था  कि  ae  हृदय  से  देश  भक्त  इस  घरेलू  मामले  पर  संसद्‌  सदस्यों  में

 भी  मतभेद है  ।

 आंध्र  प्रदेश  के  एक  वर्ग  के  क्रोध  के  कालरा  आंध्र  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ।  आंध्र  के

 लोगों  के  श्रमिकों  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  श्रीधर  प्रदेश  के

 मामले  में  किसी  जगह  कोई  त्रुटि  रह  गई  है  शर  इसके  कारण  रांधते  लोगों  को  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़  रहा
 है  ।

 एक  पृथक धा दी  नेता  का  कथन  है  कि  अखंड़तावादी  नेता  दिल्‍ली  में  क्यों  ठहरे  हुए  हैं  ?

 उन्हें  आंध्र  में  चाहिए  ।  लेकिन  यदि  हम  ates  में  जाते  हैं  तो  वहां  दोनों  वर्गों  के  बीच

 रक्तपात  हो  जाता  ।  हम  अ्रोघ्र  प्रदेश  नहीं  गए  ।  श्राप  यह  क्यों  सोचते  हैं  कि  हिसा  के  बिना

 प्राप्ति  सुनवाई  नहीं  होगी  |

 राज  इस  बात  की  ग्रा वश्य कता  है  कि  सब  संसद  सदस्य  राज्य  में  कान्ति  स्थापित  करवाने

 का  प्रयास  करें  ।  बांध  are  देश  के  एक  बहुत  बडे  राज्यों  में  से  एक  है  कौर  उसका  रिका  कभी

 भी
 खराब  नहीं  रहा  वहां  के  लोगों  ने  अपने  निकटवर्ती  राज्य  को  कभी  भी  परेशान  नहीं  किया

 प्रधान  मंत्री  का  पांच  सुत्री  फार्मूला ला  श्रीनगर  मंत्री  मंडल  ने  स्वीकार  कर  लिया  था  और  उसे

 आंध्र  वासियों  से  स्वीकार  कराने  का  अनुरोध  किया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  बैठक  विजयवाड़ा  में

 हुई  थी  ।  वहां  सब  मंत्री  एकत्र  हुए  कौर  प्रधान  मंत्री  के  माम ूले  को  स्वीकार  करने  के  लिए  एक

 प्रारूप  तयार  किया  तब  तक  उक्त  बैठक  का  रूख  कांग्रेसियों  के  हाथ  में  नहीं  रहा  था  बाइबल  में

 भी  कहा  गया  है  कि  अपने  पड़ौसी  से  प्यार  करो  कौर  हमारा  तो  कहना  है  जो  आपसे  घृणा

 करता  है  श्राप  उससे  भी  प्यार  करो  ॥

 मैं  इस  सभा  से  कौर  उन  लोगों  जो  अपने  लिये  पृथक  आंध्र  बनाना  चाहते  wae

 करता  हूं  कि  वे  दिल्‍ली  जाकर  हमसे  स्वीकार  कराएं  कौर  हमें  भी  aga  साथ  ताकि  यह  एक

 राज्य  बने  जिसमें  तेलंगाना  are  ale  रायलसीमा  अर्थात्  सभी  अंतःवासी  शान्तिपूर्ण  ढंग  से

 रह  सकें  ।

 श्री  एस०  बो०  गिरि  :  मुल्की  नियमों  के  बनाए  जाने  के  समय  तथा  पाँच

 सुरीय  मामू ला  सभा  पटल  पर  रखने  के  समय  मैंने  इस  सदन  में  कहा  था  कि  इस  प्रकार  से  दोनों
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 9  1894  श्रान्त  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  की  गई  उद्घोषणा  के  वारे  में

 सांविधिक  संकल्प

 क्षत्रों  को  संतुष्ट  रखना  अत्यंत  प्र सम्भव  कार्य  है  ।  पृथक  तेलंगाना  राज्य  की  मांग  जरूर  उठेगी  |

 > ory  को  बलपूर्वक  तेलंगाना  की  जनता  पर  लादा  गया  २  |  आघ्  प्रदेश  के  निर्माण से  पूर्व  ही

 तेलंगाना  की  जनता  ने  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हुए  कहा  था  कि  हम  भ्रांति  प्रदेश  में  मिलना

 नहीं  चाहते  ate  एक  पृथक  राज्य  बनाना  चाहते  हैं  ।  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  ने  तदनुसार  पृथक

 तेलंगाना  राज्य  बनाए  जाने  की  सिफारिश  की  थी  ।  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  विधायकों  के  सम्बन्ध

 में  ग्रांट  क्षेत्र  का  बहुमत  है  ।  अ्रांघ्र  से  183  विधायक  चुने  जाते  हैं  जबकि  तेलंगाना  से  केवल

 100  द्यूत  ग्रां  का  मुख्य  मन्त्री  भी  का  होना  स्वाभाविक  ही  है  ।  प्र घन मन्त्री  ने  तेलंगाना

 की  जनता  को  तेलंगाना  से  मुख्य  मंत्री  चुनने  का  अवसर  दिया  था  परन्तु  श्री  ब्रह्मानंद  रेड्डी  के  स्थान

 पर  श्री  नरसिम्हा  राव  को  मुख्य  मंत्री  बनाए  जाने  बात  को  श्रांध्रवासी  सहन  नहीं  कर  पाए

 ae  श्री  राव  की  सरकार  नौ  महीने  भी  नहीं  चल  सकी  ।  इसलिए  यह  संकट  उत्पन्न

 हुमा  है  ग्रोवर  प्रदेश  पर  राष्ट्रपति  ज्ञान  थोपने  श्र  करोड़ों  रुपयों  का  हानि  तथा  aaa  निर्दोष

 व्यक्तियों  के  मारे  जाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ही  उत्तरदायी  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि

 कभी  भी  विलम्ब  नहीं  gar  है  ate  सरकार  को  पृथक  तेलंगाना  राज्य  की  माग  स्वीकार  कर  लेनी

 चाहिये  |  ate  यही  समस्या  का  एक  मात्र  हल  है  |

 मैंने  एक  स्पष्टीकरण  मांगा  था  पर  श्रध्यक्षपीठ  ने  इसकी  भ्र नुम ति  नहीं  दी  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  राष्ट्रपति  शासन  लागु  करने  से  पूर्वे  विधान  सभा  की  बैठक  बुलाई  थी  ।  क्या

 यह  भ्रप्रजातांत्रि+  ढंग  नहीं  है  ।  यदि  वहां  हिंसा  हो  रही  है  तो  इसके  लिए  उत्तरदायी  कौन  है  ?

 भारत  सरकार  ही  इसके  लिए  उत्तरदायी  है  तेलंगाना  शौर  त्रांघ्र  के  लोगों  पर  जबर्दस्ती  पांच

 सुनील  फीस ला
 थोपा  गया  है  जबकि  इन  दोनों  ने  इस  मामू ले  को  भ्र स्वी  कार  कर  दिया  था  ।

 भारत  सरकार  को  जनता  की  इच्टाग्ों  ae  भावनाओें  के  अनुकूल  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 राष्ट्रपति  के  शासन  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  garg  इसके  विपरीत  समस्या  कौर  अधिक

 उल भी  पिछले  4  वर्षों  से  तेलंगाना  में  कोई  राजनीतिक  प्रशासन  नहीं  तेलगांना  क्षेत्र

 में  लोग  कष्ट  सह  रहे  पिछले  4  वर्षों  से  वर्षा  के  प्रभाव  और  सूखे  के  कारण  उत्पन्न

 स्थितियों  से  वे  जु  रहे  हैं  ।  उन्हें  ah  तक  कोई  राहत  नहीं  दी  गई  वहां  पीने  को  जल

 नहीं  खाने  को  चावल  नहीं  और  जब  कलक्टर  ने  चावल  और  गेहूं  का  न्यूनतम  कोटा  देने  के  लिए

 कहा  तो  वहू  भी  सप्लाई  नहीं  किया  गया  कौर  लोगों  को  भुखा  मरने  की  नौबत  ar  रही  है  ।

 भारत  सरकार  को  बिना  कोई  विलम्ब  किए  पृथक  तेलगांना  राज्य  का  निर्माण  कर  देना

 चाहिए  ताकि  कम  से  कम  wa  वे  इस  स्वतंत्रता  का  लाभ  उठा  सकें  जो  इन्हें  पिछले  16  वर्षों

 से  प्राप्त  नहीं  हुई  है  और  वे  अपना  gan  राजनीतिक  व्यक्तित्व  बना  सकें  तथा  वास्तविक  रूप  में

 भारत  के  श्रन्तगंत  समाजवादी  तेलंगाना  राज्य  की  स्थापना  की  जा  सके  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  उपाध्यक्ष  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 mist  में  बहुमत  प्राप्त  सत्तारूढ़  दल  को  अपदस्थ  होना  पड़ा
 है  क्योंकि  यह  दल  उच्चतम  न्यायालय

 के  निर्णय  के  फलस्वरूप  उत्पन्न  स्थिति  पर  नियंत्रण  नहीं  कर  सका  हैं  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने

 mat  3  1972  को  दिये  गये  गए  निर्णय  में  1957  अधिनियम  के  खण्ड  2  को  aq
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 Statutory  Resolution  Re:Proclamation  in  Relation  to  the  State  of  February  28,  1973

 Andhra  Pradesh

 ठहराया  जिसके  परिणामस्वरूप  मुक्की  नियमों  पर  ga:  विचार  किया  गया  ।  ais  की

 परिषद  इस  मामले  पर  एकमत  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  आंध्र  के  मुख्य  मन्त्री  तथा  अन्य  मन्त्री  दिल्‍ली

 शाए  और  इन्होंने  प्रधान  मंत्री  से  भेंट  की  ।  प्रधान  मंत्री  ने  दोनों  क्षेत्रों  के  लोगों  के  हितों  पर

 विचार  करने  के  पश्चात्‌  अपना  निर्णय  दिया  ।  आंध्र  के  मंत्रियों  ने  इस  निचेय  का  स्वागत

 किया  है  धौर  इसे  समस्या  का  उचित  समाधान  बताया है
 |

 वे  वापस  ait  प्रदेश  गए

 फिर  वहाँ  वे  श्रीनगर  प्रदेश  के  लोगों  को  न  मना  सके  और  इस  प्रकार  वहां  पृथक  राज्य  के  लिए

 भ्रान्दोलन  आरम्भ  हो  गया  ।  डाक्टर  और  इंजिनियर  भी  इस  आन्दोलन  में  भाग  ले  रहे  हैं  ।

 पहले  यह  दोनों  ay  के  लोग  मुल्की  नियमों  के  अन्तरगत  नहीं  ara  थे  किन्तु  इन्हें  भी  शामिल  कर

 लिया  गया  है  ।  श्रीमान  ate  तेलंगाना  के  अराजपत्रित  अधिकारियों  का  कहना  है  कि  तरकी

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  उनके  साथ  घोर  अन्याय  किया  है  ।  चूकि  इस  समय  इस  राज्य  का

 प्रशासन  सीधे  भारत  सरकार  के  ata  है  alae  यह  उचित  समय  है  कि  भारत  सरकार  लोगों

 की  भाँति  तथा  श्राशंकाश्मों  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  प्रारम्भिक  कदम  उठाए  aay  उनकी  जो

 भी  शिकायतें  हैं  उन्हें  दूर  करे  ।  चिकित्सकों  तथा  इंजीनियरों  की  शिकायतों  पर  ध्यान  दिया

 जाना  चाहिए  यदि  ये  सभी  बातें  कर  दी  जाए गी  तो  वहां  पुनः  शान्ति  स्थापित  की  जा  सकती  है  |

 चूकि  वहां  बड़े  dar  पर  हिंसात्मक  कार्यवाहियां  की  गई  aaa  हिसा  व्याप्त है

 सरकारी  सम्पत्ति  जला  दी  गई  है  अथवा  नष्ट  की  गई  आगजनी  की  घटनाएं  घटी  हैं  कौर

 यहाँ  तक  कि  कई  व्यक्ति  मारे  भी  गए  हैं  यह  स्वभाविक  था  कि  इसका  विरोघ  किया  जाता

 at  इसके  पश्चात  वहां  केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  तथा  सेना  को  बुलाया  जाता  ।  इस  मामले  में

 ज्यादती  जरूर  हुई  है  पर  ऐसी  परिस्थितियों  में  ऐसा  हुआ  ही  करता है
 ।  1956  में  fans

 met  प्रदेश  के  निर्माण  हेतु  weer  के  नेताओं  ने  तेलंगाना  के  नेताओं  सेਂ  कुछ  शर्तों  पर  एक

 होता  fear  जिसमें  से  एक  वत  तो  मुल्की  नियमों  के  सम्बन्ध  में  थी  ake  दूसरी  तेलंगाना  के

 विकास  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  समिति  बनाने  के  बारे  में  थी  ।  इन  शर्तों  पर  तेलगाना  के  लोगों  ने

 उनका  सहयोग  देना  स्वीकार  कर  लिया  पर  बाद  में  यह  ad  पुरी  नहीं  की  गई  ।  श्रीनगर  के

 नेताओं  ने  भ्र पने  बचनों  का  पालन  नहीं  1969  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  1957

 नियम  के  खण्ड  3  को  वैघ  घोषित  कर  दिया  श्र  तेलंगाना  के  लोगों  ने  फिर  आन्दोलन  शुरु

 कर  दिया  ।  उन्होंने  साफ  साफ  कह  दिया  कि  चूकि  इन्हें  दिए  गए  वचनों  को  पूरा  नहीं  किया

 गया  वह  आन्ध्र  के  साथ  नहीं  रहेंगे  ।
 3  1972  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  सम्बन्ध

 में  एक  ate  fata  दिया  जिसके  फलस्वरूप  wee  के  लोगों  ने  अपने  को  दूसरी  श्रेणी  के  नागरिक

 कहना  शुरु  कर  दिया  था  ।  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  आन्ध्र  क्षेत्र  के  लोगों  के  बच्चों  को  मैडिकल

 a  इंजीनियरी  कालेजों  में  दाखिला  नहीं  मिलता  है  ।  वहां  एक  मेडिकल  कालेज  खोल  कर

 उनकी  यह  कठिनाई  दूर  कर  दी  जानी  चाहिए  कौर  दोनों  क्षत्रों  के  छात्रों  को  दाखिला  fear

 जाना  चाहिए  ।  यदि  एक  इंजिनियरिंग  कालेज  की  स्थापना  करके  मौर  दोनों  क्षत्रों  के

 थियों  के  लिए  इस  कालेज  में  प्रवेश  पाने  की  छूट  दे  दी  जाए  तो  यह  समस्या  भी  दूर  हो  सकती

 यह  तो  मानी  हुई  बात  है  कि  तेलंगाना  के  लोग  wanes  दैनिक  रूप  से  बुरी  तरह
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 9  1894  घ्राण  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  को  गई  उद्घोषणा  कै  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प

 पिछड़े  हुए  हैं  और  यही  कालरा  है  कि  1919  में  निजाम  ने  मुल्की  नियमों  को  लागू  करने  की

 बात  सोची  थी  ।  प्रत्येक  राज्य  में  इस  प्रकार  की  सुरक्षा  विद्यमान  है  जसे  उड़िसा  के  aaa

 लियम  |

 ऐसे  नियमों  को  लागू  करने  के  लिए  शुरु  के  वर्षों  में  अवश्य  कुछ  दिक्कत  होती  है  परे

 10-15  वर्ष  के  बाद  लोग  इस  बारे  में  सब  कुछ  भूल  जाते  हैं  ।  किन्तु  पिछड़े  हुए  लोगों  के  हितों

 की  सुरक्षा  हेतु  ऐसा  कदम  उठाना  नितान्त  प्रावश्यक  है  |

 उचच्तम  न्यायालय  के  निरांय  के  अनुसार  यह  नियम  ay  1974  को  समाप्त  हो  जाने  थे

 किन्तु  अब  इनकी  अवधि  बढ़ा  दी  गई  है  ।  ये  नियम  हैदराबाद  ate  सिकन्दरा बाद  में  1977  तक

 लायू  रहेंगे  कौर  तेलंगाना  में  1980  तक  लागू  रहेंगे  ।

 आन्ध्र  के  लोग  मुल्की  नियमों  की  अवधि  बढ़ाने  के  विरोधी  नहीं  है  पर  उनकी  चित्त

 हैदराबाद  और  सिकन्दरा बाद  के  बारे  में  एक  तो  पहले  वहां  के  डाक्टर  इंजीनियर  इनमें

 शामिल  नहीं  थे  पर  अब  उन्हें  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  दूसरे  1977  तक  इन  तीन-चार  वर्षों

 में  जो  भी  नियुक्तियां  की  जायेंगी  वह  30  साल  तक  खाली  नहीं  होगी  क्योंकि  नया  भर्ती  किया

 गया  व्यक्ति  30  वर्ष  के  बाद  ही  सेवा  निवृत  होगा  ।

 यही  कुछ  समस्यायें  हैं  जिन्हें  सरकार  को  दूर  करना  मेरा  विचार है  कि  यह

 घोषणा  उचित  समय  पर  की  गई  है  तथा  मैं  समझता  हूँ  कि  इसे  6  मदीने  तक  ate  यदि  ग्रावशइ्यक

 हो  तो  ate  भी  लम्बी  cafe  के  लिए  इस  राष्ट्रपति  वासन  को  लागू  रखा  जाना  चाहिए  ताकि

 सरकार  द्वारा  प्रारम्भिक  उपाय  किये  जा  सकें  शर  लोगों  की  प्रतिक्रिया  भी  मालुम  हो  सके ।

 क्योंकि  आन्ध्र  के  लोगों  को  तेलंगाना  के  लोगों  में  विश्वास  नहीं  है  ale  तेलंगाना  के  लोगों  को

 आन्ध्र  के  लोगों  में  विश्वास  नहीं  है  ।

 दुर्भाग्यवश  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  और  श्री  राष्ट्रपति  शासन  का  लाभ  उठाकर  वहां

 सन्तोषजनक  हल  ढूढने  का  प्रयास  करना  चाहिए  जो  रायलसीमा  एवं  अन्य  क्षेत्रों  को  संतुष्ट  कर

 ae  ।  इस  बीच  तेलंगाना  एवं  रायलसीमा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा  पिछड़ी  एजेन्सियों  के  जिलों  और

 उत्तरी  सरकार  के  पिछड़  क्षेत्रों
 का

 भी  विरासत  किया  जाना  चाहिए  ।  चू  कि  ard  में  भास्कर  प्रदेश

 का  बजट  भी  सभा  में  प्रस्तुत  किया  जाना  था  अतः  इस  कायें  के  लिए  fade  श्रावंटन  की  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिये  ।

 यद्यपि  पिछले  15-16  वर्षों  से  श्रीनगर  सरकार  कह  रही  है  कि  हम  पिछड़  क्षेत्रों  के  विकास

 की  ओर  ध्यान  दे  रहे  हैं  परन्तु  किर  भो  तेलंगाना  के  लोगों  को  शिकायत  है  कि  उनके  लिए  कुछ

 नहीं  हो  रहा  है  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 ara  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  यदि  सम्भव  हो  तो  प्रान्त  की  एकता  नाई  रखी  जानी  चाहिये
 ाडिते  ।

 यदि  बिल्कुल  असम्भव  हो  तो  प्रथम  राज्य  बनाया  जाना  na  द  हय  ।
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 Statutory  Resolution  Re.Prociamation  in  Relation  to  the  State  of  February  28,  1973

 _Andhra
 Pradesh

 थ्री  बीरेन्द्र  fag  राव  :  यह  भ्रत्यन्त  दुःख  का  विषय  कि  सरकार  ने

 बूकर  राष्ट्र  प्रदेश  की  घटनायग्रों  के  प्रति  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  सरकार  वास्तविकता  को  देखने  में

 भ्र सफल  रही  है  गत  चुनावों  के  दौरान  तेलंगाना  की  जनता  ने  अपनी  इच्छा  पूरी  तरह  से  व्यक्त

 करदी  थी  ।  मेरी  समय  में  नहीं  जाता  कि  तेलंगाना  और  आन्ध्र  के  लोग  किस  तरह  कहें  कि  हमें

 पृथक  राज्य  चाहिए  ।  दुर्भाग्यवश  तेलंगाना  प्रजा  समिति  के  टिकट  पर  चुने  गए  सदस्यों  ने  जनता

 का  साथ  नहीं  दिया  है  ।  आज  इस  गड़बड़  का  यही  मुख्य  कारा  है  ।  ara  के  लोगों  ने  राज

 अपने  लोकप्रिय  प्र  निधियों  द्वारा  अपनी  इच्छाओं  को  aaa  किया  है  ।  उनमें  से  अघिकांश  खुले

 श्राम  कह  रहे  है ंकि  वे  एक  पृथक  ary  बनाना  चाहते  हैं  ।  आन्ध्र  में  हिसा  व्याप्त  है  ।

 मैं  हिसा  की  भर्त्सना  करता  हूं  लेकिन  हमें  लोगों  की  भावनाओं  के  बारे  में  ठंडे  मन  से

 विचार  करना  होगा  ।  जल्दी  से  निकाय  दे  देने  से  समस्या  का  निदान  नहीं  होगा  ।  इन  मामलों  को

 जनता  की  इच्छानुसार  उनके  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  द्वारा  निपटाया  जाना  चाहिये  ।  यदि  इस

 बारे  में  एक  आयोग  की  नियुक्ति  की  जाती  तो  बहुत  भ्रच्छी  बात  होती  ।  जैसाकि  श्राप  जानते  हैं  कि

 पंजाब  के  बारे  में  एक  समिति  नियुक्ति  की  गई  थी  कोई  समस्या  नहीं  उठी  धौर  पंजाब  का

 शांतिपूर्वक  विभाजन  हो  गया  ।  इस  बात  से  कि  आघ्  प्रदेश  में  सांविधानिक  सरकार  नहीं  चलाई

 जा  लोगों  की  लोकप्रिय  भावना  का  पता  चलता  राज्य  के  विभाजन  के  पीछे  एक  तीव्र

 भावना  काम  कर  रही  है  ।  मेरा  दृढ़  विश्वास  है  कि  यदि  ae  अ्रधघिक  राज्यों  की  स्थापना  की  जाए
 और  यदि  लोगों  के  विचारों  पर  ध्यान  दिया  जाये  ate  लोकप्रिय  भाव नाश् ों  का  सम्मान  किया  जाए
 तो  इससे  चन्द्र  अवश्यमेव  शक्तिशाली  बनेगा  ।  केवल  राज्यों  की  संख्या  अधिक  होने  से  केन्द्र  कमजोर

 नहीं  होता  ।  आज  अमरीका  में  50  से  ऊपर  राज्य  हैं  कौर  इसी  प्रकार  सोवियत  संघ  में  भी

 अलग  भाषा  बोलने  वाले  लोगों
 के  अलग-अलग  राज्य  हैं  ।  छत  राज्यों  की  संख्या  श्रमिक  होने  से

 भी  केन्द्र  उतना  ही  शक्तिशाली  रहेगा

 लोगों  at  इच्छाश्रों
 को

 जानने  का  सर्वोत्तम  ढंग  यह  है  कि  भास्कर  प्रदेश  में  लोकमत
 संग्रह

 कराया  जाए  |  यदि  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  गड़बड़ियों  से  बचना  है  तो  मैं  सुभाव  दूगा  कि

 ऐसी  मांगों  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  स्थायी  are  बनाया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  को

 आनक  प्रदेश  के  लोगों  के  प्रतिनिधियों  को  विश्वास  में  लेना  चाहिए  और  राज्य  के  विभाजन  की

 शीघ्र  घोषणा  करनी  चाहिए  |

 डा०  जी०  एस०  मेल कोटे  :  श्रीनगर  प्रदेश  में  लागू  राष्ट्रपति  शासन  के  सम्बन्ध

 में  होने  वाली  चर्चा  में  कोई  भी  व्यक्ति  प्रसन्नता  से  भाग  नहीं  ले  सकता  है  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  कहता

 हूं  क्योंकि  मैं  कांग्रेस  दल  ar  पिछले  50  वर्षों  से  सदस्य  हूं  ।  ऐसा  राज्य  जहां  बहुमत  की  सरकार

 हो  वहां  राष्ट्रपति  का  aaa  लागू  हो  जाए  तो  आसानी  से  aru  जा  सकता  है  कि  निश्चय  ही

 मामला  गम्भीर  है  ।  गत  तीस  वर्षों  से  तेलंगाना  के  लोग  दुखी  1942-48  तक  वहां

 सामन्तशाही  चलती  रजाकारों  का  बोलबाला  रहा  1956  के  बाद  से  are  तक  कोई

 ऐसा  निवासी  मिले  जिसने  तनिक  सा  भी  सुखी-जीवन  वहां  पर  व्यतीत  किया  हो  ।  क्या  सरकार  का

 यह  कत्तव्य  नहीं  है  कि  वह  यह  जानने  का  प्रयत्न  करे  कि  वहां  हो  रहा  1957-59  तक

 हम  अपने  श्रम्यावेदन  भेजते  रहे  हैं  ।  गृह  मन्त्रालय के  पास  कई  शिष्ट  मण्डल  लेकर जाते  रहे  हैं
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 9  1894  श्ान्थ्य  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  की  गई  उद्घोषणा  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प

 रोक  इन  सबकों  बताते  रहे  है  कि  तेलंगाना  में  क्या  हो  रहा  है  |  उनसे  कहते  रहे  हैं  कि  स्थिति  को

 सुघारिये  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  दिशा  में  at  तक  कुछ  नहीं  किया  है  ।

 तेलंगाना  के  लोग  area  में  नहीं  चाहते  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  दिवंगत  प्रधान

 मंत्री  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  के  नेतायों  से  बातचीत  की  थी  ।  तेलंगाना  के  नेता

 स्वर्गीय  श्री  रंगा  रेड्डी  ने  उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  बताया  था  कि  तेलंगाना  के  90  प्रतिशत  लोग  greg  से

 मिलने  के  हक  में  नहीं  है  और  यदि  चुनाव  कराया  जाए  तो  यह  प्रतिशतता  श्र  भी  अधिक

 निकलेगी  और  तब  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  यदि  वह  नहीं  चाहते  तो  qa  पहले  जनता  की  प्रजातांत्रिक

 भावनाओं  का  ध्यान  रखना  है  ।  मैं  उन्हें  इसके  विरुद्ध  परामर्श  Ha  दे  हूं  ale  इसके  बाद

 ary  ate  तेलंगाना  के  लोगों  का  कुछ  शर्तों  पर  समझौता  हु  यदि  wee  शरीर  तेलंगाना  के

 बीच  हुए  समझौते  का  ठीक  तरह  से  पालन  किया  तो  ara  स्थिति  भिन्न  होती  ।  हमें  विवश

 होकर  न्यायालयों  की  शरण  लेनी  पड़ती  है  ake  हमारे  पक्ष  में  निर्णय  हो  जाने  के  बाद  कुछ  नहीं

 किया  जाता  है  ।  इसके  लिए  कोन  उत्तरदायी  है  ।  क्या  सरकार  ने  इसे  कार्यान्वित  करने  का

 दायित्व  लेना  स्वीकार  किया  है  |

 1969  में  हमें  अत्यधिक  गड़बड़  का  सामना
 करना  पड़ा  ।  पुलिस  ने  350  लोगों  को  मार

 दिया  ale  हजारों  व्यक्तियों  को  जेल  में  डाल  दिया  ।  हमरा  क्षेत्र  लगभग  44,000  वर्ग  मील के

 लगभग  है  ।  हमने  तेलंगाना  में  राष्ट्रपति  शासन की  उद्घोषणा  की  मांग  की  थी  ।  किन्तु  wa  जब

 तेलंगाना  क्षेत्र  से  वहां  के  मुख्यमन्त्री  हैं  तो  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जा  रहा  है  क्योंकि

 ऐसा  aie  के  लोग  चाहते  हैं  |

 भारत  सरकार  हिंसा  क  विरुद्ध  है  लेकिन  यह  हर  कोई  है  कि  किस  प्रकार  गुजरात
 ae  महाराष्ट्र  तथा  हरियाणा  ae  पंजाब  पृथक-पृथक  राज्य  बने  ।  सरकार  को  अवश्य  ही  इस  पर

 ga:  विचार  करके  कुछ  ऐसे  तरीक  ढूढ  निकालने  चाहिये  जिनसे  इन  बातों  को  लोकतांत्रिक  श्र

 अहि सा पूर्ण  ढंग  से  हल  किया  जा  सकें  ।  हम  हिसा  के  समर्थक  नहीं  हैं  किन्तु  यदि  शान्तिपूर्ण  ढंग  से

 कोई  मांग  की  जाए  तो  सरकार  मानती  ही  नहीं  है  ।

 aa  प्रधानमंत्री  के  रवैये  में  सुखद  परिवर्तन  पाया  है  ।  अज  राज्य-सभा  में  उन्होंने  हमारे

 हित  की  बात  कही  यदि  यह  बात  ठीक  है  तो  हम  प्रसन्न  हैं  ।  तेलंगाना  के  लोगों  ने  यह  निर्णय
 लिया  कि  विभाजन  किया  जाना  चाहिये  ।  ares  के  पृथकतावादियों  ने  निणुंय  लिया  कि  विभाजन

 होना  चाहिए  सरकार  को  इस  प्रशन  पर  विचार  करना  चाहिए  हमें  जनता  की  प्रजातांत्रिक
 araarat  की  रक्षा  करनी  है  ।  हमें  ऐसा  उपाय  खोजना है  जिससे  प्रतिभा  द्वारा  हुम  झ्र पने  लक्ष्य

 कीं  प्राप्ति  करें  |

 श्री  सुरेन्द्र  मस्ती  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  राष्ट्रपति  शासन  की  का

 समर्थन  करता  हूं  ।  कांग्रेस  दल  आन्  में  भारी  बहुमत  के  gage  भी  लोकप्रिय  आ्रान्दोलन  के

 समक्ष  टिक  न  सका  और  शायद  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  अर  रि  me VUES  कोई  विकल्प  रह

 ही  नहीं  गया  था  ।
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 Statement  Re:  Firing  at’  Hingir  Station  of  South  Eastern  Railway  February  28,  1973

 हिंसा  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  हम  सब  हिसा  की  निन्दा  करते  हैं  लेकिन  fear

 के  दमन  हेतु  सैनिकों  की  सेवाएं  ही  प्रयुक्त  की  जानी  सेना  का  हम  सम्मान  करते  हैं

 श्र  यदि  लोगों  को  कुचलने  के  लिए  बुलाई  जाएगी  तो  लोगों  सेना  के  प्रति  आस्था  उठ

 जाएगी  शौर  वह  उसके  विरोधी  बन  जायेंगे  ।  यदि  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  केन्द्रीय  आरक्षण

 पुलिस  और  सीमा  सुरक्षा  पुलिस  को  वहां  तैनात  किया  जाए  at  a  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  किन्तु

 वहां  सेना  को  तैनात  नहीं  जानां  चाहिए  था  ।  सरकार  को  लोकप्रिय  अ्रान्दोलनों  का  दमन

 करने  के  लिए  सेना  को  तैनात  करने  से  आन्ध्र  में  पेदा  हुई  स्थिति  से  सबक  सीखना  चाहिए  ।  यदि

 सरकार  भ्र पनी  सही  जिम्मेदारी  निभाती  आज  जो  स्थिति  उत्पादन  हो  गई  है  वह  कभी  उत्पन्न

 नहीं  होती  ।  मैं  गृह  मन्त्री  का  व्यान  पुनर्गठन  आयोग  के  1955  के  प्रतिवेदन  की  कौर  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  उसमें  कहा  गया  है  कि  1961  के  चुनावों  तक  तेलंगाना  एक  पृथक  युनिट  रहेगा  झर

 उसके  बाद  यदि  दोनों  विधान  सभाएं  तिहाई  बहुमत  से  मिलकर  रहने  का  प्रस्ताव  पास  करेंगी

 तभी  तेलंगाना  कौर  आन्ध्र  एक  समेकित  राज्य  बन  सकेगा  |  उसके  बाद  आन्ध्र  और  तेलंगाना  के

 बीच  एक  समझौता  हुआ  जिसे  awa  तक  पूरा  नहीं  गया  है  ।  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के

 वेदन  में  यह  स्पष्ट रूप  से  कहा  गया  है  कि  कोई  भी  समझौता  तब  तक  क्रियान्वित  नहीं  हो  सकता

 जब  तक  भारत  सरकार  उसकी  जिम्मेदारी  झपने  ऊपर  नहीं  लेती  है  ।  इसी  वर्ष  मुझे  तेलंगाना  क्षेत्र

 होकर  गुजरने  का  अवसर  मिला  ।  वहां  गरीबी  उड़ीसा  से  भी  अधिक  है  ।  हर  जगह  मैंने  मायूसी

 तथा  निराशा  देखी  जिसे  हिसा  में  बदलने  के  लिए  मैं  केन्द्रीय  सरकार  को  ही  द  धी  ठहराऊंगा  |

 अभी  समय  है  कि  भाप  जनता  के  बीच  ee  फैलाये  बिना  राज्य  शान्तिपूर्ण  ढंग  से

 विभाजन  करदें  |

 *श्री  के०  सूर्य नारायण  (uae)  :  राष्ट्रपति  राज  में भान्ध्र  में  लोगों  को  हो  रहे  कष्ट  का

 ga  भी  बहुत  दुख  है  |

 we  सिड उपाध्यक्ष  महोदय  ग्रुप  कल  जारी  रखें  ।

 a रेल  कं  eis
 YOUN

 rsTst
 च  न  है  पर  गोली  चलाये  जाने  के

 दक्षिण-पूर्व

 बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  :  FIRING  AT  HINGIR  STATION  OF  SOUTH  EASTERN  RAILWAY

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  aa  श्री  कुरेशी  दक्षिण-पुर्व  रेल  के  स्टेशन  पर  गोली  चलाये

 जाने  के  बारे  में  वक्तव्य  देंगे  ।

 *तेलुगु  में  दिए  गये  भाषण  के  झंवर जी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिंदी  रूपान्तर

 Summarised  translated  version  based  on  english  translation  of  the  Speech  delivered

 in  Telgu.
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 दक्षिणा  पूर्व  रेल  के  हिंगिस  स्टेशन  पर  गोली  चलाये  जाने  के  बारे

 —
 में  वक्तव्य

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  Where  is  Railway  Minister  ?  (Interruptions)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  किसी  विशेष  कारण  से  उपस्थित  नहीं  हो  सके  हैं  और  श्री  कुरेशी

 उनकी  कौर  से  वक्तव्य  देंगे  )

 श्री  कुरेशी ।

 रेल  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  भहम्मद
 :  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  महाप्रबंधक  को

 इसी  महीने  की  26  तारीख  अपने  वरिष्ठ  अघिकारियों  के  साथ  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  विलासपुर

 मण्डल  के  एक  खण्ड  का  निरीक्षण  करना  था  ।  निरीक्षण  गाड़ी  मगरसुगुडा  और  बिलासपुर  के  बीच

 चलनी  थी  ।  इसे  हिमगिरी  स्टेशन  पर  नहीं  ठहरना  था  जो  जारसुगुडा  से  कुछ  ही  स्टेशन  बाद  पड़ता

 किन्तु  महाप्रबंधक  को  बताया  गया  कि  हिमगिरी  स्टेशन  पर  कुछ  कर्मचारी  एकत्र  हैं  कौर  वे

 कुछ  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  करेंगे  |  उन्होंने  गाड़ी  को  कुछ  मिनट  के  लिए  हिमगिरी  पर  ठहराने  का

 विनिश्चय  किया  |

 2.  जब  गाड़ी  9.45  बजे  हिमगिरी  स्टेशन  पर  पहुंची  तो  लगभग  150  रेलकमंचारी  giz

 अन्य  लोग  रेल  पथ  पर  घरना  देते  हुए  पाये  गये  ।  दक्षिण  ga  रेलवे मेन्स  युनियन  की  रायगढ़  शाखा

 के  मन्त्री  ने  महाप्रबंधक  से  भेंट  की  ate  उन्हें  एक  मांग  पत्र  दिया
 ।  महाप्रबंधक  ने  उससे  कहा  कि

 वे  art  को  विलासपुर  मण्डल  के  युनियन  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  कुछ  विषयों  पर

 विमल  करेंगे  att  यह  वचन  दिया  कि  वे  उस  शुक्रवार  पर  प्रस्तुत  मांग  पत्र  पर  भी  विचार-विमल

 लेकिन  युनियन  का  मंत्री  इस  बात  पर  जोर  देने  लगा  कि  महाप्रबंधक  उन  मांगों  में  से

 एक  मांग  पर  तुरन्त  निर्णय  भ्रमित  रायगढ़  के  सहायक  स्टेशन  मास्टर  श्री  जान  फिलिप्स  का

 स्थानान्तरण  रद्द  कर  दें  ।  महाप्रबंधक  ने  मौके  पर  ही  निर्णय  देने  में  प्रगति  श्रसभथेता  पर  खेद

 प्रगट  किया  ।  तब  यूनियन  के  एक  wea  नेता  ने  धरना  देने  वालों  के  सम्मुख  एक  उतेजक  भाषण

 दिया  श्र  निरीक्षण  गाड़ी  को  ग्र निष् चित  काल  तक  रोक  रखने  के  लिए  उन्हें  उकसाया  |

 महाप्रबंधक  के  साथ  चलने  वाले  अधिकारियों  के  प्रयास  करने  के  बाद  भी  जब  वे

 रेल  पथ  से  नहीं  तो  जिला  मिस्र  सुन्दरगढ़  पुलिस

 हिमगिरी  wie  जारसुगुडा  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  कार्य प्रभारी  अधिकारी  से  सम्पकं  स्थापित  किया

 सरकारी  रेलवे  जारसुगुडा  के  कमांडिंग  6  सिपाहियों  के  साथ  एक

 मालगाड़ी  से  11.45  बजे  हिमगिरी  पहुंचे  शर  उन्होंने  धरना  देने  वालों  को  रेलपथ  से  हटने  के  लिए

 राजी  करने  की  चेष्टा  किन्तु  प्रयास  निष्फल  रहा  ।  उसके  बाद  उसने  उन्हें  चेतावनी  दी  कि

 यदि  वे  स्वेच्छा  से  रेलपथ  से  नहीं  हटेंगे  तो  बल  प्रयोग  किया  जायेगा  ।  इस  पर  भी  जब  कोई  असर

 नहीं  शुभ्रा  तो  उसने  कुछ  घरना  देने  वालों  को  हाथ  पकड़  कर  हटाने  की  कोशिश  की  ।  इस  कोशिश

 का  उग्र  प्रतिरोध  gat  att  तब  कमांडिंग  अघिकारी  ने  लाठी  चाज  का  आदेश  जिस  पर

 धरना  देने  वालों  ने  सरकारी  रेलवे  पुलिस  कौर  रेलवे  सुरक्षा  दल  पर  पत्थर  फेंकने  शुरू  कर  दिये  ।

 रिपोर्ट  मिली  है  कि  पत्थर  फकने  के  फलस्वरूप  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  2  सिपाही  ae  रेलवे

 सुरक्षा  दल  के  तीन  रक्षक  घायल  हो
 गये

 ।
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 4.  ऐसी  स्थिति  में  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  कमांडिंग  भ्रमणकारी  जिसकी  सहायता  के

 लिए  रेलवे  सुरक्षा  दल  के
 4

 सशस्त्र  रक्षक  दिये  गये  हवाई  फायर  करने  का  आदेश

 चार  बार  हवाई  फायर  किये  गये  लेकिन  कोई  असर  नहीं  भीड़  are  भी  श्रमिक

 हिंसात्मक  हो  गयी  ।  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  कमांडिंग  अघिकारी  अपना  we  अपने  दल  के

 लोगों  का  जीवन  खतरे  में  भीड़  पर  गोली  चलाने  का  area  दिया  |  राठ  राउन्ड  गोली

 चलायी  गयी  जिसके  फलस्वरूप  एक  श्रादमी  मर  गया  कौर  सात  घायल  हो  गये  ।  घायलों  में  से  एक

 व्यक्ति  बाद  में  मर  गया  ।

 5.  दोनों  मृत  व्यक्ति  गैंगमैन  थे  ।  घायल  हुए  6  व्यक्तियों  में  चार  एक  कीन

 श्र  एक  पाइन्ट्समेन  है  ।

 मृतकों  की  rent  ate  घायल  व्यक्तियों  को  प्राथमिक  चिकित्सा  मंडल  चिकित्सा

 अधिकारी  शरीर  उनके  कर्मचारियों  ने  पहले  ही  कर  दी  सुन्दरगढ़  के  जिला  मजिस्ट्रेट  प्रौढ़

 पुलिस  अ्रधिक्षक  ने  अपने  कब्जे  में  ले  लिया  ।  घायल  व्यक्तियों  को  राउरकेला  के  इस्पात  कारखाने

 के  अस्पताल  में  चिकित्सा  की  जा  रही  है  ।

 6.  जब  इस  घटना  का  समाचार  बिलासपुर  पहुंचा  तो  दक्षिण  ga  रेलवे  मैन्स  युनियन  की

 स्थानीय  शाखा  ने  आन्दोलन  करने  का  निश्चय  किया  att  यह  घोषणा  की  कि  जब  तक  उनकी

 निम्नलिखित  मांगें  पूरी  नवदीं  कर  दी  जातीं  त़ब  तक  वे  किसी  भी  गाड़ी  को  नहीं  चलने  देंगे  :

 गोली  कांड  की  श्रदालती  जांच  ।

 मृतकों  और  घायलों  के  परिवारों  को  मुआवजा  |

 गोली  चलाने  का  देने  वाले  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  आफिसर  कमांडिंग  का

 निलम्बन  ।

 रेल  प्रशासन  द्वारा  कर्मचारियों  का  उत्पीड़न  न  करने  का  श्राइवासन |

 afer  qa  रेलवे  के  महाप्रबंधक  का  स्थानान्तरण  ।

 27  फरवरी  के  शभ्रपरान्ह  उड़ीसा  सरकार  ने  अदालती  जांच  करना  स्वीकार  कर

 लिया  प्रभावित  परिवारों  को  मुआवजा  देने  तथा  जो  कमेंचारी  हिंसा  atc  तोड़-फोड़  की  गम्भीर

 wean  से  सम्बन्धित  नहीं  है  उनका  उत्पीड़न  न  करने  की  बात  भी  रेलवे  बोर्ड  ने  पहले  ही  मान

 ली

 8.  उपर्युक्त  विनिर्णयों  की  सूचना  विलासपुर  की  स्थानीय  युनियन  के  नेतायों  को  कल

 moe  में  दे  दी  गयी  थी  ate  वे  27  फरवरी  को  रात  8  बजे  से  हड़ताल  समाप्त  करने  के  लिए

 सहमत  हो  गये  थे  ।  बिलासपुर  मण्डल  में  यातायात  लगभग  24  घन्टे  तक  ठप्प  रहा  |

 9.  प्रत्येक  मृत  व्यक्ति  के  परिवार  को  500  रुपये  भ्रनुग्रह  राशि  के  रूप  में  तथा  100  रुपये

 अन्तिम  संस्कार  के  खर्च  के  लिए  दिये  गये  इसके  रेलवे  महिला  संगठन  ने  प्रत्येक

 परिवार  के  लिए  500  रुपये  दिये  हैं  ।
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 दक्षिण  पूर्व  रेल  के  हिंगिस  tera  पर  गोली  चलाये  जाने  के

 बारे  में  व

 घायलों  में  प्रत्येक  को  300  रुपये  की  भ्रनुप्रह  राही  दी  गयी  है  तथा  महिला  संगठन  ने  भी

 प्रत्येक को  100  रुपये  दिये  हैं  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  AY

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनें  ।

 श्री  झील  बिहारी  वाजपेयी  हमने  सूचना  दी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  के  agar
 मैं  प्रत्येक  को  पूरा  अवसर

 दूँगा  ।  मैं  सभा  की  कार्यवाही  को  नियमित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  gr  कृपया  एक

 दो  मिनट  के  लिये  मेरी  बात  सुनें  ।

 नियम  के  भ्रनुसार  जब  कोई  वक्तव्य  दिया  जाता  तो  कोई  wea  नहीं  पूछा  जायेगा

 श्री  एस०  ए०  हामीम  :  लेकिन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सुभाव  दूगा  कि  नियमों  को  तोड़ने  के  बजाय  हम  उनका  पालन

 करें  ।  श्राप  नियम  342  के  अधीन  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  श्राप  उचित  सूचना
 दे  सकते  हैं

 हम  नियमों  का  उल्लंघन  क्यों  करें  ?

 थी  ज्योति मंथ  बसु  :.  इससे  तो  सारी  बात  समाप्त  हो  जायेगी  ।

 ह
 निर्णय  का  पालन  करूगा

 '”"
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  के  हांथ में  मैं  सभा  के

 कृपया  बैठ  जायें  |  ग्रा पने  HR  पूरी  तरह  से  नहीं  सुना  ।

 नियमों  का  पालन  होना  चाहिये  ।

 >
 श्री  इकजोत  गुप्त  :

 '
 समय  4.15  से  4  गण बजे

 लिये  क्यों  बदला  गवा

 था  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रेय  महोदय  ने  कहा  था  कि  वे  चोर  बजे  घ्मायेंगे  झ्र  सभा  मध्यान्ह

 भोजन  के  लिये  2  बजे  म०  प०  तक  स्थगित  होती  है  ।

 थी  इन्हजीत  गुप्त  :  कभी  किसी
 भी  प्रस्ताव को  भ्र नुम ति  नहीं दी  जायेगी  ।

 श्री  wea  बिहारी  वाजपेयी  :  हम  चाहते  हैं  कि  स्थगन  प्रस्ताव को  भ्र नुम ति दी  जाये

 )

 श्री  एस०  एम०  बनीं  :  ष्यानाक्षण  प्रस्ताव  के  स्थान  पर  मैं  भी  वाजपेयी

 के  स्थगन  प्रस्ताव  को  श्नुमतिं  देने  के  पक्ष  में  हूं

 श्री  स ेfisata  अध्यक्ष  महोदय  को  मालूम  था  कि  सभा  राज  4.30  म०  उठ  स्थगित  हो

 जायेंगी  ।  परन्तु  फिर  भी  उन्होंने  इस  वक्तव्य  को  4.00  बजे  लेने  की  अनुमति  दी  जिससे  इस  पर

 चर्चा  का  अवसर मिल मिल  सक े।
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 श्री  सुरेन्द्र  rere  :  एक  सरकारी  कमंचारी  को  सुरक्षा  प्रदान  के  लिये

 आदमियों  की  जानें  ली  गयी  हैं  ।  पैं  भ्रमित  करता  हूं  कि  इस  पर  पुरी  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  We  want  that  Adjournment  Motion  should  be  accepted

 so  that  we  could  have  the  opportunity  to  discuss  the  firing  on  railway  employees.

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :  मैं  सुभाव  दूँगा  कि  अध्यक्ष  महोदय  ही  इस  बात  का  निर्णय  करें  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :.  हमें  सुचना  मिली  है  कि  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  को  अनुमति  दी

 जा  चुकी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 जो  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  वह  fears  पर  है  ।  सभी  बातें

 अध्यक्ष  महोदय  को  बता  दी  जायेंगी  ate  तभी  ag  निर्णय  लेंगे  ।  इसलिये  4.30  म०  पृ०  के  बजाय
 >

 सभा  कभी  5  म०  प०  तक  के  लिये  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  5  बजे  म०  प०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  Adjourned  till  Seventeen  of  the  Clock

 लोक  समा  5  स०  प८०  पर  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  re-assembled  at  Seventeen  of  the  Clock.

 महोदय  पीठासीन  हुये

 (Mr.  speaker  in  the  chair)

 ee

 सामान्य  बजट  1973-74

 GRNER  AT VENERAL  BU NTT  DGET  1973-74

 श्रेय  महोदय  :  मानवीय  fad  मन्त्री  :

 वित्त
 मन्त्री  यशवंत-राव

 मैं  1972-73  के  संशोधित  अनुमान  कौर  1973-74  के  बजट  करता  हूं  ।

 2.  केन्द्रीय  सरकार  के  बजट  का  उदय  केवल  राजस्व  कौर  व्यय  की  राशियों  को  संतुलित

 कर  tat  ही  नहीं  है  aa  उसकी  प्राथमिक  भूमिका  यह  है  कि  वह  हमारे  मूल  सामाजिक  कौर

 ध्वानिक  रद्द इयों  की  पूर्ति  के  लिए  एक  बड़ा  साधन  हो  ।  ag  सरकार  अधिक  सामाजिक  न्याय  कौर

 भ्रात्मनिर्भता  के  साथ  तेजी  से  श्राथिक  विकास  करने  के  लिए  पुरी  तरह  वचनबद्ध  मैं  प्रा पने

 भाषण  में  आगे  जो  बजट  प्रस्ताव  पेश  करूंगा  उनका  लक्ष्य  इन  मूल  उं हृदयों  को प्राप्त  करना  है  |

 इन  च  क्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अपनाई  गई  नीति  के  व्यापक  संदर्भ  इन  बजट  प्रस्तावों  को

 भली  भांति  समभने  के  पृष्ठभूमि  के  रूप  1972-73  की  श्रमिक  स्थिति  शरीर  1973-74

 की
 ग्रामीण

 संभावनाश्रों  को  ध्यान  में  रखना  जरूरी  कुछ  दिन  पहले  संसद  में  प्रस्तुत
 की  गई
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 समीक्षा  में  इस  विषय  पर  काफी  विस्तार  से  विचार  किया  गया  है  ।
 मैं

 वर्त  मान
 ह

 अ्राथिक  स्थिति  की  मुख्य  बातों  का  वर्णन  संक्ष प  में  ही  करूगा  |

 श्रमिक  स्थिति

 3.  श्ञरणाधियों  के  aga  घर  वापस  चले  जाने  र  एक  स्वाधीन  प्रभुतासंपन्न  मित्र  देश

 के  रूप  में  बंगला  देश  का  उद्भव  हो  जाने  के  हमने  ara  की  थी  कि  1972-73  का  ag  एक

 ऐसा  वर्ष  होगा  जिसमें  हम  ग्लानि  सारी  शक्ति  ate  साधनों  को  आर्थिक  और  सामाजिक  पुर्ननिर्माण

 art  विकास  के  पूर्ण  कार्य  में  लगा  देंगे  ।  हमने  शुरू  से  ही  यह  समय  लिया  कि  1972-73

 का  ag  हमारी  श्रथेव्यवस्था  के  लिए  एक  ग्रा सान  ad  नहीं  होगा  ।  पिछले  वर्ष  अपने  बजट  भाषण

 में  मैंने  बताया  था  कि  1971-72  में  देश  की  श्रथंव्यवस्था  ने  जो  लोच  कौर  मजबूती  दिखाई  उससे

 हम  में  विश्वास  की  भावना  पैदा  हुई  फिर  भी  संतुष्ट  होकर  बैठ  जाने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  थी  ।

 उस  समय  मैंने  यह  चेतावनी  दी  थी  कि  1971-72  की  घटनाएं  1972-73  में  भी  aoa  परिणाम

 दिखाती  रहेंगी  ।  किन्तु  चालू  वर्ष  के  दौरान  अ्रथेब्यवस्था  को  जिन  तनावों  ate  दबावों  के  बीच

 से  गुजरना  पड़ा  है  उनका  उस  समय  पूरी  तरह  पूर्वानुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  था  |

 4.  एक  बार  फिर  1972  की  गर्मियों  में  वर्षा  की  कमी  रही  जिसके  कारण  देश  के  अनेक

 भागों  में  सुखे  are  प्रभाव  की  कठिन  स्थिति  पैदा  हो  गई  ।  इसके  परिणामस्वरूप  फसलों  की  भारी

 हानि  चारे  की  कमी  रही  ate  पीने  पानी  दुलर्भ  जिससे  देश  के  ate  भागों  में

 गंभीर  कठिनाइयाँ  ate  तकलीफें  पदा  हो  गई  ।  इन  अ्रभुतपूर्वे  प्रतिकूल  स्थितियों  के  परिणामस्वरूप

 उत्पन्न  हुए  मानव  कष्टों  के  लिए  सरकार  बहुत  चिन्तित  रही  है  ।  इस  चुनौती  का  सामना  करने

 के  सूखे  ate  wars  से  ग्रस्त  क्षत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिए  यथासंभव

 ध्वजिक  से  अधिक  साधन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भारी  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ah  हम  इन  प्रत्यनों  को

 तब  तक  जारी  रखेंगे  जब  तक  उनकी  जरूरत  रहेगी  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  यह  लगातार  दूसरा

 ay  है  जब  कि  खरीफ  के  मौसम  में  अ्रनाज  के  उत्पादन  को  गंभीर  धक्का  लगा  है  ।  सरकार  द्वारा

 वितरण  के  लिए  अनाज  की  प्राप्ति  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  सुखे  ने  महत्वपूर्ण

 ज्यिक  फसलों  जैसे  तेलहन  प्रौढ़  बच्चे  जूट  के  उत्पादन  को  भी  प्रतिकूल  रूप  से  प्रभावित  किया  है  ।

 इसका  परिणाम  यह  gar  है  कि  जीवन  की  बुनियादी  जरूरत  की  वस्तुयें  का  उत्पादन  करने  वाले

 अर्थव्यवस्था  के  कुछ  महत्वपूर्ण  क्षत्रों  में  ग्र संतुलन  बढ़  गए  हैं  ।

 5.  चालू  वर्ष  के  दौरान  मूल्यों  में  जो  ग्र साधारण  वृद्धि  हुई  है  उसका  मूल  का  रण  ये  भ्र संतुलन

 ही  wi  1972  से  जनवरी  1973  के  ग्रह  तक  की  ग्रन्थि  में  थोक  मूल्यों  के  सूचक  aa  में

 9.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  जब  कि  1971-72  की  इसी  अवधि  में  3.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ।

 थोक  मूल्यों  के  सूचक
 ट्रक

 में  जो  वृद्धि  हुई  है  उसका  प्रमुख  कारण  खाद्य  वस्तु ग्र ों
 की

 मुल्य  वृद्धि  है  ।

 मैं  इस  तथ्य  को  भली  भांति  जानता  हूं  कि  चाल  वर्ष  के  दौरान  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  से  हमारे  समाज

 के  ज्यादा  कमजोर  ग्रोवर  alas  जरूरतमंद  वर्गों  की  मुसीबतें  बहत  ज्यादा  बढ़  गई  हैं  ।  इस

 सरकार  की  नीति  का  प्रतीक  जोर  इन  मुसीबतों
 को  कम  करने  पर  ही  है  |
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 6.
 मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  att  सूखे  के  कारण  der  हुई  विपत्ति में  राहत  पहुंचाने के  लिए

 सर्कार  ने  जो  उपाय  किए  हैं  उनका  में  विस्तार  से  वर्णन  करना  नहीं  चाहूंगा  ।  सूखे  से  प्रभावित

 लोगों  को  सहारा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  कौर  राज्य  सरकारों  द्वारा  दढ़तापू्वेक  जो  प्रयत्न

 किए  गए  हैं  वे  सम्मानित  सदस्यों  को  मालूम  है  ।  घन  राशि के रूप में के  रूप  में  जो  भी  साधन  जरूरी  वे

 उपलब्ध  किए  जा  रहे  हैं  ।  ग्र नाज़  शादी  के  वितरण  की  सावंजनिक  प्रणाली  को  मजबूत  किया  जा

 रहा  है  ।  खरीफ  के  उत्पादन  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  रबी  के  चालू  मौसम  में  खेती  की

 परिवार  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  देशव्यापी  श्रापाती  कार्यक्रम  प्रारम्भ  गया  था  जिसके  लिए

 राज्यों  को  1९0  करोड़  श्ण्ग्रे  की  राशि  उपलब्ध  की  गई  थी  ।  विंमान  संकेतों  को  देखते  रबी

 के  मौसम  में  अनाज  की  पैदावार  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  कौर  मुक्के  विश्वास  है  कि  इसके

 मूल्यों  पर  पड़ने  वाले  दबाब  में  कमी  हो  जायेगी  ।  एहतियात  के  तोर  सरकार

 ने  160  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  को  लागत  से  1973  के  पहले  भाग  में  20  लाख  टन  अनाज

 का  ध्रायात  करने  की  व्यवस्था  की  है  ।  फिर  भी  संतुष्ट  होकर  बैठने  के  लिए  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 भू त्यों  की  नई  प्रजातियों  पर  बराबर  नजर  रखने  की  जरूरत  होगी  ।  अनाज  शादी  की  प्राप्ति  ate

 उसके  वितरण  की  प्रणाली  को  ate  aes  मजबूत  कौर  सुचारू  बनाना  होगा  |

 7.  चालू  वर्ष  की  धमनियों  ने  इस  तथ्य  को  पुरी  तरह  उभार  कर  सामने  ला  दिया  है  कि

 भारत  में  खेती  वर्षा  पर  बहुत  ज्यादा  निर्भर  रहती  यह  तथ्य  हमें  फिर  याद  दिलाता  है  कि

 सिचाई  के  क्षत्र  को  तत्परता  से  बढ़ाना  अर  बारानी  खेती  की  उपयुक्त  तकनीकों  का  शीघ्र  विकास

 करना  बहुत  जरूरी  है  ।  ये  प्रत्यक्ष  फसलों  की  पैदावार  की  घटाबढ़ी  को  कम  करने  के  लिए  बनाई

 गई  कृषि  नीति  के  प्रमुख  तत्व  सूखाग्रस्त  इलाकों  में  जो  महान  विपत्ति  ary  है  उसने  एक  बार

 फिर  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  प्रादेशिक  संतुलन  को  बेहतर  बनाना  कौर  विकास  के  स्तर  में

 समानता  लाना  नितान्त  भ्रावइयक  है  ।

 इस  पृष्ठभूमि  चालू  वर्ष  के  दौरान  श्रौद्योगिक  उत्पादन  के  विकास  की  दर  में  जो

 तीब्र  वृद्धि  हुड  है  यह  उत्साह बद्ध क  हैं  ।  वर्तमान  संकेतों  के  ager,  श्रौद्योगिक  उत्पादन  के  सूचक

 ve  गावर  की  4  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  के  इस  वेष  7  प्रतिशत  के  प्राप़्त  वृद्धि  होगी ।

 यदि  बिजली  की  कमो  न  रहती  तो  प्रतिफल  कौर  भी  निकलता  ।  यों  तो  बहुत  से  उद्योगों  ने

 प्रौद्योगिक  पुनरुत्थान  में  श्रपना  योगदान  दिया  है  परन्तु  पिछले  वर्ष  में  हुई  गिरावट  के  बाद  वस्त्र

 उद्योग  ने  जो  तेजी  से  विकास  fear  है  वह  सबसे  अधिक  अनुकूल  बात  है  ।  आगामी  वर्ष  में

 गीत  उत्पादन  के  सतत  विकास  के  पहले  की  अ्रपेक्षा  अधिक  व्यापक  प्रयत्न  करने  की  जरूरत

 होगी ।

 9.  मुक्के  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  होती  है  कि  निर्यात  की  स्थिति  उत्साहवर्धक  दिखाई  देती

 1972-73  के  पहले  आठ  महीनों  में  निर्यातों  में  23  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  i  यह  भ्रमणी  सफलता

 विद्वेष  रूप  से  उस  स्थिति  में  जबकि  चालू  वर्ष  के  अधिकांश भाग  में  मुद्रा  बाजारों  में  भ्रनिदिचितता

 की  स्थिति  रही  हो  ।  किन्तु  स्मरण  रहे  कि  हमारे  निर्यातों  को  कुछ  ऐसी  परिस्थितियों  से  सहायता

 मिली  जिनके  बारे  में  हम  पके  तौर  पर  यह  नद्दी कह  सकते  कि  वे  चरागे भी  बनी  रहेंगी
 ।

 हमारे
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 इञ्जीनियरी  सामान  के  निर्यातों  पर  हमने  बड़ी  आशाएं  लगा  रखी  थीं  परन्तु  उनमें  जब  पहले  जितनी

 तेजी  नहीं  रही है  ।  विदेशी  सहायता  का  कम  उपयोग  और  अनाज  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  जेसी  उद्योग

 उपयोगी  तेल  एवं  sata  के  grata  के  लिए  श्रमिक  भुगतान  af  कुछ  प्रमुख  कारणों

 से  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  निधियों  पर  श्रमिक  दबाव  बढ़ने  की  संभावना  है  ।  स्पष्ट  है  कि  विदेशी

 मुद्दा  की  तंगी  ्र  भी  हमारे  विकास  के  मार्ग  में  एक  बड़ी  बावा  बनी  हुई  है  ।  आत्मनिर्भरता  वास्तव

 में  तभी  प्राप्त  हो  सकेगी  जब  कि  हमारे  निर्यात  में  भारी  वृद्धि  होगी  कौर  उसके  साथ  ही  लोहा

 तथा  इस्पात  ate  उर्वरकों  जेसी  आयात  की  जाने  वाली  महत्वपूर्ण  वस्तुभ्नों  का  उत्पादन  देश  में

 काफी  माने  पर  होने  लगेगा  कौर  देश  में  तेल  की  उपलब्धि  के  स्रोतों  को  ढूंढने  के  लिए  अधिक

 प्रयत्न  किए  जाएगे  ।  कृषि-उत्पादन  यानी  अनाज  कौर  वाणिज्यिक  दोनों  प्रकार  की  फसलों  का

 उत्पादन  भी  हमारे  शोधन  शेष  श्रॉफ  की  स्थिति  का  एक  महत्वपूर्ण  निर्णायक  तत्व

 होगा  |

 10.  प्रौद्योगिक  उत्पादन  sit  निर्यात  की  तीब्र  वृद्धि  के  चाल  वर्ष  के  दौरान

 वास्तविक  राष्ट्रीय  अय  में  बहुत  थोड़ी  वृद्धि  होने  को  संभावना  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 कृषि  के  क्षेत्र  में  पर्याप्त  वृद्धि  नहीं  हुई  स्थिति  का  सही  चित्र  सामने  रखने  के  यह  याद

 रखना  जरूरी  है  कि  कृषि  पर  अत्यघिक  निर्भर  रहने  वाले  देशों  राष्ट्रीय  राय  में  घटा-बढ़ी

 होना  कोई  ग्र सामान्य  बात  नहीं  ऐसी  घटा-बढ़ी  से  देश  की  मूल  श्रमिक  स्वस्थता  या  उसके  विकास

 की  शाक्ति  ale  संभावनायें  के  बारे  में  जो  कि  स्पष्ट  तौर  gas  हमें  कोई  निराशावादी  निष्कर्ष

 नहीं  निकाल  लेने  चाहिए  ।

 11.  जसा  कि  सम्मानित  सदस्यों  को  मालूम  सरकार  सभी  संगत  बातों  का  भली

 भांति  जायजा  लेने  के  पांचवीं  प्रायोजना  के  लिए  विकास  की  दर  का  लक्ष्य  5.5  प्र तिशत

 वर्ष  रखा  है  ।  इसके  बारे  में  ag  आलोचना  की  जाती  है  कि  पिछली  प्रवृत्तियों  को  देखते  हुए  यह

 बहुत  ऊचा  है  |  परन्तु  मैं  यह  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  हूं  कि  यह  लक्ष्य

 वादी  नहीं  सोद्देश्य  प्रायोजन  पिछली  प्रवृत्तियों  का  विस्तार  मात्र  ही  नहीं
 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  भारत  के  राजनीतिक  att  श्रमिक  विकास  ने  कई  सुप्रतिष्ठित  आलोचकों

 को  निराशाजनक  भविष्यवाणियों  को  असत्य  सिद्ध  कर  दिया  है  ।  श्रनेक  बार  यह  साबित  हो  चुका

 है  कि  भारत  की  श्रेय-व्यवस्था  ate  राज्य-व्यवस्था  में  तेज  भटके  सहने  शौर  उनके  कारण  पहले

 से  श्रमिक  मजबूत  हो  जाने  की  शाक्ति  है  ।  1971  की  घटनाएं  इस  बात  का  स्पष्ट  संकेत  देती  हैं  कि

 सामूहिक  संकल्प-दावती  को  उचित  दिशा  देने  से  क्या  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  ।  जब  देश  को  फिर

 वैसी  ही  श्रीनिवासन-भावना  ate  का  परिचय  देना  है  ate  dar  ही  कठोर  परिश्रम

 करना  है  जिससे  जनसाधारण  क  जीवन  स्तर  सुधरे  शौर  श्रथंव्यवस्था  श्रात्मनिभेर  बने  ।

 12.  अ्रथेन्यवस्था  के  लिए  तत्काल  करने  योग्य  कार्य  संक्षेप  में  ये  मांग  का  उचित

 प्रबन्ध  बुनियादी  वेतन-वस्तुओं  का  उत्पादन  बढ़ाकर  ae  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  को  मजबूत  करके  मुल्य वृद्धिकारी  दबावों  को  काबू  में  रखना है  |  विकास  की

 नातों  को  बढ़ाने  के  उद्देश्यों  से  बचत  कौर
 पूंजी

 निवेश  को  दर  को  बढ़ाने  के  लिए  सबल  प्रयत्न

 16]



 General  Budget  1973-74  February  28,  1973

 करने  होंगे  ।  तीसरा  सबसे  महत्वपूर्ण  काम  बाहरी  मोर्चे  पर  अधिक  सक्षमता  प्राप्त  करना  है  जो

 कि  निर्यात  बढ़ाकर  ate  आयात  कम  करके  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।  ग्रामीण  a  बाहरी

 दोनों  इलाकों  में  रोजगार  के  अवसरों  में  तेजी  से  वृद्धि  करनी  है  ताकि  बेरोजगारी  की  समस्या  को

 समुचित  सीमा  तक  सुलझाया  जा  सके  ।  श्राय  कौर  उपभोग  के  मामले  में  व्याप्त  waaay  को

 कम  करने  के  लिए  सुनिश्चित  प्रयत्न  करना  जरूरी  है  ।  तरन्त  में  प्रतीक  सामाजिक  न्याय  की  व्यवस्था

 करने  के  सभी  नागरिकों  को  न्यूनतम  बुनियादी  सुखसुविधाएँ  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  बनाये

 गए  कार्यक्रमों  के  विषय  एवं  व्याप्ति-क्षेत्र  का  विस्तार  करना  है  ।  ये  ही  मुख्य  कार्य  हैं  जिनको  मैंने

 1973-74  के  बजट-प्रस्ताव  तैयार  करते  समय  अपने  ध्यान  में  रखा  है  ।

 संबोधित  अनुमान  :  1972-73

 13.  वर्षा  की  कमी  के  कारण  कृषि  के  क्षेत्र  में  जो  धक्का  लगा  उसका  श्रनिवाये  प्र  भाव  चालू

 वर्ष  के  दौरान  सरकार  की  ane  संबंधी  स्थिति  पर  पड़ा  ।  ऋषि  उत्पारन  के  शझ्रापाती  कार्यक्रमों  के

 भ्रमित  छोटी  सिंचाई  के  विकास  के  sear  से  राज्यों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए

 150  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  करनी  पड़ी  ।  इसके  उकेरा  कौर  कीटनाशक  दवाओं

 के  लिए  दिए  जाने  वाले  भ्रत्पावधिक  ऋणों  के  लिए  जो  60  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी

 उसे  बढ़ाकर  100  करोड़  रुपये  करना  पड़ा  ।  देवी  विपत्तियों  से  प्रभावित  सभी  इलाकों  में  भारी

 THA  पर  राहत  कार्य  शुरू  करने  पड़े  ।  देवी  विपत्तियों  में  राहत  हेतु  राज्यों  को  दी  जाने  वाली

 सहायता  के  लिए  की  गई  व्यवस्था  की  राशि  को  75  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  220  करोड़  रुपये

 करना  पड़ा  ।  मेरे  बिचार  से  सूखे  कौर  देवी  विपत्तियों  में  राहत  देने  के  लिए  श्रमिक  प्रभावोत्पादक

 योजनाएं  बनाना  उपयोगी  होगा  क्योंकि  ये  विपत्तियां  इस  समय  दुर्भाग्यवश  भारतीय  आधिक  स्थिति

 का  एक  हार्ट  बनी  हुई  हैं  ।

 14.  बजट  में  राज्यों  की  श्रायोजनाश्रों  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  720

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  कुछ  सिचाई  कौर  बिजली  की  परियोजनाओं  के  कार्य  को

 तेज  करने  के  लिए  ate  प्रायोजना  के  साधनों  में  रही  कमी  को  पुरा  करने  के  उदय  से  यह  निश्चय

 किया  गया  है  कि  इस  सहायता  की  राशि  में  55  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  कर  दी  जाए  ।  इसके  अलावा

 कुछ  राज्यों  को  उनके  अ्ायोजना-भिन्‍नशखातों खातों
 के  भ्रनिवायें  घाटे  को  पुरा  करने  के  लिए  भ्र ौर  विशिष्ट

 परियोजना ग्र ों  के  लिए  ऋणों  के  रूप  में  विशेष  सहायता  दी  जाती  रही  ।  चालू  वर्ष  इस  खाते

 में  केन्द्रीय  बजट  पर  153  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  भार  पड़ने  की  सम्भावना  है  !  इस  विशेष

 सहायता  की  राशि  को  बढ़ाना  जरूरी  था,नहीं  तो  ऐसे  राज्यों
 को

 उनकी  आयोजना  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  उपलब्ध  साधन  कम  पड़  जाते  |

 15.  मैंने  गत  वर्ष  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  था  कि  राज्यों  के  द्वारा  लिये  गये  श्रोवरड्राफ्ट

 साफ  करने  के  भारतीय  रिजवी  ब्रेक  से  बरामदा  एक  योजना  बनाई  गई  है  जिसका

 seen  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  राज्यों  द्वारा  ग्रसने  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  शझ्रौवरड्राफ्टों

 का  इस्तेमाल  न  किया  जाए  ।  यह  योजना  पहली  मई  1972  से  चालू  की  गई  थी  ake  वह  इस  वर्ष

 सफलता  के  साथ  चलती  रही  ।  मैं यह  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  श्रोवरड्राफ्टों  के  मामले  में  राज्य
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 कलस  से  सहयोग  नहीं  मिलता  तो  हम  राज्यों  के  श्रोवरड्रॉफ्ट  की  समस्या  को  नहीं  सुलभा  सकते

 थे  ।  किन्तु  हमें  इस  सफलता  के  लिए  भी  कीमत  चुकानी  पड़ी  है  ।  ase  1972  के  wa  में  राज्यों

 के  श्रौवरड्राफ्ट  की  राशि  कुल  मिलाकर  642  करोड़  रुपये  थी  जिसे  afore  श्रीराम  देकर  कौर

 राज्यों  को  देय  राशियों  की  समय  से  पहले  अदायगी  करके  साफ  किया  गया  ।  इन  श्रर्थोपाय  श्रप्रिमों

 का  एक  छोटा  भाग  इस  1.0  वसूल  किया  गया  कौर  TT  421  करोड़  रुपये  की  राशि  को  अगले  कुछ

 वर्षों  में  फैलाकर  वसूल  किया  जाएगा  ।  इस  व्यवस्था  का  मतलब  यह  होगा  कि  राज्य  at

 कारों  के  पिछले  घाटों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  बही-खातों  में  रखा  जाए  कौर  राज्य  सरकारों  के

 बही-खातों  में  तदनुसार  समायोजन  किया  जाए  ।  इस  व्यवस्था  के  कारण  केन्द्रीय  बजट  के  घाटे  में

 इन  421  करोड़  रुपयों  की  काल्पनिक  विधि  होगी  ।

 16.  wa  अ्रनुमान  है  कि  चालू  वर्ष  के  लिए  रक्षा  व्यय  1600  करोड़  रुपये  होगा  जो  कि

 1408  करोड़  रुपये  की  मूल  बजट  व्यवस्था  की  तुलना  में  192  करोड़  रुपये  अधिक  इस  वर्ष  के

 बजट  प्रस्तावों  में  अनुमानित  राशि  से  afar  व्यय  होने  के  अन्य  कारण  ये  लगभग  17  करोड़

 रुपये  की  करती  रिक्त  खाद्य  सम्बन्धी  राजसहायता  प्राम  कोकिंग  ale  गर-कोकिंग

 कोयला-खानों  कौर  भारतीय  तांबा  निगम  कॉपर  कॉरपोरेशन )  को  हाथ  में  लेने  के  लिए

 56  करोड़  रुपये  तक  की  रोक  पाकिस्तान  के  साथ  दिसम्बर  1971  में  हुए  युद्ध  के  कारण

 पश्चिमी  मोर्चे  पर  प्रभावित  लगभग  लाख  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  18  करोड़  रुपये  की  सहायता  |

 17.  सम्मानित  सदस्यों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  हमने  सुखाराहत  arc

 श्रीपति  उत्पादन  कार्यक्रमों  पर  होने  वाले  ग्र प्रत्याशित  कौर  भारी  खर्चों  के  शअ्रायोजन  व्यय

 में  कोई  कमी  नहीं  ary  दी  है  ।  1972-73  के  बजट  में  आयोजना  परिव्यय  में  बहुत  वृद्धि  करने  की

 व्यवस्था  गई  थी  ।  केन्द्रीय  प्रायोजना  रोक  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  की  श्रायोजनाग्रों  तथा  राज्य  सरकारों

 की  झायोजनाश्रों  के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  कुल  2624  करोड़

 रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  जो  1971-72  की  आयोजना  व्यवस्था  से  लगभग  500  करोड़  रुपये

 अधिक  थी  मैं  यह  कहने  की  स्थिति  में  हूं  कि  इस  ae  प्रायोजना  व्यय  में  कोई  खास  कमी  नहीं  होगी  ।

 दूसरी  me  इस  वर्ष  रेलों  के  आयोजना  व्यय  में  बजट  श्रनूंमानों  की  gta  34  करोड़  रुपये  की

 वृद्धि  होगी  ।

 18.  जनता  के  कमजोर  वर्गों  को  अनुपूरक  पोषाहार  देने  के  लिए  1970-71  में  शुरू  की

 मई  विशेष  पोषाहार  योजनायें  में  गति  तरा  गई  है  कौर  इस  शहरी  गंदी  बस्तियों  कौर

 जातीय  क्षेत्रों  तथा  देहाती  इलाकों  के  शाला पूर्वे  स्तर  के  32  लाख  गर्भवती  स्त्रियां  ste  प्रसूता

 माताएं  इनसे  लाभ  उठा  रही  हैं  ।

 19.  गावों  में  कामगारों को  घर  बनाने के  लिए  जमीन  देने  की  योजना में  भी  तेजी  धा

 रही  2  लाख  से  भी  श्रमिक  घरों  के  वास्ते  जमीन  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  जा

 चूंकि  है  ।  कलकत्ता  सुघार  योजनाकारों  के  लिए  भी  राज़्यों  सहायता  देने  का  श्राइवासन  दिया

 गया  है
 |
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 20.
 aa  aaa  है

 कि
 or  और  निगम करों  के  श्रंतगंत  बजट  अनुमानों से  83  करोड़

 रुपये  श्रमिक  प्राप्त  होंगे  ।  सीमा  शुल्क  राजस्व  बजट  अनुमानों  से  90  करोड़  रुपये  भ्रमित  हो

 सकता  है  |
 किन्तु  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  में  बजट  अनुमानों  की  तुलना  में  37  करोड़  रुपये  की  कमी

 हो  सकती
 है  क्योंकि  मोजूदा  सुखे  की  स्थिति  कौर  बिजली  की  कमी  के  कारण  उत्पादन  प्रभावित

 हो  सकता है

 21.  राज्यों  को  दिए  गए  भारी  वचनों  को  पुरा  करने के  लिए  कौर  बैंकों  तथा  wa  वित्तीय

 संस्थानों  की  निवेश-योग्य  वची  राशियों  समेटने  के  लिए  हमने  चालू  वर्ष  के  दौरान  तीन  बार

 art  बाजार-ऋण  लिये  ।  इसके  फलस्वरूप  इस  मद  में  263  करोड़  रुपये  अ्रधिक  प्राप्त  होंगे--मूल

 बजट  प्रस्तावों  में  की  गई  215  करड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  तुलना  में  478  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए

 हैं  ।  जब  अरा  की  जाती  है  कि  विभिन्‍न  श्रत्पबचत  योजनायें  के  बजट  में  ग्र नुमा नित  230

 करोड़  रुपये  के  300  करोड़  रुपये  इकट्ठ  हो  जाएंगे  |

 22.  इन  सब  परिवर्तनों  को  हिसाब  में  लेने  के  बजट  का  समग्र  घाटा  wa  भी  550

 करोड़  रुपये  बैठेगा  ।  इस  राशि  में  421  करोड़  रुपये  के  उन  ऋणों  की  राशि  शामिल  नहीं  है  जो

 राज्यों  को  गत  वर्ष  के  oa  तक  उनके  श्रोयरड्राफ्टों  को  साफ  करने  के  लिए  दी  गई  थी  ।  बड़े  पैमाने

 पर  अतिरिक्त  साधन  जटाने  के  इतना  घाटा  रहना  श्रनिबायं  था  क्योंकि  सूखे  के  कारण

 mera  कठिन  स्थिति  पैदा  हो  गई  थी  कौर  उसके  परिणामस्वरूप  अनाज  के  उत्पादन  में  कमी  हो

 गई  जि  ससे  सूखे  में  राहत  देने  वाले  कार्यों  पर  कृषि  उत्पादन  के  श्रीपति  कार्यक्रमों  पर

 दिल  रूप  से  भारी  खर्च  करना  पड़ा
 ।

 बजट  अनुमान  :  1973-74

 23.  भ्रम  मैं  बीती  गाथा  को  छोड़कर  भविष्य  की  कौर  भ्राता  हूं  ।  1972-73  को  पीछे  छोड़

 जेसे  ही  हम  1973-74  किशोर  बढ़ते  हैं  तो  हमारा  प्रमुख  उद्देश्य  चौथी  आयोजना  के  बचे  हुए

 अगत नन  के  लिए वचनों  को  पुरा  करना  अ्रोर  1974-75  में  शुरू  होने  वाली  पांचवीं  पंचवर्षीय  awa

 एक  पक्के  आघार  की  व्यवस्था  करना  हो  जाता  है  ।

 24.  अव्यवस्था  में  मौजूद  तीब्र  स्फीति कारी  दबावों  की  पृष्ठभूमि  विकास  की

 कतारों  स्थायित्व  आवश्यकताओं  के  संगति  बैठाना  सरल  नहीं  मेरा

 सामान्य  दृष्टिकोण  यही  रहा  है  कि  हमने  जिस  स्थायित्व  को  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  बनाया  है  वह

 विकासशील  श्रथंव्यवस्था  का  स्थायित्व  होना  चाहिए  ।  मेरा  विचार  है  कि  श्रथेव्यवस्था  की  उत्पादक

 क्षमता  को  बढ़ाने  वाले  व्यय  को  कम  कर  के  स्थायित्व  ढूंढने  वाला  हल  बहुत  आगे  चलकर  स्वयं

 स्थायित्व  को  भी  निष्फल  कर  देता  है  ।  ऐसी  श्र्थंव्यवस्था  में  जहां  काफी  श्रमिक  बेरोजगारी

 इस  प्रकार  के  दृष्टिकोण  से  पूर्ण  रोजगार-प्राप्त  व्यक्तियों  ate  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  बीच  धाय  का

 भ्र समान  वितरण  कौर  भीਂ  बढ़  जाएगा  ।  इन्हीं  कारणों  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  हमारी

 श्र्थव्यवस्था  के  लिए  गंभीर  दबाव पूर्ण  स्थिति  रहते  हुए  विकास  के  व्यय  की  व्यवस्था मों  में  वृद्धि

 की  जाती  रही है
 ।
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 25.  1973-74  में  केन्द्रीय  श्रायोजना  के  लिए  1924  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 है  जो  1972-73  की  बजट  व्यवस्था  से  137  करोड़  रुपये  भ्रधघिक  होगी  |  इसके  राज्यो  की

 श्रायोजना ग्रो  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  लिए  810  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  जा  रही  यह

 राशि  1972-73  की  व्यवस्था  से  35  करोड़  रुपये  म्यूजिक  है  ।  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  के लिए  110

 करोड़  रुपये  की  आयोजना  व्यवस्था  कर  देने  से  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  की  चोरों  प्रायोजना  के  लिए

 भ्र नुमा नित  श्रावक्यकता  पूरी  हो  जाएगी  ।  केन्द्रीय  शर  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  की  प्रायोजक  नाथो

 तथा  राज्यों  की  श्रायोजनाग्रों  के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  के  कुल  मिला

 अगले  वष के  वजट  1972-73  में  की  गई  2624  करोड़  रुपये  व्यवस्था  के  2844

 करोड़  रुपये  की  प्रायोजना  व्यवस्था  की  जा  रही  है  |

 26.  जसा  कि  सम्मानित  सदस्यो  को  मालूम  तेजी  से  श्रमिक  विकास  को  बढ़ावा  देने

 के  उद्देश्य  के  साथ-साथ  ज  रूरतमंदो  कौर  गरीबों  के  लिए  भलाई  are  श्रमिक  सामाजिक  न्याय  की

 व्यवस्था  करने  के  श्रादशं  को  प्राप्त  करने  के  रद्द  इक  प्रायोजना  के  दष्टिकोण  को  नई  दिशा  प्रदान

 करने  के  पिछले  तीन  वर्षों  में  कई  महत्वपूर्ण  नए-नए  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  हैं  ।  इस  प्रयोजन

 के  बच्चों  के  पोषाहार  गावों  में  जल पूति  की  औद्योगिक  तमंचा  रियों  के

 लिए  सामाजिक  सुरक्षा  लाभ  ate  ग्रामीण  रोजगार  की  योजनाओ  जेसे  पहले  से  चल  रहे  उपायो

 की  शय  खला  में  ही  कई  ate  नए  कल्याण  कार्यों  के  1972-73  के  बजट  में  125  करोड़  रुपये

 की  राशि  निर्धारित  की  गई  थी  ।  1972-73  के  दौरान  चालू  की  गई  महत्वपूर्ण  योजनाएं  थीं  :

 farferer  शर  भ्र दिक्षित  दोनों  प्रकार  के  बेरोजगारों  के  लिए  विशेष  रोजगार  करोड़

 प्राथमिक  शिक्षा  का  करोड़  गंदी  बस्तियों  का  सुधार  कौर  गांवों  में  घर

 बनाने  के  लिए  जोन  की  करोड़  कौर  में  करोड़  रुपये  ।  ये

 योजनाएं  हमारी  विकास  नीति  का  अविभाज्य  अंगों  हैं  साथ  ही  ये  सामाजिक  न्याय  के

 उद्देश्य  को  पुरा  करने  के  लिए  भी  सहायक  हो  रही  हैं  ।  श्री  उनकी  प्रगति  में  तेजी  श्री  गई  है  a

 उनसे  हितकारी  फल  मिल  रहे  हैं  ।  इसलिए  हमने  केन्द्रीय  आयोजना  के  अन्तर्गत  इन  योजनाओं  को

 चालू  रखने  के  लिए  1973-74  के  बजट  में  भी  125  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  करने  का  निचय

 किया है  ।

 27.  oat  भी  चलने  वाली  ऐसी  बहुत-सी  योजनाएं  हैं  जो  प्रायोजना  का  मूलाधार  हैं

 हमारे  उद्योग  शरर  वाणिज्य  के  लिए  आवश्यक  आधारभूत  ढांचे  की  करती  हैं  ।  हमें  इन

 arstadtat  के  लिए  साधन  ढूंढने  बिजली  के  लिए  झ्रायोजना-व्यबस्था  को  इस  वर्ष  के  88  करोड़

 रुपये  से  बढ़ाकर  ATA  वर्ष  115  करोड़  रुपये  किया  जा  रहा  है  ।  उर्वरकों  कौर  रसायनों  के  क्षेत्र  में

 उत्पादन  की  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  अगले  वर्ष  की  बायो  जना  1972-73  के  95  करोड़  रुपये

 के  134  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  सम्मानित  सदस्य  मिसेज  सहमत  होंगे

 कि  बिजली  कौर  उर्वरकों  जेसी  भ्रत्यन्त  उपयोगी  बस्तियों  की  उपलब्धि  बढ़  जाने  से  कृषि  कौर

 उद्योग  के  विकास  पर  बहुत  ही  अनुकूल  प्रभाव  पढ़ेगा  |

 28.  ब्याज  की  भिन्न-भिन्न  दरों  की  योजना  के  बारे  में  यहां  कुछ  कहना  समुचित  होगा  |

 सम्मानित  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  वर्ष  25  ard  को  मैंने  इस  सभा  में  एक  नीति  विषयक  वक्तव्य
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 दिया  था  जिसमें  मैंने  यह  बताया  था  कि  सरकारी  क्षत्र  के  बैंक  अल्प  पस्  वर्गों  की  कुछ  श्र  जियों

 के  व्यक्तियों  को  उनके  उत्पादक  उद्यमों  में  सहायता  देने  के  लिए  ब्याज  की  रियायती  दर  पर  ऋण

 देने  की  एक  योजना  चलाने  वाले  हैं
 ।

 रिवेंज  बैक ने  जून  1972
 में  इस

 योजना
 के

 विषय
 में

 any

 दशक  fader  जारी  कर  दिये  सनौर  उनके  बाद  बैंकों  ने  एक  प्रायोगिक  योजना  शुरू  कर  दी  थी  ॥

 बाद  जब  प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  तो  यह  महसूस  किया  गया  कि  योजना  में  कुछ  परिवर्तन

 करने  की  जरूरत  है  ।  सभी  पहलुभ्नों  पर  विचार  करने  के  वाद  मैं  इस  योजना  में  निम्नलिखित

 परिवर्तन  घोषित  करने  का  निश्चय  किया  है  ।

 29.  प्रायोगिक  योजना  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  163  जिलों  तक  ही  सीमित

 इनमें  बे  जिले  शामिल  नहीं  किए  गए  थे  जो  छोटे  किसानों  के  विकास  अ्रभिकरणों  कौर  सीमा  ऋतिक

 किसानों  कौर  कृषि  श्रमिकों  की  योजनाओं  में  शामिल  थे  ।  aa  यह  योजना  छोटे  किसानों  के  विकास

 अभीक  रणों/सी  मानसिक  किसानों  शौर  कृषि  श्रमिकों  की  योजनायें  वाले  जिलों  पर  भी  लागू  होगी

 कौर  कुल  मिलाकर  265  जिलों  अर्थात्  देश  के  तीन-चौथाई  जिलों  में  चलने  लगेगी  ।  श्रपंग  लोगों

 की  कौर  भ्रनाधाश्रम  तथा  नारी  चाहे  वे  कहीं  भी  स्थित  wa  रियायती

 दरों  पर  ऋण  ले  विद्युत  कि  उनके  द्वारा  इस  प्रकार  प्रप्त  की  गई  घन  राशियों  का  उपयोग

 पूर्णतः  उत्पादक  योजनाओं  के
 न

 कि  उनके  सामान्य  खर्चों  को  पूरा  करने  के  किया

 जाए  ।  प्रायोगिक  योजना  ऋण  सम्बन्धी
 के  लिए  पारिवारिक  राय  की  शहरी

 mt  झ्र्घदाहरी  क्षेत्रों  में  2000  रुपये  प्रतिवर्ष  तक  ax  ग्रामीण  क्षत्रों  में  1200  रुपये  प्रतिवर्ष

 तक  रखी  गई  थी  ।  सब  मैं  इस  सीमा  को  शहरी  अर  भधंशहरी  क्षेत्रों  के  मामले  में  3000  रुपये

 ब्र  ग्रामीण  क्षत्रों  के  मामले  में  2000  रुपये  तक  बढ़ा  रहा  मैंने  योजना  के  अन्तर्गत  ऋणों

 के  लिए  निर्घारित  श्रघिकतम  dara  को  भी  बदलने  का  निश्चय  किया  है  ।  कार्यकर  पूंजी  सम्बन्धी

 ऋणों  की  श्रघिकतम  जो  पहले  500  रुपये  तक  थी  श्री  1500  रुपये  तक  बढ़ाई  जा  रही  है

 arc  सावधिक  ऋणों  की  सीमा  को  2500  रुपये  से  बढ़ा  कर  5000  रुपये  किया  जा  wer  है  ।  इस

 प्रकार  उदार  बना  देने  तराशा  यह  योजना  आर  अच्छा  काम  कर  सकेगी  |

 30,  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  पहले  से  चल  रही  योजनायें  द्वारा  की  गई  प्रगति

 att  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  प्रयत्नों
 के  wa  तक  जो  कुछ  किया  गया

 है  ag  समस्या  की  विद्या लता  को  देखते  हुए  पर्याप्त  नहीं  है  ।  स्पष्ट  है  कि  कराने  वाले  वर्षों  में  इस

 क्षेत्र  में  नए-नए  कार्यक्रम  चलाने  कौर  प्रतीक  सम्मिलित  प्रयत्न  करने  की  जरूरत  है  सरकार

 शिक्षित  व्यक्तियों  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  के  लिए  खासतौर  से  चिन्तित  है  इस  समस्या  को

 के  लिए  एक  कौर  कदम  के  रूप  में  कार्यक्रम  चलाने  का  प्रस्ताव  है  जिनसे  विभिन्‍न  क्षत्रों

 में  शिक्षित  5  लाख  we  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  भ्र वसर  पैदा  होंगे  !  इसके  अलावा  इन

 क्रमों  से  स्थायी  परिसम्पत्तियों  बहुमूल्य  प्रांतों  का  संग्रह  कौर  संकलन  श्र  पांचवी

 भ्र योजना  में  चालू  किए  जाने  वाले  नए  कार्यक्रमों  कौर  नई  परियोजनाश्रों  कार्यान्वयन  में  सहायता  के

 लिए  पर्याप्त  संख्या  में  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  में  सहायता  मिलेगी  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  1973-

 14  के  बजट  में  100  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी  गई  साधनों  की  तंगी  नहीं  होती  मुझे  इस

 प्रयोजन  के  लिए  शौर  बड़ी  रकम  निर्धारित  करने  में  अधिक  खुशी  होती  ।
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 31.  एक  ale  महत्वपूर्ण  कदम  यह  उठाया  जा  रहा  है  कि  पांचवी  श्रायोजना  के  लिए

 कार्यवाही  के  हेतु  150  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  जा  रही  इससे  इस  बात  की

 सुनिश्चित  व्यवस्था  हो  जाएगी  कि  जब  शभ्रायोजना  शुरू  की  जाएगी  तो  हम  आयोजना  की  अवधि

 में  ही  प्रायोजना  के  कार्यक्रमों  के  लाभ  प्राप्त  करने  की  स्थिति  में  होंगें  ।  अगली  आयोजना  कृषि

 और  प्रमुख  तथा  बुनियादी  उद्योगों  एवं  श्राम  उपभोग  के  लिए  वस्तुएं  तयार  करने  वाले  उद्योगों

 में  बहुत  afan  पूंजी  लगाने  की  कल्पना  की  गई  है  ।  यदि  आत्मनिर्भरता  की  नीति  की  परिधी  में

 रहते  हुए  ऊची  दर  से  विकास  करना  है  तो  यह  aftaia  है  कि  अर्थव्यवस्था  के  लिए  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  परियोजनाएं  समय  पर  पुरी  की  जाएं  रोक
 वे

 यथासम्भव  कम  समय  में  gael  पूरी  क्षमता

 साथ  उत्पादन  करना  शुरू  कर  दें  ।  पांचवीं  आयोजना  के  सम्बन्ध  में  1973-74  के  बजट  में

 बित  श्रमिक  कारवाही  का  seam  इसे  प्रतिफल  को  प्राप्त  करने  में  सुविधा  प्रदान  करना  है  ।

 32.  बजट  में  की  गई  व्यवस्थाओं  के  सरकारी  क्षत्र  के  उद्यमों  के  आन्तरिक

 साधनों  से  att  वित्तीय  संस्थापकों  के
 श्र  शदारों  के  रूप  में  भी  साघन  उपलब्ध  होंगे  ।  अनुमान  है  कि

 इन  साधनों  से  ane  वर्ष  केन्द्रीय  प्रायोजना  के  लिए  518  करोड़  रुपये  शर  प्राप्त  शर  इस

 प्रकार  कुल  मिलाकर  केन्द्रीय  प्रायोजना  के  लिए  2442  करोड़  रुपये  के  साधन  उपलब्ध  हो  जाएंगे  ॥

 33.  राज्यों  की  श्रायोजनाओओं  ने  संतोषजनक  प्रगति  की  है  ale  इस  के  लिए  जब

 कभी  आवश्यक  garg  केन्द्रीय  राज्यों  के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  के

 रिक्त  उनको  ate  भी  सहायता  देती  रही  है  ।  1973-74  के  बजट  में  119  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 कर  देने  चोथी  श्रायोजना  के  दौरान  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  विशेष  सहायता  पर  कुल  व्यय

 800  करोड़  रुपये  से  अधिक  हो  जाएगी  जो  कि  ya  प्रायोजना  में  अनुमानित  राशि  थी  ।

 योजना  आयोग  कौर  वित्त  मंत्रालय  में  परस्पर  विचार-विमर्श  के  बाद  यह  तय  हमरा  है  कि  राज्यों

 are  संघीय  राज्य  क्षत्रों  की  श्रायोजनाशओं  कुल  चालू  वर्ष  के  1704  करोड़  रुपये  के

 1914  करोड़  रुपये  होगा  ।

 34,  केन्द्रीय  श्रायोजना  कौर  उसके
 भ्रान्त  रिक

 साधनों  तथा  राज्यों  कौर  संघीय  राज्य  क्षेत्रों

 की  श्रायोजनाश्रों
 को  एक  साथ  हिसाब  में  लेने  के  1973-74  में  कुल  आयोजना

 चालू ३

 वर्ष  के  4011  करोड़  रुपये  के  4356  करोड़  रुपये  होगा  |

 35.  श्रायोजना-भिन्न  खाते  व्यय  की  निम्नतम  स्तर  तक  सीमित  रखने  के  लिए  उचित

 सावधानी  बरती
 गई  है

 ।  रक्षा  व्यय  को  1600  करोड़  रुपये  यानी  चालू  ag  के  स्तर  पर  ही  रखा

 गया  है  ।  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  विशेष  सहायता  के  लिए  119  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी  गई

 है  प्रो  ara  इससे  वे  प्रायोजना  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  सम्  हो  जाएंगे  ।  इसके

 79  करोड़  रुपये  की  राशि  राज्यों  को  उनकी  श्रायोजनाश्ं  के  बाहर  कुछ  विशिष्ट

 योजनायें  के  लिए  वित्त  की  व्यवस्था  करने  के  रद्द ्य
 से  दी  जाएगी  ।  एहतियात  के  तौर  पर  मैं

 दैवी  विपत्तियों  में  राहत  कार्यों  के  खर्च  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्यों  की  सहायता  के  लिए  100
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 करोड़  रुपये  की  कौर  व्यवस्था  कर  रहा  हूं  ।  TH  खुशी  होगी  यदि  इस  राशि  की  जरूरत  ही  न

 पढ़े  ।

 36,  तीसरे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  कभी  पानी  सम्मानित  सदस्यों  are  केन्द्रीय

 संरकार  के  कर्मचारियों  के  साथ-साथ  सरकार  को  भी  यह  उत्कण्ठा  है  कि  जब  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाए

 तो  उसपर  तत्परता  से  विचार  कौर  aaa  किया  जाए  ।  रिपोर्ट  न  मिलने  उसकी  सिफारिशों  के

 फलस्वरूप  होने  वाले  व्यय  के  लिए  कोई  खास  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकी  है  ।  रिपोर्टे  प्राप्त  हो  जाने

 पर  कौर  उसकी  सिफारिशों  पर  जो  भी  निर्णय  लिये  जाएं  उनके  ग्रतिरिक्त  श्रावस्यकताश्रों  के

 लिए  अपेक्षित  सीमा  तक  अनुपूरक  भ्रनुदान  प्राप्त  किए  जाएंगे  ।

 37.  साधनों के  खाते  आयकर  कौर  निगम  कर  से  उनके  चालू  कराधान के  स्तर

 80  करोड़  रुपये  संघीय  उत्पादन  शुल्कों  से  196  करोड़  रुपये  श्रमिक  प्राप्त  होने  की  अदा  है  ।

 mer  बचत  संग्रह  में  प्रगति  होती  रही  है  ate  ara  है  कि  उनसे  इस  वर्ष  के  300  करोड़  रुपये  के

 अगले  वर्ष  325  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।  राज्यों  को  इस  वर्ष  ऋण  के  रूप  में  दीਂ  गई

 भारी  सहायता  को  देखते  अगले  वर्ष  राज्यों  द्वारा  ऋणों  की  वापसी-भ्रदायगी  की  राशि  भी

 अधिक  होगी
 ।

 38.  मूल  यह  दोहराते  हुए  प्रसन्नता  होती  है  कि  पहली  ata  1973  से  शरणार्थी  सहायता

 शुल्क  हटा  दिया  दिया  जाएगा  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  विधान  इस  वित्तीय  ay  की

 समाप्ति  से  पहले  भ्र लग  से  पेश  कर  दिया  जाएगा  |

 39.  में  आयोजना  के  परिव्यय  में  वृद्धि  ake  wea  वचनबद्धताओं  को

 हिसाब  में  लेने  के  1973-74  के  बजट  कराधान  के  वर्तमान  स्तरों  के  335  करोड़

 रुपये  का  घाटा  रहेगा  ।  इस  राशि  वेतन  आयोग  की  प्राप्त  होने  वाली  रिपोर्ट  के  फलस्वरूप

 होने  वाले  व्यय  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 40.  a  पक्का  विश्वास  है  कि  सम्मानित  सदस्य  इस  बात  के  लिए  मूझ  से  सहमत  होंगे

 कि  श्रथंव्यवस्था  के  सामने  इस  समय  जो  मुद्रास्फीतिकारी  स्थिति  है  उसे  देखते  घाटे  की  मात्रा

 कम  रखी  जानी  चाहिए  ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  यह  जरूरी  हो  जाता  है  कि  मैं  कराधान

 बढ़ाने  के  लिए  प्रस्ताव  रखूं  जिनसे  यह  घाटा  कम  हो  जाएगा  |  wa  मैं  उन  प्रस्तावों  पर  भ्राता हूं  ।

 41,  कर-प्रस्तावों  का  विस्तारपूर्वक  वर्णन  करने  से  में  सम्मानित  सदस्यों  को  उन

 सामान्य  बातों  की  जानकारी  देना  चाहूंगा  जिन  पर  ये  प्रस्ताव  आघारित  हैं  ।  जेसा  कि  मैं  पहले  ही

 बता  चुका  देश  में  विद्यमान  स्फीति कारी  परिस्थितियों  बजट  में  भारी  घाटा  रखना

 पूर्ण  नहीं  होगा  ।  इसके  पांचवीं  श्रायोजना  की  साधनों  सम्बन्धी  श्रावश्यकताश्ों  के  बारे

 में  कुछ  झनिवायं  वचनबद्धताओं  भी  हैं  ।  यदि  पांचवीं  झ्रोयोजना  के  वित्तपोषण  के  लिए  पर्याप्त  साधन

 जुटाये  जाने  हैं  तो  उसके  लिए  इसी  वर्ष  कार्यवाही  शुरू  करनी  जरूरी  इसलिए  मेरे

 भार  में  कुछ  वृद्धियों  के  प्रस्ताव  करने  के  सिवाय  कौर  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।
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 42.  हमारे  विकास  के  लिए  साधन  जुटाने  में  प्रत्यक्ष  करों  दौर  अप्रत्यक्ष

 दोनों  को  अपना  योगदान  देना  है  ।  जैसा  कि  सम्मानित  सदस्यों  को  विदित  भारत  के  भूतपूर्व

 मुख्य  श्री  के०  एन०  पांचू  की  अध्यक्षता  में  प्रत्यक्ष  कर  जांच  समिति  ने  प्रत्यक्ष

 कराधान  के  क्षेत्र  में  कई  सुभाव  दिए  हैं  ।  मैंने  इन  सुझावों  की  ध्यानपूर्वक  जांच  को  है  कौर  मैं

 इनमें  से  सरकार  को  स्वीकार्य  सिफारिशों  को  श्रम ली  रूप  देने  के  एक  ग्रहण  विधेयक  प्रस्तुत

 कर  रहा  कुछ  ऐसी  सिफारिशें  जो  साधन  जुटाने  के  सम्बन्ध  में  हैं  इस  बजट  के  प्रस्तावों  के

 जरिये  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।  इन  प्रस्तावों  को  तैयार  करते  समय  मैंने  डा०  के ०  एन०  राज

 की  अघ्यक्षता  में  बनी  कृषि  सम्पत्ति  और  ara  पर  कराधान  विषयक  समिति  की  रिपोर्ट  को  भी

 ध्यान में  रखा  है

 43.  वर्तमान  परिस्थितियों  इसके  qatar  wie  कोई  चारा  नहीं  है  कि  अतिरिक्त

 साधन  जुटाने  के  लिए  अप्रत्यक्ष  करों  का  भी  उपयोग  किया  जाए  ।  किन्तु  मैंने  इस  बात  का  ध्यान

 रखा  है  कि  ऐसा  करते  समय  ara  उपभोग  की  वस्तुओं  को  अछूता  छोड़  fear  जब  मैं

 कंपने  प्रस्तावों  का  विवरण  दूँगा  तो  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाएगी  ।

 प्रत्यक्ष  करा  घान

 44,  जिसकी  सम्मानित  सदस्यों  को  विदित  ही  कृषि  सम्पत्ति  शर  राय  पर  कराघान

 विषयक  समिति  ने  कृषि  के  क्षेत्र  से  साधन  जुटाने  के  लिए  कई  उपायों  का  gare  दिया  है  ।  उसकी

 एक  मूख्य  सिफारिश  यह  है  कि  कृषि-भिन्‍न  राय  पर  लागू  होने  वाली  कर  की  दर  का  निर्घारण

 करते  समय  कृषि  भराय  को  हिसाब  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  समान  ma  वाले  व्यक्तियो

 के  कर-भार  के  बीच  पायी  जाने  वाली  भारी  अ्रसमानताश्रों  को  कम  करने  में  सहायता  मिलेगी  a

 समिति  की  इस  सिफारिश  को  सुविचारित  मानते  हुए  मैं  इसे  स्वीकार  कर  रहा  इसलिए

 मैं  बजट  में  यह  व्यवस्था  कर  रहा  हूं  कि  जिन  मामलो  में  कर  दाता  की  क़ृषि-भिन्‍न  राय  छूट  की

 सीमा  से  अघिक  हो  उनमें  ara  के  कृषि-भिन्‍न  भाग  पर  लागू  होने  वाली  राय-कर  की  दरो  का

 निर्धारण  करने  के  प्रयोजन  के  कर  दाता  की  aa  के  कृषि  भाग  att  कृषि-भिन्न  भाग  को

 जोड़  लिया  जाए  ।  किसी  करदाता  की  प्राय  के  कृषि-भिन्‍न  भाग  पर  लागू  होने  वाली  राय-कर  की

 दर  का  निर्घारण  करने  के  प्रयोजन  उसकी  कृषि-भिन्‍न  राय  के  पहले  5,000  रुपयों  को  सबसे

 खण्ड  में  शामिल  किया  जाएगा  जिस  पर  कर  नहीं  लगता  ।  कृषि  राय  बीच  के  खण्डों  में

 रखी  जाएगी  कौर  कृषि-भिन्न  ara  की  शेष  रकम  को  समूची  प्राय  के  सबसे  ऊपर  के  खण्डों  में

 शामिल  किया  जाएगा  ।  wife  एकीकरण  की  ag  योजना  व्यक्तियों  )  ,  fez

 विभक्त  श्र-पंजीकृत  व्यक्तियों  के  व्यक्तियों  के  कौर  प्रकृत

 विधिक  व्यक्तियों  ज्यूरिडिकल  पर  लागू  होगी  ।
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 45.  यह  बात  सामान्यतः  स्वीकार  की  जाती  है  कि  हिन्दू  afar  कुटुम्बों  के  कराधान

 की  वर्तमान  प्रणाली  से  कर-ग्रपव्जेन  को  प्रोत्साहन  मिला  है  ।  मेरी  राय  है  कि

 इस  समय  हिन्दू  अविभक्त  कुटुम्बों  को  जो  अनभिप्रेत  कर-लाभ  उपलब्ध  हैं  उन्हें  यथासम्भव  सीमा

 तक  निष्प्रभावी  बना  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  मैं  आयकर  कौर  घन-कर  दोन  के  सम्बन्धों  में

 अपेक्षाकृत  ऊंची  दरोਂ  वाली  अलग  श्रनुसूचियोਂ  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  जो  उन

 हिन्दू  प्र विभक्त  कुटुम्बों  पर  लागू  होगी  जिनके  एक  या  एक  से  भ्रमित  सदस्यों  की  स्वतन्त्र  प्राय

 या  धन  छूट  की  सीमा  से  श्रमिक  हो  ।  यह  प्रत्यक्ष  कर  जाँच  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  में  से

 एक  है  ।  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  सभी  हिन्दू  विभक्त  कुटुम्बों  के  मामले  में  छूट  की  न्यूनतम  सोमा

 सीमा  को  5,000  रुपये  की  उस  सामान्य  सीमा  के  बराबर  कर  दिया  जाए  जो  व्यक्तियों  के  मामले

 में  लागू  होती  है
 ।

 46.  पूंजीगत  श्रभिलाभ  कर  गैस  आय-कर  की  Haran  के  भार  से  बचने

 अथवा  उसे  कम  करने  का  एक  साधन  बन  सकता  इस  किसी  करदाता  द्वारा  24  महीनों

 से  श्रमिक  भ्र वधि  तक  धारित  पूँजीगत  परिसम्पत्तियों  की  बिक्री  अथवा  श्रन्तरण  से  होने  वाले

 गत  अमिताभ  को  कर  के  मामले  में  रियायत  पाने  का  अधिकार  मैं  इस  अवधि  को  बढ़ा  कर

 60  महीने  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  इसके  परिणामस्वरूप  किसी  करदाता  द्वारा  60  महीने  से

 प्रतीक  की  अवधि  के  लिए  धारित  पूँजीगत  परिसम्पत्तियों  के  मामले  में  ही  कर  सम्बन्धी  वे

 रियायतें  प्राप्त  हो  सकेंगी  जो  दीर्घावधिक  पूँजीगत  परिसम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  दी  जाती  हैं  ।

 47.  जिन  मामलों  रूमी  कौर  इमारतों  के  श्रनिवायं  भ्र भि ग्रहण  के  परिणामस्वरूप

 प्रौद्योगिक  उपक्रमों  को  स्थान  बदलना  जरूरी  हो  agi  मैं  ऐसे  मामलों  में  मुआवजे  की

 प्रदाय गी  से  उत्पन्न  पूँजीगत  afaarat  राहत  के  उपाय  के  रूप  में  छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता

 हूं  यदि  इन  पूँजीगत  श्रभिलाभों  का  श्रभिम्रहण  के  बाद  की  तीन  ay  की  अवधि  के  इन्दर

 उपक्रम  की  पुनः स्थापना  या  नये  औद्योगिक  उपक्रम  को  शुरू  करने  के  लिए  जमीन  कौर

 इमारतों  की  प्राप्ति  के  लिए  किया  गया  हो  ।

 48.  मैं  जीवन  बीमा  शौर  भविष्य  निधि  aaa  के  जरिये  दीर्घावधिक  बचतों  को  भी

 बढ़ावा  देना  चाहता  हं  ।  इस  कर-योग्य  राय  का  हिसाब  लगाते  रहता  प्राप्त  बचतों

 के  पहले  1,000  रुपये  के  100  अगले  4,000  रुपये  के  50  प्रतिशत  कौर  बाकी  रकम  के

 40  प्रतिश्त  भाग  की  कटौती  करने  की  अ्रनुमति  है  ।  मैं  भ्रहंताप्राप्त  बचतों  के  पहले  2,000  रुपये

 पर  100  प्रतिदिन  के  बराबर  की  कसौटी  किये  जाने  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।  अ्रगले  3,000  रुपये  के

 सम्बन्ध  में  50  प्रतिशत  की  मोजूदा  दर  पर  कौर  शेष  राशि  के  सम्बन्ध  में  40  प्रतिशत  की  दर  पर

 कटौती  की  जाती  रहेगी  ।

 खेल-कद  के  प्रेमियों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  खेल-कूद  की  श्रतुमोदित  संस्थापकों

 को  दी  जाने  वाली  दान  राशियों  के  सम्बन्ध  टैंकर  पूर्व  प्रयोजनों  के  लिए  दी  जाने  वाली  दान-राशियों
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 की  तरह  कर-राहत  प्राप्त  यदि  इससे  युवा  को  खिलाड़ियों  की  उपलब्ध  सुविचारों

 में  सुघार  हुमा  तो  मुझके  प्रसन्नता  होगी  ।

 49.  सरकार  की  बुनियादी  नीति  यह  रही  है  कि  अपेक्षाकृत  अल्प  साधना  वाले  छोटे  कौर

 मध्यम  उद्यमकर्त्ताश्रोਂ  को  पब्लिक  कम्पनियों  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  किया  जाए  |

 इस  उद्दीन  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  बहुजन-धारित  कम्पनियों  के  मामले  में  इस  समय  जिस  सीमा

 तक  आयकर  की  रियायती  दर  लागू  होती  है  उसे  50,000  रुपये  से  बढ़ाकर  1  लाख  रुपया  कर

 दिया  जाए  ।  दरोਂ  की  मौजूदा  अनुसूची  के  निगम  क्षेत्र  की  श्रल्पजन'धघारित  कम्पनियां

 maa  औद्योगिक  लाभों  के  पहले  10  लाख  रुपये  पर  रियायती  दर  से  आयकर  की  अदायगी  करती

 है  ।  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  जिस  खण्ड  पर  रियायती  दर  लागू  होती  है  उसे  10  लाख  रुपये  से  घटाकर

 2  लाख  रुपये  कर  दिया  जा  ।  aren  है  कि  इस  से  बहुजन-धारित  कम्पनियों  के  रूप  इन  कम्पनियों

 के  रूपान्तरण  को  प्रोत्साहन  कौर  इसके  परिणामस्वरूप  उद्योगों  के  स्वामित्व  के  ग्रा घार  का

 विस्तार  होगा  ।

 50.  इस  समय  इस  बारे  में  कुछ  सन्देह  है  कि  जिन  व्यापारिक  उपक्रमों  अथवा  सम्पत्ति

 का  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  ले  लिया  गया  उनके  सम्बन्ध  में  दिये  गये  प्रबन्ध

 सम्बन्धी  मम्नावजे छ  की  राशि  पर  कर  लग  सकता  है  या  नहीं  |  इस  विषय  में  सन्देह  दूर  करने  के  लिए

 मेरा  इरादा  यह  उपबन्ध  करने  का  है  कि  प्रबन्ध  सम्बन्धी  मुश्नःवजे  को  व्यापार  से  होने  वाली

 योग्य  ग्राम  awa  जाए  |  यह  उपबन्ध  भूतलक्षी  प्रभाव  के  साथ  कर-निर्धारण  वर्ष  1972-73  से

 लागू  होगा  |

 51.  मौजूदा  कानून  के  सांविधिक  स्थानीय  निकायों  sik

 कम्पनियों  द्वारा  ठेकेदारों  को  निर्माण-कार्यों  अथवा  श्रम  सम्बन्धी  ठेकों  के  सम्बन्ध  में  की  जाने

 वाली  अ्रदायगियों  से  आयकर  स्रोत  पर  काटा  जाता  है  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सहकारी

 तियों  को  भी  उन  करदाताओं  की  श्रेणी  में  शामिल  कर  लिया  जाए  जिनके  लिए  ag  जरूरी  है  कि

 बे  अपने  द्वारा  ठेकेदारों  को  की  जाने  वाली  श्रदायगियों  में  स्रोत  पर  ही  कर  की  रोशि

 काट  लें  ।

 52.  भारतीय  ऋण  प्रत्याभूत  निगम  गारंटी  कारपोरेशन  श्राफ  की

 बेकिंग  कम्पनियों  द्वारा  भ्रम-व्यवस्था  के  aa  dh  उपेक्षित  क्षेत्रों  को  दिये  जाने  वाले

 भ्रग्रिमोਂ  के  सम्बन्ध  में  गारंटी  देने  के  प्रयोजन  से  की  गयी  है  ।  यह  एक  प्रशंसनीय  प्रयोजन  है  कौर

 मैं  इस  निगम  की  oa  को  पांच  ag  की  waft  ,  के  लिए  कर  से  मुक्त  रखने  का  प्रस्ताव

 करता

 53.  मैंने  1971-72  के  बजट  भाषण  31  मई  1974 के  बाद  प्राप्त  किये  जाने

 वालें  जहाजों  waar  लगाये  जाने  वाले  संयंत्रों  श्र  यंत्रों
 के  सम्बन्ध  में  विकास  छुट  वापस  लेने
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 पी  बारे  में  सरकार  के  इरादे  को  जानकारी  दी  थी  ।  तब  यह  मांग  की  गई  थी  कि  देश  में

 भ्ौद्योगिंक  विकास  को  निरन्तर  गति  प्रदान  करने  के  लिए  इसके  स्थान  पर  राजस्व  सम्बन्धी  कुछ

 aq  रियायतें  दी  जानी  इसके  प्रत्युत्तर  में  मेंने  संकेत  दिया  था  कि  मैं  चुने  हुए  क्षेत्रों  के

 उद्योगों  और  पिछड़े  इलाकों  में  स्थित  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कुछ  विशिष्ट  प्रस्ताव

 करूगा  ।  झपने  इस  वचन  के  अ्रनुसार  मैं  कुछ  उन  उपायों  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  जो  सरकार  इस

 प्रयोजन  के  लिए  att  अनुसन्धान  कौर  तथा  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  करना  चाहती

 इन  प्रस्तावों  को  qa  रूप  देने  के
 मैं  इस  ag  के  दौरान  झ्रावश्यक  विधान  प्रस्तुत

 करूंगा  ।

 54.  मेरा  इरादा  है  कि  चुने  हुए  उद्योगों  में  31  मई  1974  के  बाद  स्थापित  मशीनों  कौर

 संयंत्रों  की
 लागत  के  20  प्रतिशत  के  बराबर  प्रारम्भिक  सुल्यह्लास  सम्बन्धी  छूट  दी  जाएगी  ।  इससे

 सम्बद्ध  उद्यमों  को  उनके  विकास  के  प्रारम्भिक  वर्षों  में  ग्र ति रिक्त  साधन  सुलभ  हो  जाएंगे  ।  जिन

 उद्योगों  को  यह  छूट  दी  जाएगी  उनकी  सुची  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 55.  मेरा  विचार  है  कि  पिछड़  इलाकों  में  निवेश  को  प्रोत्साहन  देने  के  ऐसे  इलाकों

 में  31  ard  1973  के  बाद  स्थापित  किए  जाने  वाले  उद्योगों  के  साथ  कराधान  के  सम्बन्ध  में

 तरजीही  सलूक  किया  जाए ।  विशिष्ट  भ्र भि प्राय  यह  है  कि  पिछड़े  इलाकों  में  स्थापित  किसी

 mate  उपक्रम  कर-योग्य  erat  का  हिसाब  लगाते  उस  उपक्रम  द्वारा  अजित  लाभ

 के  20  प्रतिशत  के  बराबर  कटौती  करने  की  छूट  दी  जाए  ।  यह  रियायत  उस  उद्योग  की  स्थापना

 से  10  ae  तक  की  अवधि  के  लिए  उपलब्ध  होगी  ।  राजसहायता  के  लिए  पात्र  निवेश

 की  उच्चतम  सीमा  भी  50  लाख  रुपयें  से  बढ़ा  कर  1  करोड़  रुपये  कर  दी  जाएगी  कौर  राज

 सहायता  के  अनुपात  को  निवेश  के  10  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  15  प्रतिशत  कर  दिया  जाएगा  |

 56  मेरा  विचार है  कि  अनुसंधान  कौर  विकास  को  विशेषरूप से  उद्योग के  क्षेत्र

 बढ़ावा  देने  के  राजस्व  सम्बन्धी  प्रोत्साहनों  के  क्षेत्र  का  विस्तार  करना  बड़ा  महत्वपूर्ण  मैं

 ag  भी  महसूस  करता  हू  कि  इस  पहलू  की  कौर  पर्याप्त  ध्यान  न  दिए  जाने  से  देशी  प्रौद्योगिकी

 )  कें  विकास  में  रुकावट  झरा  रही  है  अ्रौर  इसके  परिणामस्वरूप  उद्योग  के  क्षेत्र  में

 gica-fa  भरता  प्राप्त  करने  माने  में  भी  बाधा  उत्पन्न  हो  रही  है  ।  इस  समय  किसी  करदाता  द्वारा

 व्यापार  शुरू  करने  से  तुरन्त  पहले  के  तन  वर्षों  के  दौरान  उसके  व्यापारिक  क्रियाकलाप  से

 सम्बन्धित  वैज्ञानिक  अनुसंधान  के  बारे  में  किय  गये  पूंजीगत  व्यय  उस  ad  के  लागों  में  से

 घटा  दिया  जाता  है  जिस  ag  व्यापार  शुरू  किया  गया  हो  ।  मैं  इस  रियायत  का  विस्तार  करके

 इसमें  निवेदन  से  पहले  की  अवधि  में  श्रनुसन्घान-कमेंचा रियों
 के  वेतनों  की  झ्र दाय गी  के  सम्बन्ध  में

 TIX  अनुसन्धान  के  लिये  उपयोग  में  लायी  गयी  वस्तुओं  पर  किये  गये  आमदनी  खाते  के  व्यय  को

 भी  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  करता  करता  हूं  ।  मेरा  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  अनुमोदित

 श्ालाओओं  में  प्रायोजित  श्रनुसन्घान  कौर  विकास  कार्य  के  लिये  wer  की  गयी  राशि  की  1  1/3  गुणा

 रकम  के  बराबर  भारित  कटौती  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।
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 57.  सम्मानित  सदस्य  मुझसे  इस  बात  पर  सहमत  होंगे  कि  निर्यात  योग्य  विशेषतः

 पारंपरिक  उत्पादों  के  विकास  पर  भारी  व्यय  करना  एक  लाभप्रद  यकायक  है  ।  इस  समय  निर्यात

 बाजार  के  विकास  पर  किए  जाने  वाले  व्यय  कर  के  प्रयोजनों  के  वास्तविक  लागत  के

 137.3  प्रतिष्ठित  कटौती  की  जा  सकती  है  ।  इस  वात  को  देखते  हुए  कि  हमारे  निर्वात  को

 बढ़ाने  का  महत्व  बहुत  श्रमिक  मैं  बहुजन-घिरी  कम्पनियों  के  मामले  में  भारित  कटौती  की

 राशि  को  बढ़ा  कर  150  प्रतिष्ठित  तक  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 58.  मैं  इस  झ्रावश्यकता  के  प्रति  बहुत  सजग  हं  कि  उद्योगों  में  रोजगार  की  वृद्धि  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाए  ताकि  उनका  विकास  पूँजी-प्रधान  तकनीकों  पर  आधारित  न

 प्रधान  उद्योगों  के  रूप  में  हो  ।  हम  ऐसी  योजनाकारों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  जिनसे  इस  उद्देश्य  की

 पूरी  हो  सकेगी  ।

 50.  प्रत्यक्ष  करों  के  क्षेत्र  में  मैंने  जो  विभिन्‍न  उपाय  बताये  हैं  उनसे  पूरे  एक  वर्ष  में

 3)  करोड़  रुपये  कौर  1973-74  के  में  18.6  करोड़  रुपये  का  कुल  अतिरिक्त  राजीव  प्राप्त  होगा

 जिसमें  से  लगभग  14  करोड़  रुपया  केन्द्र  सरकार  के  face  में  कराएगा  |

 ग्र प्रत्यक्ष  कर

 60,  इसके  बाद  मैं  श्री  अप्रत्यक्ष  करों  की  शोर  प्राता  हालांकि  क्रम

 के  अनुसार  पहला  स्थान  सीमा-शुल्कों  का  है  लेकिन  मैं  सीमा-शुल्कों  के  स्थान  पर  पहले

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  को  लेना  चाहता हूं
 क्योंकि  हमारे  राजस्व  में  अधिक  योगदान  उन्हीं

 का

 उत्पादन  शुल्क

 61.  ऐसा  करते  हुए  सबसे  पहले  मैं  उस  प्रयत्न  का  उल्लेख  करना  चाहुंगा  जो  मैं  भ्रतिरिक्त

 उत्पादन  शल्कों  के  जरिये  राज्यों  की  कौर  से  साधन  जुटाने  के  लिए  करना  चाहता  हूं  ।  सम्मानित

 सदस्यों  को  याद  होगा  कि  हमने  राज्यों  तम्बाकू  ate  इन  तीनों  वस्तु ग्न ों  पर  लगने

 वाले  बिक्री  कर  के  बदले  इन  उत्पादन  शुल्कों  के  संग्रह  का  वचन  दे  रखा  जिसके  अनुसार  इन

 शुल्कों  का  इतना  संग्रह  किया  जाना  है  जिससे  कि  इनका  कुल  ग्रा पात  1973-74  के  oat  तक  इन

 वस्तुभ्नों  की  निकासी  के  मुल्य  का  10.8  प्रतिशत  हो  जाए  ।  इस  वचन  को  पुरा  करने  का  यह  तीसरा

 ait  अन्तिम  वर्ष  है  ।  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  मुक्के  इस  बजट  में  लगभग  25  करोड़  रुपये

 जुटाने  होंगें  ।  इस  वचन-बरसता  को  frat  कैमरे  काफी  श्रमिक  कठिनाई  का  सामना  करना  है

 क्योंकि  इनमें  से  एक  वस्तु  aaa  चीनी  इस  समय  कुछ  हुद  तक  एक  संवेदनशील  वस्तु  बन  गयी  है

 और  एक  wer  वस्तु  भ्रमित  कपड़े  के  मामले  में  कोई  अ्रधिक  गुंजाइश  नहीं  है  ।  इस  कठिन

 स्थिति  में  मेरे  लिए  वफादारਂ  सिगरेटों  का  भ्रामरी  लेने  के  सिवाय  ate  कोई  विकल्प  नहीं

 जब  से  तम्बाकू  की  खोज  हुई  है  लगभग  तभी  से  यह  एक  काफी  बदनाम  वस्तु  माना  जाता  रहा

 है  ।  हालांकि  मैं  निश्चय  ही  तम्बाकू  के  असंख्य  भक्तों  के  प्रति  कोई  निन्दात्मक  रवैया  नहीं

 लगा  लेकिन  यदि  इसके  सेवन  से  अनन्द  प्राप्त  करने  वाले  लोग  राष्ट्रीय  खजाने  में  इस  के  लिए

 भाषिक  मात्रा  में  प्रदान  करेंगे  तो  मैं  इसी  से
 सन्तुष्ट  हो  जाऊंगा  ।
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 62.  अनुभव  से  पता  चला  है  कि  मौजूदा  खण्ड  प्रणाली  सिस्टम )  के  परिणामस्वरूप

 जिसके  अ्रनुसार  सिगरेटों  उनके  मूल्य  की  सीमा  अ्रधवा  खंड  के  आधार  मुल्यानुसार  शुल्क

 निश्चित  प्रतिश्त  की  दर  पर  प्राप्त  होते  एसे  फलहीन  क्षत्र  उत्पन्न  हो  जाते  हैं  जिनमें  किसी  भी

 ब्रांड  के  सिगरेट  तरक्की  नहीं  कर  सकते  ।  इस  योजना  का  स्वरूप  ही  ऐसा
 है  कि  इसमें  कुछ  ब्रांडों

 के  मूल्यों  को  कृत्रिम  रूप  से  कम  रखने  का  प्रलोभन  ग्रन्तरनिहित  है  मेरे  विचार  न  केवल

 उनकी  किस्म  को  प्रभावित  करता  है  बल्कि  जिससे  अ्रन्ततः  उनसे  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  पर  भी

 प्रभाव  पड़ता है  ।  सलिए  मैं  यह  सरन  सिद्धान्त  agar  कर  कि  जो  सिगरेट  जितना  अ्रघिक  बढ़िया

 वहू  उतनी  ही  अधिक  wera  एक  अधिक  प्रतिदिन  प्रणाली  का  असरा  लेना  चाहता  हूं  ।

 यह  शुल्क  10  रुपये  प्रति  हजार  के  मुल्य  पर  100  प्रतिशत  के  मुल्यानुसार  अ्रौर

 भ्र ति रिक्त  दोनों  शुल्कों  के  सम्मिलित  ara  के  साथ  शु  होगा  कौर  मुल्य  के  प्रत्येक

 अतिरिक्त  रुपये  अथवा  उसके  किसी  भाग  के  लिए  5  प्रतिशत  की  दर  से  लगातार  वृद्धि  होती

 जब  तक  कि  ag  :00  प्रतिशत  की  मौजूदा  सम्मिलित  सांविधिक  उच्चतम  सीमा  तक  नहीं

 पहुंच  कौर  यदि  सिगरेट  पीने  वालें  व्यक्तियों  को  इससे  कोई  तसल्ली  मिल  सकती  हो  तो  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  मेरा  इस  सीमा  को  बढ़ाने  का  इरादा  नहीं  है  म  आशा  है  कि

 बुनियाद  कौर  भ्र ति रिक्त  शुल्कों  के  ढांचों  के  अन्दर  समुचित  समायोजन  करने  से  एक  पुरे  वर्ष  में

 32  करोड़  रुपये  प्राप्त  होंगे  जिसमें  से  24  करोड़  रुपये  का  बड़ा  भाग  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्कों के

 रूप  में  राज्यों  के  पास  चला  जाएगा  |

 63.  जब  मैं  सिगरेट  पीने  वालों  पर  बोला  डाल  रहा  हूं  तो  पाइप  पीने  वालों  को

 या  saat  सिगरेट  स्वयं  वना  कर  पीने  वालों  को  कैसे  छोड़  सकता  ह  इसलिए  मैं  पाइप  ak

 सिगरेटों  के  लिए  निर्मित  तम्बाकू  मिश्रणों  पर  शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  जिससे  80  लाख

 रुपये  की  प्राप्ति  होगी  जिसमें  22  लाख  रुपया  राज्यों  को  प्राप्त  होगा  ।

 64.  मुत  कुछ  कपड़ा  निर्माताओं  की  afar  पर  चिन्ता  है  जो  सती  ate  नकली  रेशम  के

 कपड़  पर  लगने  वाले  विधि  सम्मत  शुल्कों  की  अदायगी  से  बचने  के  लिए  प्रदेश  कपड़े  को

 उन  टुकड़ों  काट  देते  हैं  जिन्हें  दूसरे  शब्दों  में  रंग  कहा  जाता  है  ।  मैंने  इस  प्रवृत्ति  पर

 लगाने  के  लिये  पहले  कदम के  रूप  फेंट  ake  रंग  की  लम्बाई के  मापदण्ड  को  घटा  कर

 उनकी  परिभाषा  में  परिवतंत  कर  दिया  है  ।  दूसरे  कदम  के  रूप  मैं  फोंटों  पर  लगने  वाले  शुल्क

 में  उपयुक्त  रूप  से  वृद्धि  करने  ale  रंग  पर  पहली  You  लगाने  का  प्रस्ताव  करता  यदि

 इन  उपायों  से  वांछनीय  परिणाम  नहीं  निकलेंगे  तो  इनसे  अधिक  कठोर  कदम  उठाने  के  लिए  विचार

 करने  की  श्रावस्यकता  पड़  सकती है  |

 65.  ये  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  कुछ  सम्मिश्रित  कपड़ों  पर  जिन्हें  बनाने  में  एक  भाग

 रूई  का  शुल्क  का  भार  उसी  प्रदर  क  ग्रन्थ  कपड़ों  पर  लगने  वाले  शुल्क  के  भार  से  कम  होता

 है  जिनमें  रूई  के  स्थान  पर  बाइस्कोप  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  मैं  इस  को  दूर

 करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  |

 66.  चूँकि  शक्ति  या  भाप  at  सहायता  के  बिना  संसाधित  किये  जाने  वाले  नकली

 रेशम  के  कपड़  को  पूर्ण  छूट  प्राप्त  है  इसलिए  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  गयी  है  जिसमें  नकली  रेशम
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 के  कुछ  एककों  में  यह  प्रवृत्ति  बढती  जा  रही  है  कि  वे  अपने  कपड़े  का  अधिक  से  afar  संसाधन

 शक्ति  से  न  चलने  वाली  मशीनों  से  करें  ।  इस  स्थिति  को  आगे  जारी  नहीं  रखा  जा

 सकता  |  इन  कपड़ों  को  भी  शुल्क-योग्य  बनाने  के  लिए  समता  के  हित  इस  बात  की

 सुनिश्चित  व्यवस्था  की  है  कि  इन  पर  लगने  वाले  शुल्क  का  भार  उस  भार  से  40  प्रतिशत  कम  हो

 जो  इन  पर  शक्ति  का  इस्तेमाल  किये  जाने  की  स्थिति  में  पड़ता  ।

 67.  कपड़े  से  सम्बन्धित  उपयुक्त  उपायों  से  3.65  करोड़  रुपयों  प्राप्त  होने  का  अनुमान
 न bal  राज्यों  को हैं  जिसमें  से  लगभग  1  करोड़  रुपया  श्रे ति रिक्त  उत्पादन  शुल्कों  के  रूप

 मिलेगा  |

 68.  sa  तक  जिन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  उनसे  राज्यों  को  एक  पुरे  ag  में

 25  करोड़  रुपये का  कुल  राजस्व  प्राप्त  होगा |

 69.  इस  प्रकार  राज्यों  को  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्कों  के  संबंध  में  दिये  गये  वचनों  के  पुरा

 हो  जाने  मुत  ग्र ति रिक्त  साधनों  के  लिए  लगातार  की  जाने  वाली  अपनी  खोज  में  श्री

 उस  वस्तु की  ae  ध्यान  देना  चाहिए  जिससे  पहले  भी  वित्त  मंत्री  को  सहायता

 याद रही है  ।  मेरा  श्राप  मोटर-स्पिरिट  से  है  सम्मानित  सदस्यों  को

 होगा  कि  1971  मोटर-स्पिरिट  के  उपभोग  को  कम  करने  उद्देश्य  से

 मैंने  इसके  उत्पादन  शुल्क  में  काफी  श्रमिक  वृद्धि  की  थी  ।
 तब  से  पेट्रोल

 के  उपयोग  में  जो  बहुत

 अधिक  वृद्धि  हो  गई  है  वह  मानो  मुझके  ape  लगाने  के  इस  साधन  का  उपयोग  करने  का  पर्याप्त

 औचित्य  प्रदान  करने  के  लिए  है  ।  इसलिए  मैं  मोटर  स्पिरिट  पर  लगने  वाले  शुल्क  में  80  रुपये  प्रति

 किलो  लीटर  की  विधि  करके  उसके  उपभोग  पर  रोक  लगाने  कौर  कुछ  राजस्व  जुटाने  का  प्रस्ताव

 करता  इस  उपाय  से  प्रतिवर्ष  19.20  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।

 70.  मैं  इस  अवसर  पर  कुछ  उन  पेट्रोलियम  विशेष  रूप  से  कच्चे  के  सम्बन्ध

 जिनका  वर्गीकरण  मोटर-स्पिरिट  के  रूप  में  किया  जा  सकता  ate  जिनकी  खपत  में  किफायत

 की  ग्रा वश्य कता  कुछ  परिवर्तन  करना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  ऐसा  करते  उर्वरकों  के  निर्माण

 ate  इस्पात  के  निर्माण  में  ईधन  के  रूप  में  नेप्था  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  मौजूदा  रियायतों को

 नहीं  छ्प्रा च्ज  जाएगा  ।  इन  मामूली  परिवर्तनों  से  160  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त

 होगा ।

 71.  जब  चिकनाने  ate  यौगिक  site  सम्मिश्रित  तेलों  कौर

 ग्रीन  पर  पहली  बार  शुल्क  लगाया  गया  था  तो  मेंने  शक्ति  की  सहायता  के  बिना
 तैयार

 किये  जाने  वाले  ऐसे  उत्पादों  को  शुल्क  से  मुक्त  छोटे  निर्माताश्नोਂ  को  राहत  दी  थी  ।  लेकिन  मैं

 यह  देखता  हूं  कि  कुछ  बड़े  निर्माता  भी  उस  क्षेत्र  में  घुस  ard  हैं  जो  वस्तुतः  उनके  लिए  नहीं

 उन्हो ंने  यह  उत्पादन  के  उन  तरीको  को  अपना  कर  किया  है  जिसमें  शक्ति  का  उपयोग

 नहीं  किया  जाता  सकी  उन्हें  शुल्क  न  देना  पड़े  ।  सम्मानित  सदस्य  महसूस  करेंगे  कि  मैं  इस  प्रकार

 के  कर-ग्रपवर्जन  को  चुनौती  दिये  बिना  नहीं  छोड़  सकता  ।  इसलिए  मैं  मौजूदा  कसौटी  को  वापस

 लेने  का  कौर  उत्पादन  की  मात्रा  के  खण्डों
 के

 आधार  पर  रियायतों  का  निर्धारण  इस
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 रियायत  कारगार  ढ़ंग  केवल  छोटे  उत्पादकों  तक  सीमित  रखने  का  प्रस्ताव  करता

 मैं  यह  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इन  ate  प्रीजा  के  शुल्क  की  प्रभावी  दर  को  13  प्रतिशत

 से  बढ़ाकर  15  प्रतिशत  कर  दिया  इन  उपायो  से  2.35  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगो  ।

 72.  निर्मितियों  की  चतुराई  के  विषय  पर  ही  मैं  ऐस  हीं  एक  alt  उदाहरण  प्रस्तुत

 करना  यह  नायलोन  मानें  की  कताई  करने  वालों  का  है  जिन्होंने  सीनियर  समूह  प्रणाली  का

 लाभ  जिसके  श्राघार  पर  शुल्क-दरें  निर्धारित  की  जाती  अपने  art  के  डिनीयरो  में  इस

 प्रकार  समायोजन  करना  शुरू  कर  दिया  जिससे  उन्हें  कम  उत्पादन-शुल्कों  की  अदायगी  करनी

 पड़े  ।  उदाहरण  के  रूप  पहले  समूह  जहां  कटौती  का  बिन्दु
 30  डिनीयर

 aa  31  site  32  डिनीयर  के  ard  का  उत्पादन  होने  लगा  है  कौर  इसलिए  इस  पर  अपेक्षाकृत

 कम  शुल्क  देना  पड़ता  मैं  मौजूदा  डिनीयर  समूहों  में  समुचित  समायोजन  करके  स्थिति  में

 सुघार  करने  का  प्रस्ताव  करता  हु  |

 73.  मेंरे  awa  प्रस्ताव  का  उदय  संदिलष्ट  रेशो  कौर  याने  के  शुल्क  के  संग्रह  को

 सुविधाजनक  बनाना  है  ।  यह  कार्य  मैं  इन  चीजो  के  उत्पादन  में  काम  खाने  वाले  कच्चे  जैसे

 पॉलिमर  को  शुल्क  से  मक्त  करके  कौर  एसीटेट  कौर  पॉलिएस्टर  के  तैयार  मानें  शर

 रेनौ  के  मुल्को  में  उपयुक्त  समायोजन  करके  करना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  ऐसा  करते  समय  मैंने

 इस  बात  की  सुनिश्चित  व्यवस्था  की  है  कि  मछली  पकड़ने  के  जालों  कौर  परा शु टों  की  रस्सियों

 के  उत्पादन  में  काम  ay  वाले  नाइलोन  याने  पर  शुल्क  के  मौजूदा  भार  में  वृद्धि  न  हो  ।

 14.  संदिलष्ट  यार्न  site  tay  से  सम्बन्धित  इन  उपायों  के  फलस्वरूप  7.85  करोड़  रुपये

 का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  |

 75.  अधिक  सम्पन्न  लोगों  द्वारा  इस्तेमाल  में  लाई  जाने  वाली  विलास-वस्तु्रों  पर  पहले

 से  श्रमिक  ऊची  दर  से  कराधान  करने  की  आवश्यकता  को  देखते  में  कुछ  चुनी  हुई  चीजों  पर

 शुल्क  की  दरें  बढ़ा  देना  चाहता हूं  ।  रेफ़िजिरेटरों  और  एयरकंडीशनरों  पर  60  प्रतिशत  शरीर  उनके

 gait
 जिनमें  उनकी  मशीनरी  के  पुर्जे  भी  शामिल  75  प्रतिशत  शुल्क  लगेगा  ।  किन्तु

 के  शुल्कों  में  प्रस्तावित  aha  का  165  लिटर  तक  की  क्षमता  वाले  रेफ़िजिरेटरों

 पर  जो  कि  मध्यम  वर्ग  के  उपभोक्ता के  इस्तेमाल में
 नथ  कोई  असर  नहीं  पड़गा  |

 प्रौद्योगिक  उपक्रमों  में  ate  सार्वजनिक  अस्पतालों  के  लिए  ली  जाने  वाली  रेफ़िजिरेटिंग  शर

 एयरकंडीश्निंग  मशीनरी  को  अछूता  छोड़ा  जा  रहा  है  ।  बिजली  के  घरेलू  साधित्रों  पर  कौर

 बटी  प्लाईवुड  पर  भी  शुल्क  को  बढ़ाकर  25  प्रतिगत  किया  जा  रहा  किन्तु  वाणिज्यिक

 प्लाईवुड
 जिसके  क्षेत्रकल  को  देखते  20  प्रतिशत  और  15  प्रतिश्त  की  नीची  दरों  से  शुल्क

 लिया  जाएगा  |  चाय  की  पेटियों  का  प्लाइवुड  भी  प्रभावित  रहेगा  ।  इस  सूची  बाकी  चीजें

 हैं  मोटर  गाड़ियों  के  इंस्टेंट  देवगंग-क्रीम  कौर  लोंग  प्लेइंग  रेकार्ड  ।  वास्तविक  शुल्क

 ग्रामोफोन  रेकॉर्डों  पर  ही  लगेगा  जो  अधिक  कीमती  कौर  श्रमिक  समय  तक  बजते  रहने  वाली

 किस्म के  होंगे  ।

 76.  इन  विभिन्‍न  उपायों  से
 कुल  मिलाकर  8.32  करोड़

 रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।
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 77.  मेरा  anal  प्रस्ताव  कुछ  शरीर  चीजों  को  उत्पादन  शुल्क  की  परिधि  में  लाना  है  ।

 ये  चीजें  हैं  कास्टिक  कार्बन  कार्बाइड  टूल  तार  के  रस्से  ate  कुछ
 रबर  रसायन  ।  इन  सब  चीजों  पर  टूल  टीमों  को  छोड़कर  जिन  पर  20  प्रतिशत  की  दर

 लागू  10  प्रतिशत  की  सामान्य  दर  लागू  होगी  जो  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  दर  सूची
 में  शामिल  कच्ची  सामग्रियों  पर  सामान्य  रूप  से  लगती  है  ।  ग्लिसरीन  पर  ga  तक  मात्रा  अनुसार

 शुल्क  लगा  करता  वह  भी  wa  इसी  कोटि  में  प्रा  जाएगी  ।  इस  कराधान  से  3.60  करोड़  रुपये

 प्राप्त  होने  की  आदा  है  ।

 78.  मैं  इस  समय  मिल  रही  aaa  रियायतों  में  भी  कुछ  परिवर्तन  या  विस्तार  अ्रथवा

 उनको  वापस  लेने  का  प्रस्ताव  करता  हं  ।  उनकी  विस्तृत  सूचि  न  देते  में  प्रत्येक  किस्म  में  से

 कुछ  का  ही  उल्लेख  करूंगा  |  फुछ  मौजूदा  रियायतें  जो  कुछ  वर्ष  पहले  कागज  के  कारखानों  को  दी

 गई  थीं  aa  समयानुकूल  नहीं  रहीं  श्र  में  उनके  बदले  कुछ  a  रियायतें  देना  चाहता  हूं

 जिनका  उद्देश्य  कागज  के  छोटे  कारखानों  के  भावी  विस्तार  को  लाभ  पहुंचाना  कौर  इस  उद्दीन  के

 लिए  नए  पूँजी  निवेश  को  आकर्षित  करना  है  बास  संयंत्र  रहित  कागज  के  कारखानों  के

 मात्रा  के  आघार  पर  निर्धारित  छूट  के  व्याप्ति-क्षेत्र  में  भी  विस्तार  किया  जाएगा  ।  मौजूदा

 यतों  को  उदार  खोई  a  पुआल  जेसी  पारंपरिक  कच्ची  सामग्रियों  के  इस्तेमाल

 को  att  बढ़ावा  fear  जाएगा  ।  जो  रियायतें  वापस  ली  जा
 रही  हैं

 रेयन  यानें  के  कुछ

 नीची  वोल्टेज  वाली  बिजली  की  मोटरों  शीशे  की  चादरों  तथा  शीशे  की  कौर

 ae  के  रेशे  तथा  यानें  से  सम्बन्धित  हैं  ।  ऐसी  प्लास्टिक  सामग्रियों  जिन  पर  शुल्क  war  कर

 दिया  गया  बनी  हुई  एक्रिलिक  सीटें  विशिष्ट  मोटाई  की  पी०  ato  सी ०  फिल्में  लघु

 उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादित  लेंफ्लेट  ट्यूबों  शुल्क-मुक्त  कर  दी  जाएंगी  ।  इन  विभिन्‍न  उपायो  के

 फलस्वरूप  3  60  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 79.  इससे  पहले  कि  में  सीमा  मुल्को  की  चर्चा  में  एक  विषय  का  उल्लेख  करना

 चाहुंगा  जो  दोनो  प्रकार  के  शल्कों  से  सम्बन्धित  है  ।  सम्मानित  सदस्यो  को  मालूम  है  कि  संसद

 उत्पादन  शुल्क  कौर  सीमा  शुल्क  पर  नियामक  शुल्क  लगाने  के  लिए  1963  से  वर्ष

 समथंकारी  उपबंधोਂ  को  मंजूरी  देती  रही  नियामक  मुल्को  का  year  केवल  कुछ  विशेष

 संयोजनों  के  लिए  विशेष  राजस्व  सम्बन्धी  उपाय  करना  था  ।  में  उनके  स्थान  पर

 राजस्व  इकट्ठा  करने  वाले  नए  उपबन्ध  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  कुछ  कारणों  से  इन  उप

 बन्नो  को  दर  सुचियो  में  शामिल  करना  या  उनको  कराधान  कानूनों  का  हिस्सा  बनाना  सम्भव

 नहीं  इसलिए  फिलहाल  उनको  ag  प्रतिवर्ष  पुनः  प्रचलित  करना  जरूरी  होगा  ।  इस  समय

 प्रस्तावित  नए  उपबन्धों  के  अंतगर्त  उत्पादन-शुल्क  योग्य  वस्तुतया  पर  ओर  आयातित  वस्तु

 उनके  मूल्य  के  20  प्रतिशत  के  बराबर  सहायक  शुल्क  लगेगा  ।  किन्तु  इन  सहायक  शुल्क  जहां

 ae  जितनी  जरूरत  सभी  गई  है  छूट  केन्द्र  के  वास्ते  साधन  जुटाने  के  लिए  श्रावदयक

 स्तर  तक  सीमित  रखा  गया  है  ।  इन  छूटों  के  सम्बन्ध  faa  विधेयक  की  संगत  धारा  में  उपयुक्त

 उपबन्ध  किए  गए  हैं  ।
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 80.  में  उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी  अपने  प्रस्तावों  की  सूची  को  यह  बताते  हुए  समाप्त

 करूंगा  कि  में  उत्पादन  शुल्क  के  विषय  में  इस  उपबन्ध  का  सहारा  किस  प्रकार  लेना  चाहता

 जूट  याने  ate  हैसियन-भिन्न  जुट  तांबे  और  जस्ते  के  मामले  सहायक

 शुल्क  उसी  स्तर  पर  चालू  रहेंगे  जिस  पर  वे  नियामक  शुल्कों के  रूप  में  अब  तक  लिये  जा
 रहे  हैं

 ।

 किन्तु  स्वात  पिंटो  ate  लोहे  तथा  इस्पात  उत्पादों  को  के  मामले  प्रभावी

 बुनियादी  शुल्क  के  75  प्रतिशत  की  दर  जबकि  नियामक  शुल्क  के  रूप  में  श्री  तक  50

 प्रतिशत  की  दर  लगाई  जा  रही  थी  ।  लोहे  रोक  इस्पात  के  मामले  में  यह  उपाय  आयातित

 कौर  देशी  माल  की  कीमतों  में  पाए  जाने  वाले  wat  को  कुछ  कम  करने  के  लिए

 जरूरी  है  ।

 81.  इस्पात  ak  aa  सभी  age  के  मामले  सहायक  शुल्क  देवी

 उत्पादन  पर  ही  लगेंगे  ate  झ्रायातों  पर  प्रतिसंतुलनकारी  शुल्क  के  रूप  में  लागू  नहीं  किए

 जाएंगे  ॥

 82.  इस  विषय  में  मैं  एक  परिवर्तन  का  भर  उल्लेख  करना  जो  में  बिजली  की

 भट्टियों  के  द्वारा  उत्पादित  इस्पात-उत्पादों  पर  दी  जाने  वाली  छूट  के  बारे  में  करना  चाहता  हूं  ।

 ये  द्वितीय  श्रेणी  के  इस्पात  उत्पादक  एकक  जो  छीजन  पर  आधारित  इस

 समय  अपने  उत्पादों  पर  पिंड-स्तर  पर  लगने  वाले  शुल्क  से  मुक्त  यह  लाभ  जो

 कि  दिसम्बर  1971  तक  केवल  75  रुपये  प्रति  मेट्रिक  टन  तब  से  लगभग  दो-गुना  हो  गया

 शरर  लोहे  तथा  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  जो  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  उससे  इसमें  भ्र ौर

 भी  वृद्धि  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  भट्टी-इस्पात
 पीठ

 स्तर  50  रुपये  प्रति  मेट्रिक  टन  का  शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  निस्सन्देह  रूप  इस

 पर  अन्य  किस्मों  के  इस्पात  की  बुनियादी  शुल्क  के  75  प्रतिशत  के  बराबर  शुल्क

 लगेगा  |  मैं  इस  शुल्क  को  किसी  तरह  अनुचित  नहीं  qaAal  क्योंकि  ऐसा  करने  पर  पिंड  स्तर

 बड़े  इस्पात  कौर  aaa  की  तुलना  भट्टी-इस्पात  के  लिए  कभी  लाभ  बच  रहता  है  ।

 83.  इन  प्रस्तावों  नियामक  शुल्क  हटा  देने  के  कारण  राजस्व  में  हुई  कमी  को

 पूरा  करने  के  34.60  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  जिसमें  से  29  करोड़  रुपये  केन्द्र  को

 मिलेंगे  ।

 आयात  शुल्क

 84.  अब  सीमा  शुल्कों  पर  जाना  चाहिए  जहां  मेरे  प्रस्तावों  को  मोटे  तौर  पर  तीन

 मुख्य  शीर्षकों  बांटा  जा  सकता  है  ।

 85.  पहला  शशांक  सहायक  शुल्कों  सम्बन्धित  है  जिन्हें  मैं  सीमा

 शुल्कों  के  खाते  आयातित  वस्तुओं  के  मूल्य  के  20  10  प्रतिशत  रोक  5  प्रतिशत  की

 तीन  भिन्न-भिन्न  दरो  के  जरिये  लगाने  का  प्रस्ताव  करता  जिन  वस्तु ग्न ों  पर  मृल्यानुसार
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 100  प्रतिशत  या  उससे  अधिक  की  दर  से  प्रभावी  सीमा  शुल्क  लग  रहा है  उन  20  प्रतिशत

 की  दर  से  सहायक  शुल्क  जिन  पर  मुल्यानुसार  60  प्रतिशत  या  उससे  अधिक  पर  100

 प्रतिशत  से कम  की  दर  से  प्रभावी  सीमा  शुल्क  लग  रहा  है  उन  पर  10  प्र  ताकत  की  दर  से

 सहायक  शुल्क  mit  बस्तियों  पर  5  प्रतिशत  सहायक  शुल्क

 लगेगा  ।  किन्तु  परिवार  नियोजन  के  साधना  ate  कुछ  मर्त्य

 चुनी  हुई  श्रे  पियो  की  वस्तुएं  तथा  तीन  ate  जिनका  मैं  ait  उल्लेख  करने  वाला

 यक  सीमा  मुल्को  से  पूर्णतः  मुक्त  रहेंगी  |

 86.  नियामक  शुल्क  हटा  देने  से  राजस्व  की  जो  भी  हानि  होगी  उसको  पुरा  करने  के

 इस  उपाय  से  36.50  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होने  की  वादा  है  |

 87.  दूसरा  प्रस्ताव  उन  मुल्को  की  दरोਂ  में  परिवर्तन  करने  के  सम्बन्ध  में  है  जो  इस  समय

 टेरिफ  कौर  व्यापार  विषयक  सामान्य  करार  के  श्रन्तगंत  निर्धारित  हैं  ।  सम्बद्ध  संविदाकारी  पक्षों

 के  साथ  बातचीत  होने  हमें  करार  के  ह... ग्रन्तगत  निर्धारित  aa  में  उतना  परिवर्तन  करने

 की  भ्र नुम ति  दे  दी  गयी  है  जो  टेरिफ  दरो  के  ढ़ांचे  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिए  आवश्यक  हो  ।

 इसके  मेंने  अनेक  वस्तु ग्रो  पर  लगने  वाली  शुल्क  की  दरो  में  परिवर्तन  करने  का

 निश्चय  किया  है  ।  इन  वस्तुतया  में  लकड़ी  की  चर्बी  ae  प्लास्टिक  का  कुछ  सामान

 शामिल  होंगे  ।  इन  दरोਂ  के  परिवतेनो  से  एक  पुरे  बर्ष  में  18.70  करोड़  रुपये  की  ग्रतिरिक्त  प्राप्ति

 होने  की  तराशा  है  ।

 88,  सीमा  शुल्क  सम्बन्धी  मेरा  fan  प्रस्ताव  यह  है  कि  कुछ  चीजो  पर  शुल्क  की  मौजूदा

 दरो  में  चयनात्मक  अ्राधा'र  पर  परिवर्तन  किया  जाए  ।

 89.  आयात  प्रतिस्थापन  को  कौर  प्रोत्साहन  देना  तथा  हमारे  देश

 में  मशीनरी  के  भ्र ौर  विस्तृत  उत्पादन  को  बढ़ावा  देना  जरूरी  में  महसूस  करता  हूं  कि  इस

 प्रयोजन  के  लिए  राजस्व  प्रोत्साहन  दिए  जाने  की  जरूरत  जिसके  लिए  में  सभी  प्रकार

 की  मशीनरी  पर  शुल्क  की  मौजूदा  30  प्रतिशत  की  दर  में  सापेक्षिक  वृद्धि  करके  उसे  40  प्रतिशत

 करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  यह  दर  कुछ  सम्बद्ध  चीजों  पर  भी  लागू  होगी  |

 90.  कच्ची  रूई  काफी  लम्बे  समय  से  एक  विशेष  सुविधापूर्ण  स्थिति  में  रही  है  क्योंकि

 उस  पर  10  पैसे  प्रति  किलो  ग्राम  की  रियाती  दर  से  केवल  नाम  मात्र  का  शुल्क  लगता  रहा  है  |

 चूंकि  आयातित  रूई  मुख्यतः  बढ़िया  att  बहुत  बढ़िया  कपड़ोਂ  तथा  aT aT.

 कृत  कीमती  किस्म  के  मिश्रित  कपडों  के  उत्पादन  के  लिए  इस्तेमाल  में  ard  है  जो  ars  की  स्थिति

 को  देखते  हुए ,
 स्वाभाविक  रूप  समाज  के  afar  संपन्न  वर्गों  द्वारा  इस्तेमाल  किए  जाते

 अतः  में  इस  रियायती  दर  को  वापस  लेने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  कच्ची  रूई  पर  40  प्रतिशत

 की  सांविधिक  दर  लगाना  चाहता  हूं  जो  कि  सीमा  मुल्को  की  दर  सूची  में  कच्ची  सामग्रियों  के

 लिए  कराधान  का  सामान्य  स्तर  है  ।
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 091.  फिर  कच्ची  रूई  पर  कौर  उसके  साथ  दो  अन्य  अर्थात्‌  चर्बी  ax

 मशीनरी  पर  सहायक  सीमाशुल्क  नहीं  लगेंगे  ।

 92.  तांबे  पर  wa  तक  30  प्रतिशत  की  दर  से  शुल्क  लगा  करता  कर्ब  उस  पर

 40  प्रतिशत  की  दर  से  शुल्क  लगा  करेगा  जो  कि  अलौह  घातुन्नोਂ  पर  लगने  वाली  सामान्य

 र

 93,  चूंकि  स्टेनलेस  स्टील  की  शीटों  पर  मुनाफे  की  गु  जाइए  काफी  अधिक  इसलिए

 म  उन  पर  लग
 a

 ने  वाली  शुल्क-दर  का  100  प्रतिश्त से  बढ़ाकर  200  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव

 करता हुं  ।  स्टेनलेस  स्टील  की  प्लेटों  ate  पट्टियों  (feat)  पर  शुल्क  की  दर  नीचे  अ्र्धात

 60  प्रति द्य वत  पर  निर्घारित  की  जाएगी  |

 94.  देशी  उद्योग  को  सहायता  देने  के  उपाय  के  तौर  टायर  बनाने  में  काम  जाने

 वाले  नायलोन  याने  पर  जब  तक  जो  60  प्रतिशत  की  रियायती  दर  लागू  थी  उसे  वापस  लेने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 95.  मैं  झनुद्भासित  सिनेमेटोग्राफ  फिल्मों  के  शुल्क  की  दर  को  15  पैसे  से  बढ़ा  कर  50

 qa  प्रति  सीनियर  मीटर  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 96.  सीमा-शुल्कों  की  दर  में  परिवर्तन  से  सम्बन्धित  इन  विभिन्‍न  उपायों  से  एक  पूरे  वर्ष

 में  97.30  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होने  का  भ्रनुमान  है  ।

 97.  इसके  उत्पादन-शुल्कों  में  प्रस्तावित  परिवर्तनों  के  कारण  प्राप्त

 होने  वाले  प्रतिसंतुलनकारी  सीमा  शुल्कों  से  3.50  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  प्राप्ति  होगी  ।

 98.  सारांश  यह  कि  na  तक  मेंने  उत्पादन  शुल्कों  कौर  सीमा-छुल्कों  के  सम्बन्ध  में  जो

 प्रस्ताव  रखे  हैं  उन  सबसे  लगभग  274  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  ।  सीमा-शुल्कों  से  सम्बन्धित

 उपायों  से  लगभग  156  करोड़  रुपये  की  प्राप्ति  होगी  |  उत्पादन-शुल्कों  से  प्राप्त  होने  वाली  118

 करोड़  रुपये  की  राशि  में  से  38  करोड़  रुपया  राज्यों  को  प्राप्त  होगा  ।

 99.  जब  मैं  संक्षेप  में  उन  विभिन्न  प्रस्तावों  के  राजस्व  विषयक  फलितार्थ  का  सारांश

 दूँगा  जिनका  जिक्र  में  पहले  अपने  भाषण  में  कर  चुका  हूं  ।  1973-74  में  प्रत्यक्ष  करों  से  18.6

 करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  प्राप्ति  होगी  ।  इसमें  से  4.7  रुपया  राज्यों  को  प्राप्त  होगा  कौर

 13.9  करोड़  रुपया  चन्द्र  के  पास  रहेगा  |  उत्पादन-शुल्कों  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  से  1973-74  में

 118  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  इस  राशि  में  से  38  से  करोड़  रुपया  राज्यों  को

 मिलेगा  ate  दोष  80  करोड़  रुपये  की  रकम  केन्द्र  को  प्राप्त  होगी  ।  सीमा-छुपके  से  156  करोड़

 रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  |  कुछ  मिला  मेरे  समग्र  प्रस्तावों  से  केन्द्रीय  राजस्व

 को  250  करोड़  रुपये  का  लाभ  होगा  ।  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  1972-73  की  कर-दरों  के

 अनुसार  पहले  जो  335  करोड़  रुपये  का  घाटा  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  वह  कम  होकर

 85  करोड़  रुपया  रह  जाएगा  ।  लेकिन  वेतन  आयोग  की  रिपोर्टे  के  सम्बन्ध  में  जो  व्यवस्था  करनी

 पड़ेमी  उससे  इसमें  वृद्धि  हो  जाएंगी
 |
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 100.  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  यह  तीसरा  नियमित

 बजट  जिसे  इस  सम्मानित  सदन
 के  सम्मुख  प्रस्तुत  करने  का  aw  गौरव  मिला  है  ।

 इनमें  से

 प्रत्येक  बजट  में  मुझे  भारी  राशियों
 के

 अतिरिक्त  कराघान  के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  पड़े  यह

 कोई  सुखद  कार्य  नहीं  था  ।  लेकिन  जनता  के  प्रति  हमारी  मूल  बचन-वाद्धताश्रों  को  पूरा  करने

 श्रौराजिन  कठिन  घड़ियों  को  हमने  पार  किया  है  उनकी  भ्र भत पूर्व  चुनौतियों  का  सामना  करने  के

 लिए  साधनों  की  श्रावश्यकताश्रों  को  देखते  हुए  ऐसा  करना  श्रनिवायं  था  ।  इस  देश  में  जो  गरीबी  है

 att  ara
 तथा  सम्पत्ति  सम्बन्धी  जो  भ्र समानताएं  विद्यमान हैं  उन्हें  एक  दिन  में  दूर  नहीं  किया

 जा  सकता  ।  परन्तु  त्वरित  सामाजिक  परिवर्तन  के  एक  प्रभावशाली  साधन  के  रूप  में  हमारी

 तांत्रिक  राज्य-व्यवस्था  में  जनता  के  विश्वास  को  बरकरार  रखने  के  लिए  सरकार  जिस  fear  की

 भोर  बढ़ने  के  लिए  कृतसंकल्प  उस  दिशा  के  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं  हो  सकता  |  बजट  प्रस्तावों

 का  मूल्यांकन  तीब्र  गति  से  श्रमिक  विकास  ate  स्वावलम्बी  श्रेय-व्यवस्था  के  प्रति

 हमारी  ag  वचन  बद्धतागश्रो  के
 पसन्द

 में  किया  जाना  चाहिए
 ।

 समाजवादी  समाज  की
 स्थापना

 के

 लिए  यह  श्रावक  है  हमारे  सामाजिक  कौर  कार्णिक  ढ़ांचे  का  कायाकल्प  करने  के  लिए

 तार  बहुमुखी  प्रयत्न  किया  जाए  ।  एक  ऐसी  भ्रम-व्यवस्था  में  जहां  अनेक  लोगो  को  पर्याप्त  भोजन

 कौर  कपड़ा  प्राप्त  न  होता  हम  स्थिति  को  यथापूर्व  कायम  रखने  की  धृष्टता  नहीं  कर  सकते  ।

 राजस्व  नीति  के  जरिये  इस  प्रक्रिया  में  सहायता मिलनी  चाहिए  ।  इस  वर्ष  का  बजट  तैयार

 करते  समय  मैंने  इसी  दृष्टिकोण  को  भ्र पने  सामने  रखा  है  ।

 101.  रोजगार  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिए  श्रमिक  व्यवस्था  करना  ate  सामाजिक

 कल्याण  की  चुनी  हुई  योजनाकारों  पर  लगातार  बल  दिया  श्राय  शौर  उपभोग  सम्बन्धी  मौजूदा

 ध्रसमानताशओओਂ  को  कम  करने  के  प्रयत्न  के  अ्रंग हैं  ।  कृषि  श्राय  ate  कृषि-भिन्‍न  राय  के  nifsra

 एकीकरण  att  हिन्दू  म्रविभक्त  कुटुम्बों  पर  आयकर  की  अपेक्षाकृत  ऊ  ची  दरें  लागू  करने  का

 gear  हमारी  कर  प्रणाली  को  श्रमिक  समता पूर्ण  कौर  प्रगतिशील  बनाना  है  ।  प्र प्रत्यक्ष  करों  में

 प्रस्तावित  वृद्धियाँ  से  भी  इसी  प्रयोजन  की  पूर्ति  होगी  ।  मैंने  इस  बात  की  निश्चित  व्यवस्था  करने

 की  भरसक  कोशिश  की  है  कि  इन  अतिरिक्त  शुल्कों  से  जन-साधारण  पर  कोई  प्रदूषित  बो  न

 दूसरी  भविष्य  निधियों  शरीर  जीवन  बीमा  के  लिए  किये  जाने  वाले  भ्रंश दानो  के

 सम्बन्ध में  कर  सम्बन्धी  छूटों  को  उदार  बनाने  के  प्रस्तावों  से  अल्प बचत  करने  वालो  को

 निश्चित  रूप  से  लाभ  होगा  ।  31  मई  1974  के
 चने  हुए  उच्च  प्राथमिकता-प्राप्त  उद्योगो  के

 लिए  प्रारम्भिक  मूल्य हास  सम्बन्धी  छूट  की  व्यवस्था  करने  से  देश  का  प्रौद्योगिक  ढ़ांचा  सुदृढ़  होगा

 झोर  उससे  ग्रात्मनिर्भता  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  सहायता  मिलेगी  ।  अनुसन्धान  ok  विकास  के

 लिए  दी  जा  रही  रियायतों  से  देशी  प्रौद्योगिकी  के  विकास  को  प्रोत्साहन  प्राप्त  होगा  कौर

 निर्भरता  प्राप्त  करने  में  योगदान  मिलेगा  ।  निर्यात  बाजार  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  दी  जाने  वाली

 ब्यान  भारित  कटौती  में  जो  वृद्धि  की  गयी  है  उस  पर  राष्ट्र  श्रात्म-निर्भरता  की  दिशा  में

 तेजी  से  बढ़ने  के  संकल्प  के  सन्दर्भ  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  मैंने  पिछड़े  इलाकों  के

 करण  के  सम्बन्ध  में  दिये  जाने  वाले  जिन  प्रोत्साहनों  का  उल्लेख  किया  है  विकास  के

 स्तर  में  विद्यमान  प्रादेशिक
 प्र समानता ग्रो

 जो  स्पष्टतः  समाजवादी  समाज  के  eat  से  मेल
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 नहीं  कम  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  मेरे  विचार  1973-74  का  देश को

 जिस  न्याय  पर  विकासोन्मुख  श्रात्म-निर्भतापूर्ण  श्रेय-व्यवस्था  के  लक्ष्य  की  भोर  ले  जाने

 के  लिए  सरकार  के  एक  झर  प्रयास  का  द्योतक

 वित्त  विधेयक  1973

 FINANCE  BILL  1973

 बिस  मंत्री  यशवंत  राव  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वर्ष  1973-74  के

 लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय  प्रस्ताव  को  प्रभावी  रूप  देने  सम्बन्धी  वित्त  विधेयक  को

 स्थानीय  किये  जाने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  1!”

 अघ्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ग्ग्कि  ag  1973-74  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  को  रूप  देने

 सम्बन्धी  वित्त  विधेयक  को  स्थापित  किये  जाने  की  अनुमति  दी  art

 लोक  सभा  में  मतविभाजन

 The  Lok  Sabha  Divided

 पक्ष  में  249  विपक्ष में में  69

 Ayes  249  Hoes  69

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 st  यशवन्तराबव  #  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 इसके  पचास  लोक  सभा  1  क  1973,  10  1894  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  Adjourned  till  Elevent  of  the  Clock  or  Thursday  the

 ist  March,  1973/Phalguna  10,  1894  (Saka)
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